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 लोक  सभा

 24  1989/2  1911

 लोक  समा  11  बजे  म०  प्‌०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रष्न  ।  श्री  रेणुपद  दास  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  मी  कार्यवाही  व॒तांत  में  सम्मिलत  नहीं  किया  यह  प्रश्न  काल
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बाजू  बन  रियान  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रइन  काल  मेरी  अनुमति  के  बिना  कुछ  भी  कायंवाही  वृतांत  में
 सम्मिलित  नहीं  किया

 ह

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  पसन्द  करता  हूं  ।  यह  तकों  की  बात  इसके
 अलावा  और  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  ।  हमें  तक  देने  चाहिए  ।  मैं  उच्च  लोकतांतिक  परम्पराओं  को
 बनाए  रखना  चाहता  हूं  |  मुझे  यही  कहना  है  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझ  जो  स्वेच्छा  से  बताया  गया  है  मैं  वही  कह  सकता  हुं---मैं  पृष्ठभूमि
 नही  जानता  ।  मैं  केवल  वही  देख  सकता  हूं  जो  यहां  देखता  हूं  ।

 *  कार्यवाही  वृत्तांत  मे ंसम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  वे  कोई  बात  मेरी  जानकारी  में  लाए  तो  मेरे  द्वारा  कायंवाही  की
 गई  होती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रइन  काल  महोदय  ।  मैं  इसके  अलावा  किसी  की  अनुमति  नहीं
 दूंगा  ।

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।  मैं  केवल  प्रदन
 काल  के  लिए  प्ननुमति  दूंगा  ।  उसके  बाद  आप  जो  चाहें  कहें  ।

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधन  काल  के  पश्चात  ।  अभी  नहीं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  :  82,  श्री  पी०एस०  सईद  ।

 प्रदनों  के मोखिक  उत्तर

 घरेलू  कम्प्यूटरों  का  उत्पावन

 +82,  श्री  पी०एम०  सईव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वदेशी  कम्प्यूटरों  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  संबंधी  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे
 दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  पिछले  वाधिक  उत्पादन  की  तुलना  में  यह
 कितना  अधिक  अथवा  कम

 इस  संबंध  में  औद्योगिक  गृहों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 स्वदेशी  साफ्टवेयर  विकसित  करने  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  झोर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०प्रार०  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 हां  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  बड़ी  संख्या  में  मानकीकृत  आकार  के  वंयक्सिक  कम्प्यूटरों
 के  उत्पादन  का  विचार  है  तथा  इसके  लिए  एक  केन्द्रीय  अभिकरण  द्वारा  थोक  मात्रा  में  सामग्रियों
 की  खरीदारी  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिसका  समन्वय  एक  केन्द्रीय  अभिकरण  करेगा  ।

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  वैयक्तिक  कम्प्यूटरों  का  उत्पादन  वर्ष  1988-89  की  तुलना  में  ४5
 प्रतिशत  अधिक  होने  की  संमावना

 *कार्यवाही  वृुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 भारतीय  कम्प्यूटर  विनिर्माताओं  से  उत्साहजनक  प्रतिक्रियाएं  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 बम्बई  स्थित  राष्ट्रीय  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  स्वदेशी  राफ्टवेयर  के  विकास  पर
 ध्यान  दे  रहा  स्वदेशी  साफ्टवेयर  के  विकास-कार्य  को  और  सुस्थिर  बरने  के  उद्देश्य  से
 राष्ट्रीय  साफ्टवेय र  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  के  अन्तग्ंत  बंगलौर  में  एक  राष्ट्रीय  साफ्टवेयर  केन्द्र  की  स्थापना
 की  जा  रही  अनुसंघान  तथा  विकास  ओर  शैक्षणिक  संस्थाओं  द्वारा  साफ्टवेयर  के  विकास
 को  भी  बढ़ावा  दिया  जाता  है  ।

 थ्रो  पी०एम०  सईद  :  अपने  उत्तर  में  उन्होंने  पहले  ही  उल्लेख  किया  है  कि  इन
 कम्प्यूटरों  का  उत्पादन  बड़ी  संख्या  में  वेयक्तिक  कम्प्यूटरों  का  उत्पादन  ही  जहां  तक  मुझे  जानकारी

 है  यह  25  से  28  हजार  की  संख्या  से अधिक  हो  गयी  इस  क्षेत्र  अनुसंधान  से  यह  साबित  हो
 गया  है  कि  उच्च  तकनीक  वाले  सुपर  कम्प्यूटरों  तथा  अन्य  कम्प्यूटरों  की  तुलना  में  ऐसे  कम्प्यूटर  तेजी
 से  बदलते  इसलिए  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  हमें  यहां  आहवासन  दे  सकती  है  कि  हम
 एक  अनुसंघान  स्कंध  बनाएंगे  कि  विकसित  देशों  की  असफलता  हमारे  कम्प्यूटर  के  क्षेत्र  में  न
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 श्री  के०आर०  नारायणन  :  हम  पहले  ही  मिनी  एवं  माइक्रो  कम्प्यटर  मिनी  सुपर
 कम्प्यूटर  तथा  मेन  फ्र  म  कम्प्यूटर  जेसे  विभिन्‍न  श्र  णियों  के  कम्प्यूटर  बना  रहे  समानांतर  संगणन
 क्षमता  विकसित  करने  के  लिए  हमारी  योजना  है  ।  समानांतर  कम्प्यूटरों  के  विकास  के  लिए  हमारी
 तीन  वर्षीय  योजना  है  जिनकी  क्षमता  सुपर  कम्प्यूटर  जंसी  होगी  ।

 श्री  पी०एसम०  सईद  :  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  जहां  तक  कीमत  एवं  गति  का  संबंध  है  यह
 सम।नांतर  कम्प्यूटर  सुपर  कम्प्यूटर  से  मी  अधिक  अच्छा  विशेषज्ञों  का  ऐसा  कहना
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  हम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  समानांतर  कम्प्यूटरों  का  निर्माण
 करेंगे  ।

 भरी  के०झार०  नारायणन  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ही  हम  समानांतर  संगणन  क्षमता

 का  विकास  कर  रहे  हमने  सी---डी०ए०सी०  नामक  एक  संस्था  बनाई  यह  समानांतर

 कम्प्यूटरों  का विकास  कर  रही  है  जिसकी  क्षमता  1000  मेगाफ्लाप  यह  सुपर  कम्प्यूटर  के  बओाबर

 यह  सुपर  कम्प्यूटर  की  भांति  बहुपयोगी  नहीं

 श्री  चसा  प्रताप  मारायण  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  के  भाग  में  कम्प्यूटर
 साफ्ट्वेयर  का  उल्लेख  किया  है  ।  यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें  मारत  विदेशों  को  करोड़ों  रुपये

 मूल्य  के  साफ्ट्वेयर  का  निर्यात  कर  सकता

 उत्तर  के  भाग  में  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  है  कि  कम्प्यूटर  साफ्ट्वेयर  का  विकास  करने  के

 लिए  क्या  किया  जा  रहा  जैसा  कि  समी  जानते  विश्व  में  कम्प्यूटर  प्रतिस्पर्धा  जोरों  पर

 कित  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  एक  ऐसा  क्षेत्र  जिसमें  भारत  के  पास  बहुत  अतिरिक्त  जन-शक्ति  है
 जिसको  यदि  कम  में  लाया  जाए  तो  बिदेशों  को  कम्प्यूटर  तकनीक  एवं  साफ्ट्वेयर  विकास  निर्यात

 किया  जा  सकता  है  |

 मैं  सरकार  द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदमों  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।  पिछले  दो  वर्षों

 में  साफ्ट्वेयर  के  निर्यात  में  कितना  कारोबार  हुआ  है  ?
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 किनमननिरीओ  SSS  —--—  ——  जज  —

 श्री  के०आर०  नारायणन  :  साफ्टवेयर  के  विकास  के  लिए  हमारी  अस्यंत  प्रणालीबद्ध  और

 महत्वाकांक्षी  योजना  वास्तव  कम्प्यूटर  एवं  इलेक्ट्रानिक्स  के  क्षेत्रों  में  यह  प्राथमिकता  प्राप्त
 क्षेत्रों  में  से  एक  हमते  1988  में  लगमग  100  करोड़  रुपये  मूल्य  के  साफ्ट्वेयर  का  निर्यात  किया

 है  ।  1994-95  में  हमारा  लक्ष्य  1000  करोड़  मूल्य  के  साफ्टवेयर  निर्यात  करने  का  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  लक्ष्य  1000  करोड़  रुपये  का  1990-91  के  लिए  लक्ष्य  30)  करोड़
 रुपये  का  है  ।

 करी  चसा  प्रताप  नारायण  सिह  :  आपने  100  करोड़  रुपये  का  लक्ष्य  पा  लिया  इसमें  जो
 आपने  पिछले  वर्ष  की  राशि  उससे  कितना  अधिक  है  ?

 भरी  के०आर०  नारायजन  :  एक  वर्ष  अर्थात  1988-89  के  आंकड़े  100  करोड़  रुपये  ये

 आंकड़े  वर्ष  1987  के  70  करोड़  रुपये  1986  के  494  करोड़  रुपये  तथा  1985  के  34  करोड़  रुपये
 निर्यात  में  वृद्धि  इस  प्रकार  हुई  है  ।

 भरी  धालकबि  बेरागी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  प्रधानमंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहूंगा  कि  भारतीय  भाषाझ्रों  के  लिए  कम्प्यूटर्स  में  जो सापटवेयर  काम  उन  पर  कोई  छूट
 देने  की  योजना  पर  क्‍या  विचार  किया  जा  रहा  मारतीय  भाषाओं  में  कम्प्यूटर  के  विकास  की

 बहुत  गुँजाइश  है  ।  अगर  एक  ही  भाषा  में  कम्प्यूटर  विकसित  होता  रहा  तो  मारतीय  भाषाओं  को
 खतरा  मारतीय  भाषाओं  के  विकास  की  दृष्टि  से  यह  सवंधा  उचित  होगा  कि  इस  पर  भारत
 सरकार  विचार  करे  और  सफ्टवेयर  के  लिए  विशेष  छूट  देने  की  कृपा  क्या  ऐसी  कोई  योजना
 सरकार  की  है  ?

 री  के०झार०  मारायणन  :  जी  एक  योजना  है  और  हम  पहले  ही  कुछ  भारतीय  भाषाओं
 में  साफ्टवेयर  का  विकास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बालकबि  बेरागी  :  कोई  कंसेशन  देंगे  क्या  ?

 री  के०भर०  लारायणन  :  हम  इस  विकास  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  और  अंग्रेजी  तथा  अन्य
 माषाओं  सहित  सम्पूर्ण  साफ्टवेयर  को  अनेक  रिय्ायतें  प्राप्त  हम  भारतीय  भाषाओं  में  साफ़्टबेयर
 के  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  विशेष  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 थी  पी  ०आर०  क्ुमारमंगलस  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  अमी-अमी  उल्लेख  किया  है  कि  100  करोड़
 रुपये  का  निर्यात  हुआ  है  ।  मैं  निर्यात  किए  जा  रहे  पैकेज  साफ्टवेयर  एवं  प्रोजेक्ट  साफ्टवेयर  के
 अलग  आंकड़े  जानना  चाहता  हूं  ।  यह  सभी  को  मालूम  है  कि  प्रोजेक्ट  और  कुछ  नहीं  बल्कि
 शक्ति  का  निर्यात  श्रम-शक्ति  के  तिर्यात  के  अतिरिक्त  पैकेज  साफ्टवेयर  के  रूप  में

 कितना  निर्यात  किया  गया  है  ?  प्रोजेक्ट  निर्यात  कितना  है  ?  परियोजनाएं  विदेश  भेजने  का  मतलब

 है  कि  हम  साफ्ट्वेयर  कामिकों  को  विदेश  भेज  रहे  हम  श्रम-शक्ति  बाहर  भेजते  हैं  और  कुछ
 नहीं  ।  यह  प्रतिभा  पलायन  का  एक  अप्रत्यक्ष  रूप  है  जिसमें  हम  प्रतिमावान  व्यक्तियों  को  विदेश
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 भेज  देते  वह  मारत  में  साफ्ट्वेयर  विकसित  करके  उसका  निर्यात  करने  से  भिन्‍न  100
 करोड़  रुपमे  में  से  पंकेज  साफ्टवेयर  कितना  है  तथा  प्रोजेक्ट  साफ्ट्वेयर  कितना  है  ?

 भरी  के०आर०  भारायणन  :  इस  समय  मेरे  पास  इनके  अलग-अलग  आंकड़  नहीं  हैं  ।  मैं  बाद
 में  वे माननीय  सदस्य  के  पास  भिजवा  दूंगा  ।

 झामुसूचित  जातियों  और  प्रभुसुचित  जनजातियों  को  मर्तो  हेतु  बिशेष  अभियान

 सखावणशा  10 जावश  19]  | ही

 न
 +83,  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :

 कीमती  असबराजेहवबरी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  समी  सरकारी  विभागों  भौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  पिछले  बकाया  रिक्त  पदों  को  भरने  हेतु  एक  विशेष  अभियान
 आरभम्म  किया  है

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  कितनी  रिक्तियों  का  पता
 लगाया  गया  है  तथा  इस  संबंध  में  विभिन्‍न  विभागों  को  क्या  अनुदेश  दिए  गए  हैं

 इस  अभियान  को  कब  छुरू  किया  गया  था  और  इस  कायं  में  भ्रब॒  तक  कितनी
 प्रगति  हुई

 यह  भर्ती  कब  तक  पूरी  हो  और

 कया  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  1989  में  भायोजित  मुख्य  सचियों  के  सम्मेलन में
 भी  इस  विषय  पर  चर्चा  की  गई  और  यदि  तो  इस  चर्चा  के  निष्कर्ष  कया  हैं  ?

 कार्मिक  तथा  लोक  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संज्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :

 मंत्रालयों/विमागों  को  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  30  भरप्रैल  1989
 को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनज!तियों  के  अग्रेनीत  आरक्षणों  पर  भर्ती  के  लिए  1
 से  30  1989  के  दौरान  विशेष  मर्तो  अभियान  चलाएं  |  28-6-1989  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  के

 अनुसार  विभिन्‍न  मंत्रालयों/-वमागों  द्वारा  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाने  के  प्रयोजन  से  केन्द्रीय
 सरकारी  पदों  में  लगमग  27,000  रिक्तियां  पता  लगाई  गई  हैं  ।

 और  इस  संबंध  में  मंत्रालयों/विमभागों  को  9  1989  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए

 गए  थे  और  यह  रेल  मंत्रालय  को  छोड़कर  जोकि  इस  कार्य  को  30-9-89  तक  पूरा  3]
 1989  तक  पूरी  की  जानी  है|

 जून  1989  में  हुए  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन  में  इस  विषय  पर  विचार-विम्दां
 हआ  मुख्य  सचिवों  से  यह  सुनिध्चित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  था  कि  विशेष

 तीं  अभियान  को  सफल  बनाने  में  राज्य  एजेंसियों  को  सहयोग  दिया  राज्यों  से

 भी  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  राज्य  सरकारों  के  अधीन  पदों  और  सेवाओं  में  प्रनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिनिधित्व  में  सुधार  लाने  के  विशेष  भर्ती  अभियान

 शुरू  करने  पर
 विचार

 ५५  $
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 जजज+  ——  हााणणणणणणणणणनणणणत्र

 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  सर्वप्रथम  मैं  प्रधानमंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  विशेष  भर्ती

 अभियान  कायंतक्रम  शुरू  करने  के लिए  साहसिक  कदम  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  कार्यक्रम  से  रोजगार  के  अवसर  पैदा  होंगे  और  गरीबी  दूर
 होगी  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  वर्तमान  रिक्तियों  को  भरने
 ओर  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  तथा  उनके  लिए  सामाजिक  न्याय  सुरक्षित  करने  में  यह  काफी
 सहायक  होगा  ।  इसके  जो  भी  कारण  बहुत  से  रिक्त  पद  भरे  जाने  अधिकारियों  के  उपलब्ध  न

 होने  के  आरक्षित  पद  काफी  समय  तक  रिक्त  रहते  इससे  सरकार  द्वारा  बहुत  से
 निदेश  भी  जारी  किए  गए  लेकिन  उनका  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  यह  देखने  के  लिए  एक  निमरानी  कक्ष  बनाने  पर  विचार  कर
 रही  है  कि  इन  निदेशों  को  किस  तरह  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 क्री  पी०  चिदम्ब रम  :  निगरानी  भी  विशेष  भर्ती  अभियान  का  ही  अंश  कल्याण  राज्य  मंत्री
 डा०  बाजपेयी  और  कामिक  मंत्रालय  में  स्वयं  मैं  इस  पर  निगरानी  रख  रहे  हम  प्रधानमंत्री  के
 पास  रिपोर्ट  भेज  रहे  प्रधानमंत्री  जी  भी  इस  मामले  में  बहुत  रुचि  दिखा  रहे  हैं  और  वे  भी  हर
 पखवाड़े  इसकी  निगरानी  कर  रहे  हम  निश्रय  ही  इस  अभियान  की  सफलता  की  निगरानी

 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  27000
 रिक्त  पदों  का  पता  लगाया  राज्य  सरकार  के  अन्य  सावंजनिक  और  गर-स रका  री  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  के  बारे  में  आपको  क्‍या  राय  क्‍या  सरकार  ने  वहां  भी  अनुसूचित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  के  लिए  रिक्त  पदों  का  पता  लगाया  है  ?  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और
 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 श्री  पो०  चिदम्थरम  :  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध  हमने  मंत्रालयों  और  भारत
 सरकार  के  विभागों  में  रिक्त  पदों  का  पता  लगाया  इसके  अलाबा  बंकों  ने  मी  अनुसूचित  जातियों
 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  को  8800  रिक्तियों  का  पता  लगाया  है  और  जंसा  कि  मैंने  अपने  उत्तर
 में  कहा  है  कि यह  काम  31  अक्तूबर  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  ने  मी काफी  अधिक
 रिक्तियों  का  पता  लगाया  वहां  करीब  8000-9000  रिक्तियां  हैं  ओर  लोक  उद्यम  ब्यूरो  के  परामर्श
 से  उनके  लिए  एक  सारिणी  तैयार  की  जा  रही  है  वे  मी  इन  रिक्त  पदों  पर  नियुक्तियां  करेंगे  ।  जहां  तक
 राज्य  सरकारों  का  संबंध  हमें  यहां  की  स्थिति  का  पता  लगाने  अथवा  वहां  की  निगरानी  करने
 का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ओर  न  ही  निजी  क्षेत्र  में  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 श्रीमती  बसवशाजेश्बरो  :  प्रधानमंत्री  को  ऐसा  उचित  कदम  उठाने  के  लिए  बधाई  देने  के
 साथ  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कुल  27000  रिक्तियों  में  से  कितने  पद  श्रेणी  क  और  श्रेणी  ख
 आदि  के  क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 उम्मीव्वानों  का  ध्यान  आक्ृष्ट  व.रने  के  केन्द्र  सरकार  ने  एक  अभियानਂ  चलाया  है  ?  क्‍या

 बंकों  को  भी  ऐसा  करने  के  लिए  नदेश  गए  यदि  तो  इन  उपायों  से  ऐसे  उम्मीदवारों
 बा  पठा  लगाने  में  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ताकि  वे  उन  रिक्तियों  के  लिए  आवेदन  पत्र

 भेज  सके  ?

 भरी  पी०  चिदम्बरम  :  पहले  मैं  प्रश्न  के  आ
 पोस्टर  अभियानਂ  चलाया  डाकघरों

 त्राग  का  उत्तर  जी  हमने  एक
 ओ०  के  जिला  आयुक्त  के  कार्यालय

 खि
 डा
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 आदि  में  पोस्टर  लगाए  जा  रहे  बंकों  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अपनी  शाखाओं  में
 इन  पोस्टरों  को  प्रिट  कराकर  वितरित  करें  |  हमारा  ध्येय  यह  है  कि  इस  तरह  से  इन  पदों  के  लिए
 अधिक  से  अधिक  उम्मीदवार  मिल  सकें  ताकि  इसਂ  अभियान  के  बारे  में  अनुसूचित  जातियों  और

 सूचित  जनजातियों  के  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  जानकारी  मिल  सके  और  वे  इन  पदों  के  लिए
 आवेदन  भेजे  ।  मुझे  विश्वास  है  पोस्टर  अभियान  से  इनके  लिए  अधिक  से  अधिक  उम्मीदवार  मिल

 जहां  तक  रिक्तियों  का  संबंध  मेरे  पास  आंकड़  उपलब्ध  अनुसूचित  जातियां  ग्रुप
 507,  ग्रुप  ग्रुप  ग्रुप  श्रनुसू/चत  जनजातियां  ग्रुप

 ग्रुप  ब्रुप  ग्रुप  कुल  15305  कुल
 यह  मांकड़  28  1989  तक के  हैं  ।

 क्री  उत्तम  राठौड़  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि किन-किन  अड़चनों  से  सरकार  ने  पहले  इन  पदों
 पर  भर्ती  नहीं  की  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  अनुधूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  नियुक्त  आयोग  ने  सरकार  से  कभी  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  कहा  और
 यदि  तो  सरकार  ने  उसਂ  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  थी  ?

 श्री  पी०  चिवस्थरस  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  किसी  ने  भर्ती  पर  रोक  लगाई
 थी  ।  जैसा  कि  पिछले  सत्र  में  संसद  में  धोषणा  करते  समय  मैंने  कहा  था  कि  यह  तत्कालीन  नीति  का

 ही  परिणाम  तत्कालीन  नीति  यह  थी  कि  यदि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  कोई
 योग्य  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  हो  तो  उस  रि.कक्‍्त  को  अनारक्षित  किया  जा  सकता  है  और  रोस्टर  प्वाइंट
 रिक्त  तीन  वर्षों  तक  बनी  रहती  थी  ।  और  यदि  तीन  वर्षो  तक  भर्ती  के  बाद  मी  हमें  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  का  कोई  योग्य  उम्मीदवार  नहीं  मिलता  था  तो  उस  रिक्ति  को  रह  कर  दिया

 जाता  भारत  सरकार  की  यह  नीति  यह  नीति  कई  वर्षो  तक  बनी  उस  नीति  के

 परिणामस्वरूप  और  भर्ती  अधिकारियों  की  किसी  त्रुटि  के  कारण  कई  रिक्तियां  नहीं  भरी

 उन्हें  अनारक्षित  करके  आगे  बनाए  रखा  गया  ।  दिनांक  |]  1985  को  इस  सरकार

 के  सत्ता  में  आने  के  जब  हमने  इस  मामले  का  3  वर्षों  तक  बड़े  धयानपूर्वक  अध्ययन  किया  और

 हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  इस  समस्या  का  मूल  कारण  अनारक्षण  था  ।  जब  तक  इन्हें  अनारक्षित

 करने  का  अधिवार  दिया  गया  इन  रिक्तियों  को  बनाए  रखने  और  फिर  रद  करने  के  इस  चक्र

 से  छुटकारा  पाने  का  और  कोई  रास्ता  ही  नहीं  10  1988  को  इस  सरकार  ने

 अना  रक्षण  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  साहसिक  निर्णय  लिया  ।  एक  बार  अनाररक्षण  पर  प्रतिबंध  लगाने

 के  बाद  हमने  यह  देखा  कि  कितने  रिक्त  पदों  को  आगे  बताए  रखा  गया  था  और  उन  पदों  को  मरने

 के  लिए  हमने  एक  विशेष  अभियान  हमारे  पास  राजनेंतिक  शक्ति  है  और  हमने  प्रशासनिक

 क्षमता  उपलब्ध  कराई  मैं  किसी  पर  आरोप  लगाना  नहीं  यह  तत्कालीन  नीति  का  ही
 परिणाम  है  ।  हमने  आज  उस  नीति  को  बदल  दिया  है  ।

 शो  राम  मगत  पासवान  :  अध्यक्ष  भाज  देश  के  तमाम  हरिजन  और  आदिवासी

 प्रधानमंत्री  के  प्रति  बहुत  आमार  प्रदर्शित  कर  रहे  हैं  क्‍योंकि  उन्होंने  संकल्प  लिया  है  कि  हरिजनों

 और  भादिवासियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  पर  उन  लोगों  को  ही  भर्ती  किया  उन्हें  दूसरे  लोगों

 से  नहीं  भरा  जायेगा  ।  फिर  भी  अभी  बहुत  से  ऐसे  विभाग  जहां  हरिजनों  के  लिये  आरक्षित  पदों
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 को  मरने  के  लिये  एडवर्टाइजमैंट्स  नहीं  निकाले  जा  रहे  माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी  बहां  उत्तर
 में  कहा  कि  31  अगस्त  तक  सारे  आरक्षित  पदों  पर  नियुक्तियां  कर  ली  दूसरी  तरफ  कई
 ऐसे  डिपार्टमेंट्स  जंसे  एक्सटर्नल  जहां  से  अमी  तक  कोई  रिजब्ड
 पदों  को  मरने  के  लिये  विज्ञापन  नहीं  निकाले  गये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  विभागों  को
 सरकार  की  तरफ  से  आदेश  निकाल  कर  कहा  कोई  तिथि  निर्धारित  की  जायेगी  ताकि
 आरक्षित  पदों  पर  हरिजनों  को  ही  नियुक्त  किया  जाये  ।  जहां  छुल्लम-खुल्ला  उल्लंघन  होता  है  क्‍या
 आप  उन  विभागों  के  अधिकारियों  को  दंड  देने  की  व्यवस्था  करेंगे  ।

 भ्रो  पी०  चिदम्बरम  :  मुझे  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  ऐसा  कोई  विभाग  है  जहां
 रिक्त  पदों  पर  प्रत्यक्ष  मर्ती  की  जानी  हो  और  उसके  लिए  अभी  तक  विज्ञापन  न  दिया  गया  हो  ।
 वास्तव  हमने  जो  पुनरीक्षा  को  है  उससे  पता  है  कि  व्यावहारिक  रूप  से  जिस  भी  विभाग
 में  ऐसी  रिक्तियां  जो  प्रत्यक्ष  भर्ती  द्वारा  मरी  जानी  उसका  विज्ञापन  दिया  जा  चुका  है  और

 मुझे  विश्वास  है  कि  वे  31-8-89  तक  इन्हें  मर  देंगे  ।  हमने  सचिवों  से  स्पष्ट  रूप  से

 कह  दिया  है  कि  यदि  वे  3]  अगस्त  1989  तक  इन  रिक्तियों  को  भरने  में  समर्थ  नहीं  होते  तो
 सरकार  इस  बारे  में  गंमीर  कदम  उठाएगी  और  मैं  तो  कहूंगा  कि  समी  सभी  सचिवों
 और  सभी  संगठनों  के  अध्यक्षों  ने इस  काम  में  अपना  पूरा  सहयोग  झर  समर्थन  देने  का  वायदा  किया

 मैं  इस  अभियान  के  प्रति  उनकी  वचनबद्धता  का  अंदाज  लगा  सकता  हूं  और  मुझे  पूरा  विश्यास
 है  कि  हमें  इस  अभियान  में  सफलता  मिलेगी  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातबाला  :  ऐसे  27000  पदों  का  पता  लगाया  गया  है  उिन्‍्हें  मरा  आना  है  ।
 क्या  मैं  यह  समभूं  कि  जहां  तक  भ्रनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  संबंध  -  इनके

 कुल  रिक्त  पद  27000  ही  हैं  ?  यदि  नहीं  तो  यह  कुल  रिबत  पदों  का  कितना  प्रतिशत  है  इसके
 क्‍या  सरकार  का  इरादा  प्रधानमंत्री  के  15  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  संबंध  में  भी  अह्पसंख्यकों

 की  भागीदारिता  में  सुधार  लाने  के  लिए  एक  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाने  का  है  ?

 थ्रो  पी०  चिदम्बश्म  :  जंसा  कि  मैंने  कुछ  देर  पहले  आपसे  अनुरोध  तत्कालीन
 नीति  के  जिस  पद  को  तीन  वर्ष  तक  न  मरा  जा  सके  वह  रदद  कर  दिया  जाता  अतः

 हम  अब  उन  रिक्तियों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  जो  1986-87,  1987-88  और  1988-89  इन
 रिक्तियों  को  अब  आगे  के  लिए  किया  गया  आरक्षण  अथवा  रोस्टर  प्वांइट  कहा  गया  है  जिन्हें  भरा
 जाना  था  किन्तु  उन्हें  भागे  के  लिए  आरक्षित  रखा  गया  ।  कुल  27863  आंकड़े  इन्हीं  रिक्त  पदों  का
 प्रतिनिधित्व  करते  एक  बार  हम  रिक्त  पदों  की  संख्या  की  गणना  करते  हैं  जिन्हें  मरा  जाना

 चाहिए  था  और  जिन्हें  नहीं  मरा  हम  अब  उन  सभी  पदों  को  भरने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो
 किसी  के  सेनानिवृत्त  प्रोन्‍्नत  किसी  की  मृत्यु  अथवा  पद  से  त्यागपत्र  देने  के  कारण  रिक्त

 हुए  अब  जो  पद  रिक्त  हो  रहे  उन्हें  भर  कर  हम  पिछले  सारे  बकाया  को  समाप्त  कर  रहे
 इस  प्रकार  27863  वेः  आंकड़े  को  इस  अर्थ  में  समझा  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  दूसरे  प्रदन  का  संबंध  यद्यपि  वह  इस  भर्ती  अभियान  से  संबंधित  नहीं  मुझे
 इसवा  उत्तर  देते  हुए  छुशी  हो  रही  है  कि  15  सूत्रीय  कार्यक्रम  की  संवीक्षा  प्रधानमंत्री  से  मात्र
 दो  माह  पूर्व  ही  की  थी  ।  हमने  अल्पसंरुयकों  की  मर्ती  में  काफी  प्रगति  की  इस  पर  मेरी  सहयोगी
 डा०  राजेर्द्र  कुमारी  बाजपेयी  जी  निगरानी  रख  रही  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  जो  कुछ-मभी
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 करने  की  जरूरत  है  वह  कर  दिया  गया  है  ।  हम  इस  बारे  में  जागरूक  हम  यह  सुनिद्दिचरत  करने

 का  हर  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  अल्पसंख्यकों  का  प्रतिनिधित्व  भी  बढ़े  ।

 प्रक्षेपास्त्र  का  छोड़ा  जाना

 +85,  क्रो  उत्तम  राठौड़  :

 क्रो  कृष्ण  सिह  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  :

 हाल ही  में  चांदीपुर  समुद्र-तट  से  छोड़े  गए  मध्यम  दूरी  के  प्रक्षेपास्त्र  की  मुख्य

 विद्ेषताएं  क्‍या

 इससे  प्राप्त  जानकारी  ब्यौरा  क्या

 देश  की  रक्षा  तैयारी  के  संदर्म  में  इसका  क्‍या  महत्व  भोः

 वया  ्क्षेयरास्त्र  प्रौद्योगिगो  को  और  विकसित  करने  के  लिए  कोई  दायंक्रम  आरंभ  किया

 ब्रारहा  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  कुष्ण  चख  :  एक  प्रौद्योगिकी  प्रदर्शन  प्रणाली  है  और  यह

 कोई  अस्त्र  नहीं  22  1989  को  परीक्षण  की  गई  वाहन  के  प्रक्षेपण  में  दो  प्रणोदी

 चरण  थे  जिसके  लिए  क्लोजूड  लूप  इनशियल  गाइडेंस  सिस्टम  का  उपयोग  किया  गया  था  और  यह

 कम्प्यूट  प्रणाली  तथा  री-इण्टरी  स्ट्रक्चर  से  युकत  था  ।

 प्रक्षेपण  ने  समी  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  किया  इसके  प्रक्षेपण  से
 स्टेज  क्लोज्ड  लूप  इनशियल  गाइडेंस  ओर  री-हृष्टरी  स्ट्रक्‍्चरों  के  क्षेत्र  में  मुरूय  रूप  से
 प्रौद्योगिकीय  उपलब्धियां  हुई  हैं  ।

 जैसी  उच्चच  परिशुद्धता  वाली  प्रणाली  के  सफलतापूर्वक  प्रक्षेपण  से  दे
 गत  ध्वंसाग्र  को  लम्बो  दूरी  तक  सही  लक्ष्य  पर  प्रक्षेपित  करने  की  क्षमता
 गया  है  ।

 ५4  ह>॥

 रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  विमाग-द्वारा  निष्यापित  किए  जा  रहे  एकीकृत
 निर्देशित  प्रक्षेआास्त्र  कार्यक्रम  का  एक  मांग

 भरी  उत्तम  रा०ड  :  माग  के  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  कि  एक  प्रोद्योगिकी  प्रदर्शन
 प्रणाली  है  और  यह  कोई  अस्त्र  नहीं  ।

 यदि  ऐसा  है  क्‍या  इसका  गेर-सैनिक  प्रयोजनों  के  लिए  कोई  इस्तेमाल  है  और  यदि  है  तो  हमें
 कृपया  बताएं  कि  किन-किन  क्षेत्रों  में  हरतेमाल  हो  सकता  है

 ?

 ओऔ  कृष्ण  बंद्र  पंत  :
 मुझे  प्रनन  समझ  नहीं  आया  ?  कृपया  इसे  दोहराएं  ।

 शी  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  इसका  अन्य क्षेत्रों जंसे  गेर-सैनिक  क्षेत्रो ंमें  मी  कोई  इस्तेमाल  है  ?
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 श्री  कृष्ण  चंद्र  पंत  :  मैं  अमी  नहीं  बता  सकता  कि  किस  भाग  का  क्या  इस्तेमाल  होगा  किन्तु
 इसकी  प्रद्योगिकी  न  केवल  अति  आधुनिक  है  बल्कि  इसके  अन्गंत  विभिन्‍न  क्षेत्र  आते  हैं  ।  उदाहरण
 के  लिए  टेली  ।,  रडार  संचार  प्रौद्योगिकी  ।

 मार्ग  दर्शन  प्रणाली  को  प्रौद्योगिकी  अति  आधुनिक  प्रवेश  ढाँचे  का  अर्थ  है  कि  पुनः
 प्रवेश  के समय  उच्च  ताप  से  प्रतिरक्षा  ।  उसमें  एक  कम्प्यूटर  काम  करता  है  जो  इस  मिसाईल
 प्रणाली  का  दिमाग  इस  लए  आनबोड  कम्प्यूटर  काफी  लामकारी  हो  सकता  निष्िचत
 रूप  से  अन्य  क्षेत्रों  में  मी  इस्तेमाल  होगा  ।

 मुझे  इसकी  कई  सम्भावनाएं  नजर  आती  हैं  ।  किन्तु  अभी  मैं  यह  नहीं  बता  पाऊंगा
 कि  किस-किस  का  इस्तेमाल  कहां-कहां  पर  होगा  ।

 क्री  उत्तम  राठौड़  :  अग्नि  प्रक्षेपास्त्र  छोड़ने  से  पहले  अन्तर्राष्ट्रीय  ताकतों  का  दबाव  पड़  रहा
 था  कि  हम  इसे  नहीं  छोड़ें  । कया  उस  दबाव  का  अब  प्रमाव  पड़ेगा  और  हम  इस  दिशा  में  कार्य  नहीं
 कर  पायगे  !

 भरी  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  यह  मुद्दा  प्रधान  मंत्री  द्वारा  तथा  मेरे  द्वारा  पहले  ही  स्पष्ट  किया  जा

 घुका  है  ।  इस  देश  का  किसी  भी  दवाब  के  आगे  भुकने  का  प्रहन  ही  नहीं  भौर  मैं  वेज्ञानकों  और

 इंजीनियरों  को  बधाई  दूंगा  ।  अग्नि  की  उपलब्धि  इसलिए  भी  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  यह  स्वदेक्षी  प्रयत्न

 हम  जानते  हैं  कि  कुछ  देशों  द्वारा  एक  सीमित  क्षेत्र  के  बाहर  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  को  रोकने
 का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  सात  देशों  ने  मिलकर  दूसरों  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  प्रयत्न  किया

 किन्तु  यह  एक  स्वदेशी  प्रयास  है और  हम  निष्तिचत  रूप  से  इस  देश  में  एक  ऐसी  तकनीक  विकसित
 करेंगे  जो  हमारी  जरूरतों  और  हमारे  संसाधनों  के  अनुकूल  हो  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  हम  अग्नि  छोड़ने  में  सफल  रहे  किन्तु  मेरे  विचार  से  स्पेस
 लांचिग  तिदकल  प्रोग्राम  भी  इससे  जुड़ा  है  और  हम  इसमें  मी  परीक्षण  करते  रहे  हैं  और  पहले  भी

 अन्त  रिक्ष  में  विभिन्‍न  उपग्रह  भेजते  रहे  हैं  और  प्रक्षेपण  वाहनों  की  मार  क्षमता  में  वृद्धि  करते  रहे
 क्‍या  यह  भविष्य  में  हमारे  अपने  बेस  से  उपग्रह  छोड़ने  के  कार्यक्रम  से  जुड़ा  इस  समय  हम
 एक  ओर  दो  का  प्रक्षेपण  अन्य  देशों  से  कर  रहे  क्‍या  यह  कार्यक्रम  भी  इससे  जुड़ा  और  अब

 क  हमने  कितनी  सफलता  प्राप्त  की  किलोग्राम  या  100  किलोग्राम  यदि  हमें  अपने
 बेस  से  बाहरी  भन्तरिक्ष  में  उपग्रह  भेजना  पड़े  तो  हम  कितना  मार  ले  जा  सकते  हैं  :

 शी  कृष्ण  चलत्र  पंत  :  यह  दोनों  अलग-अलग  कार्यक्रम  यह  अंतरिक्ष  विभाग  के

 अंतर्गत  एक  गेर-संनिक  कार्यक्रम  है  ज॑सा  कि  मैं  कह  रहा

 गेर-सेनिक  और  सनिक  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  अलग-अलग  कार्यक्रम  एक  अन्तरिक्ष  विभाग  के
 अन्तगंत  है  भौर  यह  रक्षा  विभाग--डी  ०आर०डी०भो०  के  अन्तगगंत  इस  प्रकार  यह  दोनों  स्वतन्त्र
 हैं  और  हम  इन्हें  रवतन्त्र  बनाए  हुए  जहां  तक  अग्नि  मिसाईल  की  भार  क्षमता  का  संबंध  है
 यह  1000  किलोग्राम  तक  हो  सकती  है  और  यह  2500  वि.लोमीटर  तक  मार  कर  सकती  है  ।

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वेलिस्टिक

 मिसाईलਂ  का  परीक्षण  चांदीपुर  में  किया  गया  हम  मध्यम  दूरी  की  बलिस्टिक  हन्टर
 कान्‍्टीनेन्टल  मिसाईल  और  पोलर  वैलिस्टिक  मिसाईल  का  देद्ष  में  निर्माण  कर  सकते  इसके  साथ

 ही  मैं  यह  जानना  चाहता  इन  सभी  चीजों  के  परीक्षण  के  लिए  विस्तृत  भूमौतिकीय
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 पहलू  की  भी  जांच  की  गई  है  और  क्‍या  हम  इस  वेलिस्टिक  मिसाईल  का  इस्तेमाल  शान्‍्तपूर्ण
 प्रयोजनों  के  लिए  कर  सकते  हैं  :  क्‍योंकि  मारत  एक  ऐसा  देश  है--देश  नहीं  उय्-महाद्वीप
 सभी  प्रकार  की  ममौतिकीय  परिस्थितियां  उपलब्ध  क्या  हम  इसका  इस्तेमाल

 सूखा  प्रमावत  क्षेत्रों  में  बनावटी  वर्षा  के  लिए  कर  सकते  जंसा  कि  भू-वैज्ञानिक  कहते  हैं  ?  क्‍या

 हम  इसका  इस्तेमाल  तूफानों  से  बचने  के  लिये  १र  सकते  हैं  ?  यह  सच  है  या  नहीं  ?

 श्री  कृष्ण  चम्द्र  पंत  :  मैं  यह  बात  एक  बार  फिर  स्पष्ट  करमा  चाहता  हूं  कि  गैर-सै.नक
 संनिक  कार्यक्रम  से  भिन्‍न  इसलिए  जन  पहलुओं  का  मेरे  माननीय  ममत्र  ने  जिक्र  किया

 यदि  कमी  संभव  हुआ  तो  गेर-संनिक  कायंतक्रमों  के  अन्तगंत  आएंगे  ।  उन्होंने  जिन  क्षेत्रों  का  जिक्र  किया

 है  वह  दूर  सवेदन  के  अन्तगंत  आते  हैं  और  मौसम  पर  निगरानी  का  कार्यक्रम  एक  अलग  महत्वपूर्ण
 कार्यक्रम  उदाहरण  के  वर्षा  एक  ऐसा  कार्यक्रम  है  जिसके  लिए  उपग्रह  की  जरूरत  नहीं

 है  किन्तु  यह  एक  अत्यन्त  महंगा  कार्यक्रम  किंतु  यह  सब  ऐसे  मामले  हैं  जो  इस  प्रदन  के
 अन्तगंत  नहीं  भाते  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  एक  कार्यक्रम  को  दूसरे  कार्यक्रम
 के  साथ  न

 भो  चितामणि  जझेना  :  मैं  अपना  हाथ  प्रएन  पूछने  के  लिए  शुरू  से  ही  उठा  रहा  हूं  ।

 किन्तु  अमी  तक  मुझे  नहीं  पुकारा  गया  ।  यह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्रापकी  व  स्टीटयूएन्सी  में  एक  और  भिजवा

 )
 की  बालकबि  बरागी  :  अध्यक्ष  आर्टिफिशियल  रेन  अगर  ज्यादा  हो  जाएगी  तो  क्‍या

 करेगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  बरागी  जी  वंसे  तो  बरसात  ज्यादा  ही  होती  वाकी  जो  होनी  है  सो  होनी
 ही

 हो  के०एस०  शाब  :  हमें  अपने  वज्ञानिकों  पर  गवं  है  जिन्होंने  यह  सिद्ध  किया  है  कि  वह  किसी

 भी  विकसित  देश  के  वंज्ञानिकों  से  कम  नहीं  हैं  तथा  उन्होंने  देश  को  उसके  अपने  संसाधनों  और

 तकनीकी  जानकारी  से  आत्मनिमेर  बनाने  में  अपना  दायित्व  निभाज्ता  माननीय  मंत्री  महोदय
 ने

 स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  यह  अन्य  देशों  की  सरकारों  में  दबाव  के  आगे  नहीं  भुकी  |  किन्तु
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध  में  इस  देश  के  विपक्षी  दलों  की

 क्या  राय  है  ?  क्‍या  उन्होंने  परीक्षण  के  विरोध  में  कोई  राय  प्रकट  की  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  अग्नि  प्रक्षेपास्त्र  अन्तरिम  परीक्षण  रेंज  से  छोड़ा  गया  सरकार  का
 विचार  बलियापाल  में  एक  राष्ट्रीय  परीक्षण  रेंज  स्थापित  करने  का  यह  चांदीपुर  से  छोड़ा  गया  ।
 हम  इसे  बलियापाल  से  छोड़ना  चाहते  थे  किन्तु  वहां  विपक्षी  नेताओं  द्वारा  प्रेरित  आन्दोलन  चल  रहा
 था  )

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  जनता  दल  |  हि

 भरी  कृष्ण  चन्द्र पंत  :  जनता  पार्टी के  नेता  कर  रह ेथे  जो  अब  जनता  दल

 i}
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 श्री  के०एस०  राब  :  आग  उनके  नाम  क्यों  नहीं  लेते  ?

 भरी  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  मैं  बिल्कुल  ले  सकता  उदाहरण  के  एक  हैं  श्री  समरेन्‍्द्र  कुन्दू  ।  श्री

 बीज  पटनायक  ने  एक  वक्‍ृतव्य  जारी  किया  था  ।  इसलिए  मैंने  इस  बारे  में  श्री  बीजू  पटनायक  तथा
 अन्यों  से  विचार  विमर्श  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 जा+त3तकेत-ननन+  चना  अत

 भो  चस्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  वह  कांग्रेस  में  शामिल  हुए  हैं  या  जनता  दल  में  ?

 श्री  कष्ण  चंद्र  पंत  :  जनता  दल  में  ।  उन  पर  निगरानी  रखना  बड़ा  कठिन  है  ।  मेरे  विचार
 से  अब  भी  वहां  एक  प्रान्दोलन  जारी  मेरे  विचार  से  वहां  फैलाई  गई  अफवाहों  के  कारण  उस
 क्षेत्र  मे ंअनावश्यक॑  मय  उत्पन्न  हो  गया  है  ।  मैं  अपने  मित्रों  से  यह  अनुरोध  करू गा  कि  वह  यह  देखें
 कि  वहां  यह  आन्तियां  समाप्त  हमें  अन्त।रेम  परीक्षण  रेंज  क ेआसपास  रहने  वाले  लोगों  से  भी
 काफी  सहयोग  प्राप्त  हुआ  जिनमें  वह  लोग  भी  शामिल  हैं  जो  सुरक्षा  क्षेत्र  में  रहते  हैं  भौर  जिन्हें
 केवल  कुछ  घंटों  के  लिए  ही  वहां  से  हटाया  गया  ।  उन्हें  दिए  गए  मुआवजे  तथा  अन्य  सुविधाओं  पर

 6]  लाख  रुपए  से  अधिक  रा,श  व्यय  की  गई  ।  वहां  पर  लोग  काफी  प्रसन्न  जब  मैं  वहां
 गया  तो  मैं  वहां  कुछ  लोगों  से मिला  और  हो  सकता  है  इससे  बलियापाल  में  २हने  वाले  लोगों  पर

 भी  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  हो  ।

 शो  चितामणि  जता  :  मैं  मी  अपने  मंत्री  महोदय  के  साथ  हमारे  विख्यात  विशेषकर
 जो  रक्षा  मंत्रालय  मैं  डी०आर०डी०एल०  में  काम  कर  रहे  को  स्वदेशी  मिसाईल  का|सफलतापूर्वक
 परीक्षण  करने  पर  बधाई  देता  जिसके  लिए  मैं  अपने  प्रधानमंत्री  को  विशेष  रूप  से  बधाई  देता  हूं
 जिन्होंने  प्रन्तराष्ट्रीय  क्षेत्र  तथा  देश  के  भीतर  विपक्षी  जो  नहीं  चाहते  थे  कि  देश  के  मीतर  इस
 प्रकार  की  स्वदेशी  मिसाईल  का  निर्माण  के  मारी  विरोध  के  बावजुद  इस  प्रकार  के  प्रक्षेपास्त्र  के
 परीक्षण  को  बढ़ावा  दिया  |  इसके  अलावा  मैं  यह्‌  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  जब
 22  मई  को  इसका  सफतापूर्बक  परीक्षण  किया  गया  तो  कुछ  नेताओं  ने  खुले  आम  यह  वक्‍तब्य  दिया
 कि  यह  वास्त्व  में  अग्नि  मिसाईल  नहीं  उसकी  नकल  थी  और  यदि  तो  क्या  रक्षा
 मंत्रालय  ने  इसका  विरोध  किया  है  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि इस  पर  कितनी  लागत  आई  है  और  जब  इसका  परीक्षण
 किया  गया  तो  क्‍या  यह  2500  किलोमीटर  के  लक्ष्य  तक  पहुंच  पाई  और  कया  यह  भी  सच  है  कि  यह

 परमाणु  तस्त्न  भी  ले  जा  सकती  है  ?  यदि  तो  जब  कुछ  विपक्षी  नेता  जनता  में  खलबली  मचाने
 के  लिए  इस  प्रकार  का  प्रचार  कर  रहे  थे  तो  सरकार  द्वारा  उस  मामले  में  क्या  का्यंवाही  की  गई  ?

 क्री  कृष्ण  चलन  पंत  :  यह  सच  है  कि  यहां  और  विदेष्यों  में  दोतों  ही  जगह  इस  संबंध  में  कुछ
 समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  कि  अग्नि  का  छोड़ा  जाना  इस  भ्रर्थ  में  एक  स्वदेश्षीय  प्रयास  नहीं  है
 और  हमने  पद्चिचम  जमंनी  तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  से  मदद  ली  मैं  समझता  हूं  कि  इस  संबंध
 में  विपक्ष  के  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसकी  मी  एक  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  लेकिन  इस  समय  मुर्के
 इसकी  पूरो  जानकारी  नहीं  ले.कन  विदेशी  अखबारों  में  मैंने  इससे  संबंधित  समाचार  पु  ।  जब
 मैं  विदेश  गया  तो  मुभसे  यह  प्रइन  किया  गया  और  मैंने  उन्हें  विश्वास  दिलाया  कि  यह  हमारा
 अपना  प्रयास  यह  हमारा  भ्रपना  प्रयास  यह  हमारी  अपनी  तकनीक  है  और  अपने

 बेज्ञानिकों  द्वारा  किये  गए  कार्य  पर  हमें  नाज  इस  उपलब्धि  से  कोई  हमें  हटा  नहीं  सकता

 है  भोर  मैं  समझता  हूं  कि  प्रेस  में  प्रकाशित  हुए  उस  समाचार  जिसका  जिक्र  मैंने  पहले
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 पश्चिम  जमंनी  की  सरकार  ने  खंडन  किया  उन्होंने  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  कि  अग्नि

 के  लिए  तकनीक  के  विकास  में  पश्चिम  जमंनी  ने  सहायता  की

 एक  समाचार  में  यह  कहा  गया  था  कि  डी०आर०डी०एल०  के  निदेशक  डा०  जो  कि

 उस  दल  का  नेतृत्व  कर  रहे  हैं  जिसने  अग्नि  की तकनीक  विकसित  जब  वे  कुछ  महीनों  के  लिए

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  गए  उन्होंने  वहां  इससे  संबंधित  जानकारी  प्राप्त  की  थी  ।  ऐसा  हुआ  था
 कि  25  वर्ष  पहले  वे  कुछ  महीनों  के  लिए  अमरीका  गए  तब  से  राकेट  टेबनोलोजी  में  बहुत
 अधिक  विकास  हुआ  है  तथा  इस  क्षेत्र  में  डा०  कालम  उनके  दल  ने  सराहनीय  काम  किया  है  और
 मैं  इस  समा  की  ओर  से  उन्हें  मुबारकबाद  देना  .

 जहां  तक  लागत  का  संबंध  इस  परियोजना  के  लिए  स्वीकृत  किया  गया  कुल  व्यय
 :5  करोड़  रुपये  लेकिन  सिर्फ  प्रोद्योगिकी  अग्नि  की  लागत  लगमग  3  करोड़  रुपये

 है  ।

 राजस्थान  में  एस०टी०डो०  सुविधा

 +90,  ओर  विष्णु  सोदी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  में  एस०टी०डी०  सुविधा  वाले  स्थानों  की  इसकी  जनसंख्या  और
 क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  काफी  कम

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  राजस्थान  में  और  अधिक  स्थानों  पर  ऐसी  सुविधा  देने
 का  विचार  और

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  १

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  शिरिथर  :  से  (1),  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  नीचे  लिखी  प्राथमिकताएं
 अपनाई  जाती

 राज्यों  की  राजधानियों  से  दिल्ली

 जिला  मुख्यालयों  से  सबंधित  राज्यों  की  राजधानियों

 31.3.1985  की  स्थिति  के  अनुसार  1000  लाइनों  से  अधिक  क्षमता  वाले  टेलीफोन
 और

 7

 व्यवहायंता  की  शर्त  पर  परियात  के  आधार  पर  युक्तिसंगत  ठहराएं  गए  अन्य  मार्ग  ।

 जहां  तक  राजस्थान  का  संबंध  राज्य  की  राजधानी  दिल्ली  से  पहले  ही  एस०टी०
 डी०  पर  जुड़ा  है  ।

 राजस्थान  के  कुल  27  जिला  मुख्यालयों  में  से
 16  को  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  कर  दी  गई

 शेष  11  जिला  मुख्यालयों  को  मार्च  |990  तक  एस०टी०डी०  पर  जोड़ने  की  योजना

 3°
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 है  ।

 हां  ।

 मीलवाड़ा

 सवाई  माधोपुर  और  टोंक  में  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  विव्थु  सोदो  :  मानतीय  अध्यक्ष  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछा

 क्या  राजस्थान  में  एस०टी०डी०  सुविधा  वाले  स्थानों  की  संश्या  इसकी  जनसंख्या  और  क्षेत्र

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  काफी  कम  है  ?

 मंत्री  जी  का  जवाब  आया

 राजस्थान  मैं  एस०टी०डी०  की  सू  विधा  का  स्तर  तुलनात्मक  दृष्ट  से  कई  अन्य  राज्यों  से

 बेहतर  है  ।

 ]

 करीब  671  एस०टी०डी०  फेसिलिटीज  राजस्थान  में  राजस्थान  जो  हिंदुस्तान
 का  दूसरा  सबसे  बड़ा  राज्य  वहां  के  लिए  ओ  नॉम्स  दिए  उसमें  डिस्ट्रिक्ट  हैडबवार्ट्स  1990
 तक  होंगे  और  लास्ड  क्राइटेरिया  जो  बताया

 व्यवहायंता  की  शर्तं  पर  परियात  के  आधार  पर  युक्तिसंगत  ठहराए  गए  अन्य  मार्ग  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  राजस्थान  में  ऐसे  कोन  से  रूट्स  हैं  जो  जस्टिफाइड

 भरी  गिरिणर  गोमसांगो  :  इस  प्रइन  के  लिए  मेरा  उत्तर  कि  राजस्थान  में  एस०टी०डी०  की

 सुविधा  का  स्तर  तुलनात्मक  दृष्टि  से  कई  अन्य  राज्यों  से  बेहतर  सातवीं  योजना  के  लक्ष्यों  पर
 आधारित  सभी  जिला  मुख्यालयों  में  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  करना  सातवीं  योजना  का
 लक्ष्य  है  ।  राजस्थान  में  अब  तक  हम  ।8  स्थानों  पर  एस०टी०डी०  उपलब्ध  करा  पाए  इन  18
 स्थानों  में  से  मनालोर  तथा  बेवार  नामक  दो  नये  जिला  मुख्यालयों  में  हमने  एस०टी०डी०  की  सुविधा
 उपलब्ध  करायी  है  प्रौर  ||  जिला  मुख्यालयों  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  से  पहले  यह
 सुविधा  उपलब्ध  कराई  इन  दो  स्थानों  पर  हमने  विभाग  द्वारा  अपनाये  गए  मानदण्ड
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 के  आधार  ५२  अर्थात्‌  जहां  एक  हजार  लाइन  की  क्षमता  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  की

 अतः  अन्य  राज्यों  से  राजस्थान  की  तुलना  करने  पर  हम  कई  भनेक  राज्यों  से  इसे  बेहतर  पाते  हैं  ।

 झो  विष्णु  मोदो  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्टंस  के  अलावा

 आपके  जो

 व्यवहायंता  की  शर्त  पर  परियात  के  आधार  पर  युक्तिसंगत  गए  अन्य  मार्ग ।

 उनमें  कौन-कौन  से  राजस्थान  के  शहर  के  नाम  एक  हजार  एक्सचेंज की  बात  _.  _..
 5

 क्री  गिरिधर  भोमांगो  :  जहां  भी  हमने  1,000  लाईन  की  क्षमता  प्राप्त  की  हमने
 एस०टी०डी  की  सुविधा  उपलब्ध  करायी  जहां  भी  1,000  लाईन  की  क्षमता  पार  कर  जायेंगे
 हम  एस०टी०डी०  की  सुविधा  उपलब्ध  करा  देंगे  ।

 भरी  वढ्धि  चर््न  जंन  :  अध्यक्ष  राजस्थान  के  सीमावर्ती  बाड़मेर  ओर  ज॑ंसलमेर  जिले
 जो  कि  स्रक्षा  की  दृष्टि  से  बड़े  महत्वपूर्ण  उनमें  बाड़मेर  और  जंसलमेर  दोनों  में  ही अमी  तक
 एस०टी०डी०  फैसिलिटी  नहीं  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  इन  दोनों  जिलों  में  एस०
 टी०डी०  फंसिलिटी  आप  कब  तक  प्रदान  इस  के  बारे  में  आप  कुछ  जानकारी  दे  सकते  हैं  ?

 श्री  मिरिघर  गोसांगो  :  बाड़मेर  जिला  उन  जिलों  में  से  एक  है  जो  संचार  मंत्रालय
 द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  आई०डी०एन०  जिले  के  रूप  में

 चुने  गए  बाड़मेर
 जिले  में  एस०टी०डी०  की  सुविधा  उपलब्ध  की  ज।नी  है  ।

 भरी  बद्धि  अम्द्र  जन  :  जंसलमेर  के  बारे  में  वया  विचार  है  ?

 श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  31  1990  के  पहले  वहां  भी  यह  सुविधा  उपलब्ध  करायी

 जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जम्मू  से  जयपुर  जोड़ना  है  ।

 खणुबती  और  दरभंगा  लिलों  में  डाकधर  खोलना

 +93,  डा०  गौरो  शंकर  राजहुंस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  बिहार  के  मधुबनी  और  दरमंगा  जिलों  में  कितने  डाकघर  खोले
 ओर
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 क्‍या  वर्ष  1989-90  में  इन  जिलों  में  सये  डा|कघर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?
 .

 संचार  मंजालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिथर  :  ओर  एक  विवरण  समा
 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  मधुबनी  ओर  दरभंगा  में  खोले  गए  डाकधरों
 की  संख्या  निम्नानुसार  है  :

 योजना  वर्ष  खोले  गए  डाकधरों  की  संख्या

 मधुबनी  दरमंगा

 बज  न्न+

 या

 बन  1

 न  न्न+

 --  90  6  6

 (1-7-1989

 जोड़  6  7

 चालू  वर्ष  (1989-90)  के  दौरान  इन  दो  जिलों  में  ओर  डाकधर  खोलने  का  प्रस्ताव

 डा०  गौरी  क्षंकर  राजहंस  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  डाकधर  खोलने  का  मापदण्ड  क्‍या  है  ?
 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  विगत  पाँच  वर्षों  में बिहार  के  किस  जिले  द्वारा  इस  मापदण्ड  की

 पूत्ति  की  गयी  है  ?

 री  गिरिघर  शोसांगो  :  विशेष  दर्ज  के  पहाड़ी  जिलों  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिये
 मापदण्ड  निर्धारित  किए  गए  मापदण्ड  यह  है  कि  जनजातीय  तथा  पिछड़  क्षेत्रों  के  गांबों  में
 तथा  सामान्य  क्षेत्रों  में  3000  की  जनसंरुया  होनी  चाहिए  ।  हमने  जनसंख्या  के  आधार  पर  जिलों
 का  चयन  नहीं  किया  यह  प्रइन  दो  जिलों  अर्थात्‌  मधुनबी  ओर  दरमंगा  से  संबंधित  1985-86
 से  हमने  मधुबनी  और  दरभंगा  जिले  में  छः  और  सात  डाकघर  खोले  मधुबनी  और
 दरभंगा  जिले  में  डाकधघरों  का  औसत  सीमा  क्षेत्र  8.49  वर्ग  किलोमीटर  तथा  7.14  वर्ग
 किलोमीटर  है  और  सम्पूर्ण  बिहार  के  लिए  यह  औसत  15.85  वर्ग  किलोमीटर  औसतन  प्रत्येक
 डाकघर  के  अन्तर्गत  5000  से  6000  की  आबादी  आती  है  ।  वर्ष  1989-90  के  लिये  बिहार  मंडल
 द्वारा  250  ई  डी  शाखा  डाकघर  तथा  विभागीय  उप-कार्यालय  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  हमारे  पास
 भेजा  गया  है  ।  वर्तमान  नीति  के  अन्तगगंत  कभी-कभी  हम  अधिक  डाकघर  खोलने  में  सक्षम  नहीं
 होते  ।  अतः  हमने  वित्त  मंत्रालय  से  इस  मापदण्ड  में  कुछ  ढील  देने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  अधिक
 से  अधिक  शाखा  डाकधर  खोले  जा  सके  ।  हम  पहले  ही  पंचायत  मुख्यालयों  में  एक  लाख  डाकधर
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 2  1911  )  लिखिते  उत्तर
 गा  —

 खोल  चुके  विशेष  श्रेणी  योजना  के  अन्तगंत  हम  प्रत्येक  पंचायत  में  शाखा  डाकघर  श्लोलना

 चाहते  हम  इस  मापदण्ड  में  कुछ  ढील  चाहते  हैं  जो  कि  वित्त  मंत्रालय  के  विचाराधीब  है  ।
 एक  बार  यदि  इसमें  ढील  मिल  जाये  फिर  हम  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  स्‌  विधायें  उपलब्ध
 करा

 डा०  गौरी  हांकर  राजहुंस  :  बिहार  के  सभी  पंचायत  मुख्यालयों  में  शाखा  डाकधर  कब  खोले
 जायेंगे  ।

 भी  गिरिधर  गोमांगो  :  यह  बिहार  की  नहीं  बल्कि  पूरे  देश  से  सम्बन्धित  मामला  है  ।  एक
 बार  नीति  निर्धारित  हो  जाने  पर  अधिकांश  ग्राम  पंचायतों  में  यह  कार्य  किया  जायेगा  ।

 डा०  गौरी  क्षंकर  राजहूंस  :  किस  तिथि  तक  ?

 थरी  गिरिधर  गोमांगो  :  किसी  तिथि  का  प्रश्न  यहां  नहीं  उठता  है  ।  एक  बार  यदि  मापदणष्डों
 में  ढील  दे  दी  जायेगी  फिर  हम  अधिकांश  पंचायतों  में  डाकघर  खोल

 डा०  चन्द्र  शोलर  त्रिपाठी  :  पूरे  देश  में  डाक  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिये  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदथ  को  बधाई  देता  हूं  ।  लेकिन  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  पूरें  देश  में  डाक  सुविधाओं  में  बिकास
 होने  के  बावजूद  तार  और  पत्रों  को  पहुंचने  में  7  या  10  दिनों  की  देर  अनावश्यक  रूप  से  क्‍यों  हो
 जाती  इनका  शीघ्र  एवं  सुरक्षित  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठाने
 जा  रही  है  ?

 क्री  गिरिधर  गोसांगो  :  डाक  का  वितरण  पोस्टमन  द्वारा  किया  जाता  है  ।  अन्य  स्थानों  के
 अलावा  पहाड़ी  भ्रोर  दूर  दराज से  क्षेत्रों  में  मी शाखा  डाकधर  हैं  ।  डाकघरों  में  जब  एक  बार
 तार  पहुंचता  है  तो  इसका  वितरण  पोस्टमंन  द्वारा  करवाना  है  जो  कि  बहुत  अधिक  दूरी  तय
 करते  हैं  ।  हम  इलंक्ट्रोनिक  ट्रांसमिषान  तथा  अन्य  उच्च  तकनीकी  पद्धतियुक्त  एक  नई  प्रणाली  शुरू
 करने  के  लिए  दूरसंचार  विमाग  के  साथ  समन्वय  स्थापित  कर  रहे  हैं  जो  हम  तार  भेजने  के  किए
 पहले  ही  लागू  कर  चुके  हैं  ।  हाल  ही  में  हमने  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  में  तार  भेजने  के  लिये  उपग्रह  संचार
 प्रणाली  शुरू  की  इसी  प्रकार  न  सिर्फ  तार  के  लिये  बल्कि  डाक  वितरण  के  लिये  मी  हम  बेहतर

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  की  योजना  बना  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  ।

 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 शालियर  हवाई  अड्डे  में  विमानश्ाला  के  हहुने  से  हासि

 +8],  श्री  रेणुपद  दास  :

 ओऔो  बाजू  बन  रियास

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989  मैं  ग्वालियर  हवाई  अडड़े  में  विमानशाला  के  ढहने  से  कितनी

 क्षति  हुई
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 जज

 इस  दघंटना  के  कारण  क्‍या

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  के  आदेश  दिए  गए

 यदि  तो  इस  जांच  के  निष्कं  क्‍या  हैं  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या

 सुधारात्मक  उपाय  किए  गये  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  कि  भविष्य  में  ऐसी  दुघंटनाएं  न  और

 यदि  तो  कोई  जांच  न  कराए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  (+)  से  हैंगर  की  छत  ढह  जाने  के  कारण  उसमें

 खड़े  विमान  को  क्षति  पहुंची  ।  विमान  की  मरम्मत  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ओर  1989
 के  अन्त  तक  विमान  की  मरम्मत  पूरी  होने  के  पश्चात्‌  ही  कुल  वित्तीय  हानि  ज्ञात  हो  सकेगी  ।

 इस  कार्य  के  लिए  बिठाई  गई  जांच  अदालत  ने  यह  निष्कर्ष  लिया  है  कि  हैंगर  की  छत  भार
 वहन  करने  वाले  अबयवों  की  संरचनात्मक  विफलता  के  कारण  ढह  गई  ।  इंजीनियरों  को  यह
 सुनिष्िचित  करने  लिए  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  ऐसे  सभी  हैंगरों  की  संरचनात्मक  मजबूती
 को  सुनिश्चित  करें  जिनकी  बनावटी  छततें  हैं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 केग्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  भर्तो  की  आयु  सोमा  का  बढ़ाया  जाना

 +84.  भ्री  श्रोकांत  दस्त  नररसहराम  बाडिमर  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अनेक  पक्षों  से  केन्द्रीय  सरकार  को  सेवाओं  में  भर्ती  की  आयु  सीमा

 बढ़ाने  के  संबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  सरकार  को  इस  संबंध  में  प्राप्त  हुए  सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  ओर  यज्यपि  केन्द्रीय  सरकारी  सेवाओ  में  भर्ती  के  लिए  आयु

 सीमा  में  आम  वृद्ध  किए  जाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  ')  भी  केन्द्रीय  सिविल  सेवा
 परीक्षा  के  माध्यम  से  सरकारी  सेवा  में  मर्ती  क ेलिए  तथा  सरकारी  १र  महिलाओं  की  भर्ती  के

 लिए  आयु-सीमा  बढ़ाए  जाने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 सिवल  परीक्षा  के  लिए  आयु-सीमा  बढ़ाने  का  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 महिलाओं  के  लिए  सिविल  सेवा  परीक्षा  को  छोड़कर  अन्य  परीक्षाप्रो  के  सम्बन्ध  में
 प्तीमा  बढ़ाए  जाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 युवकों  को  जबरन  हिजड़े  बनाना

 +86,  आऔरी  बिलास  सेसवार  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  युवकों  को  जबरन  हिजड़े  बनाने  के  थारे  में  3  1989  के
 में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है
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 लज----मतमततततनतततनु्तत++
 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 टी

 ्  त

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  7

 गृह  मंत्री  बूटा  सरकार  को  समाचार  की  जानकारी

 और  व्यवस्थाਂ  और  राज्य  के  विषय  हैं  |  संबंधित  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  जांच-पड़ताल  के  लिए  भेजा  गया  युवकों  को

 जबरन  हिजड़े  बनाये  जाने  के  बारे  में  जंसा  कि  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  किया  गया  कोई
 रिपोर्ट  हाल  में  ध्यान  में  नहीं  आई  है  ।

 भारत-पाक  सीमा  पर  कांटेदार  तार  लगाना

 +87.  श्री  असरसिह्‌  राठवा  :

 डा०  ए०  के०  पढेल  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ही

 नशीले  पदार्थों  की  तस्करी  एवम्‌  आतंकवादी  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु
 मारत-पाक  सीमा  पर  कांठेदार  तार  लगाने  के  कार्य  का  और  इस  कार्य  पर  अब  तक  हुए  लख  का

 ब्यौरा  क्‍या  और

 कया  संपूर्ण  भारत-पाक  सीमा  पर  कांटेदार  तार  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  पदि  नहीं
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  बूटा  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  जो  कि  भाड़  लगाने  का
 कार्य  कर  रहा  के  अनुसार  पंजाब  संक्टर  में  120  किलोमीटर  में  से  118  किलोमीटर  और

 राजस्थान  के  चुने  गए  सेक्टर  में  58.8  किलोमीटर  में  से  51,5  किलोमीटर  में  10  जुलाई  1989  तक

 कार्य  प्रा  कर  लिया  गया  इस  बारे  में  30  जून  1989  तक  245  लाख  रुपए  ब्यय  किए  गए
 हैं  ।  ।

 समस्त  मारत-पाक  सीमा  पर  बाढ़  लमाना  संभव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  को  बेठक

 $88,  भी  इसाजीत  गुप्त  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :  |

 क्‍या  सरकार  देछ  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  चर्चा  करने  हेतु  राष्ट्रीय  एकता  परिषद

 की  बेठक  आयोजित  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  बंठक  आयोजित  करने  में  बिलस्ब  के  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 ग्ह  मंत्री  बूटा  :  ओर  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  बैठक

 जल्दी  करने  का  प्रस्ताव  जैसे  ही  सही  तिथि  निर्धारत  की  जाएगी  इसकी  सूचना  दे  दी

 जाएगी  ।
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 योफोर्स  तोप  सोदे  को

 *89.  श्री  तम्पन  थामस  :

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :

 क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  बोफोर्स  तोप  में  जांच  किस  स्थिति  में  और

 यदि  जांच  पूरी  हो  गई  तो  जांच  के  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  और  इस  संबंध  में  अभी  तक  क्या

 अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चरद्र  :  जांच-कार्य  अमी  भी  जारी  है  ।

 प्रहन  नहीं  उठता  ।

 युवाह्रों  में  बिशान  के  प्रति  रुचि

 +9|,  श्री  मह्नेश्कर  तांती  :

 श्री  अब्दुल  हमीद  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  में  वेज्ञनिक  रुचि  को  बढ़ाता  देनेਂ  संबंधी  योजना  के  अन्तर्गत
 सातवीं  योजना  के  दौरान  कुछ  युवा  वैज्ञानिकों  को  अन्तर  ष्ट्रीय  यात्रा  पर  भेजा  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  उनके  अनुमवों  आदि  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंबी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परभाज्‌
 इलक्ट्रानिकी  और  झंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  से  जी

 में  वेज्ञानिक  रुचि  को  बढ़ावा  देनेਂ  संबंधी  विशान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  की  योजना
 के  एक  भाग  के  रूप  प्रति  वर्ष  35  वर्ष  से कम  आयु  करीब  100  युवा  वैज्ञानिकों  को

 अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  हिस्सा  लेने  के  लिए  सहायता  दी  जाती  यह  योजना  अंतर्राष्द्रीय
 का्यंशालाओं  बौर  प्रक्षिक्षण  पाद्यक्षमों/ग्रीष्म/क्ीतकालीन  में  भाग  लेने  तथा

 संबंधित  विषयों  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  अद्यतन  विकास  पर  विचारों  का  आदान-प्रदान  करने
 के  लिए  युवा  वैज्ञानिकों  को  अवसर  प्रदान  करता  है  ।  ये  भ्रवसर  युवा  वैज्ञानिकों  को  ऐसे  अनुभव
 प्रदान  करते  जिनकी  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  अभिनिर्धारित  अनुसंधान  के  थास्ट  क्षेत्रों  से
 संबद्धता  होती  ऐसी  स्थिति  के  युवा  वैज्ञानिक  इन  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  और
 विकास  ५रियोजनाओं  वो  छुरू  करने  में  सक्षम  होते  युवा  वैज्ञानिकों  की  भागेदारी  पर  उनके
 प्ृंबेक्षणों  तथा  अनुभव  के  साथ  रिपोर्ट  देश  मर  की  संबंधित  राष्ट्रीय  विज्ञान  और  प्रौधोगिकी
 सस्थानों  में  परित्रालित  की  जाती  जिससे  उन्हें  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  की  कारंवाई  से  अवगत
 कराया  जा  सके  ।
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 महाराष्ट्र  में  विकास  थो्ों  को  स्थापना

 %92,  क्री  बनंचारी  लश्ल  पुरोहित  :

 थी  शी  ०थी०  फटिल  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदर्म  मराठवाड़ा  ओर  कोंकण  क्षेत्र  क ेलिए  सांविधिक  विकास  बोर्डों  की  स्थापना
 का  प्रस्ताव  शीघ्र  ही  स्वीकृत  किए  जाने  का  विचार  है  जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  न ेअपनी  हाल  की

 नागपुर  यात्रा  के  भाश्वासन  दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  समय  प्रस्ताव  किस  स्थिति
 में

 गृह  संत्री  बूढा  :  महाराष्ट्र  सरकार  संविधान  के  अनुच्छेद  371  (2)
 के  उपबंधों  को  लागू  करने  के  लिए  एक  योजना  का  मसौदा  1989  में  प्राप्त  हुआ  इसमें

 उक्त  उपबंध  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किए  जाने  वाले  आदेश  का  मसौदा  ओर  इसके

 अनुस रण  में  राज्यपाल  द्वारा  जारी  किए  जाने  वाले  आदेश  का  सम्मिलित  जिसमें  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  मराठवाड़ा  और  शेष  महाराष्ट्र  क ेलिए  विकास  बोर्ड  की  रथापना  करने

 की  व्यवस्था  इस  पर  विचार  करने  के  बाद  महाराष्ट्र  सरकार  से  राज्य  की  अपेक्षाओं  और

 कानूनी  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यपाल  के  प्रादेश  को  नया  रूप  देने  का  अनुरोध  किया
 गया

 1989  में  महाराष्ट्र  सरकार  कोंकण  के  लिए  भी  एक  पृथक  विकास  बोड्ड

 स्थापित  करने  के  लिए  बिष्तिष्ट  उपबंधों  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  अनुच्छेद  371.(2)  को
 संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  किया  ।  ईस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  और  इस  मामले  पर  उपयुक्त
 रूप  से  विचार  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कुछ  मुद्दों  पर  सूचना  प्रस्तुत  करने  का  अनु  रोध  किया

 गया  था|  ः

 गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  रक्षा  उत्पादन

 *94,  श्री  ध्णय  विश्वास  :

 भरी  असुदेव  शाचाये  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  रक्षा  उत्पादन  शुरू  करने  पर  गंमी  रंता  से  बिचार  कर

 रही  है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  पु

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चलन  :  और  (a),  गेर-सरकारीकरण  का  अर्थ  है  सरकार  के

 श्वामिस्थ  की  उत्पादन  इकाइयों  को  मगैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपना  |  रक्षा  उत्पादन  इकाई  के
 स्वामित्व  को  गैर-सरकारी  क्षीत्र  को  सौंपने  संबंधी  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  भहीं  कर

 रही
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 बिहली  और  इनके  शास-पास  के  राधज्ष्यों  में  आतंकवादी  गतिविधियां

 995,  ओऔी  लगस्ताथ  पटनायक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खालिस्तान  समर्थक  आतंकवादियों  ने  साम्प्रदायिकता  भड़कामे  के  इरादे  से  अपनी

 हिंसक  गतिविधियां  तेज  कर  दी  ज॑सा  कि  12  1989  को  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  पर
 विस्फोट  तथा  पंजाब  में  मोगा  में  की  गई  हत्याभों  से  स्पष्ट  और

 यदि  तो  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार  है  ?

 पह्‌  मंत्री  शूटा  :  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  हिन्दुओं  और  सिखों
 के  बीच  साम्प्रदायिक  असामंजस्य  की  भावना  को  फैलाना  ही  आतंकवादियों  की  युक्ति  का  मुख्य
 ध्येय  रहा  है  ।

 ह

 अपने  प्रयासों  के  बावजूद  आतंकवादी  इस  प्रकार  की  कीई  भी  स्थितिਂ  पैदा  करने  में
 सफल  नहीं  हुए  हैं  तथा  पंजाब  के  लोगों  ने  साम्प्रदायिक  सामंजस्य  बनाये  रखा  है  ।  सुरक्षा  एजेंसियां
 भी  सतर्क  हैं  और  उन्होंने  लोक  व्यवस्था  बताए  रखने  के  लिए  आवश्यक  एहतियाती  कदम

 उठाए  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  से  सेसा  में  मर्तो

 $06.,  श्री  कस्भोदो  लाल  जाटव  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  के  पछड़ेपन  को  देखते  उस  राज्य  से  सेना  में  जवानों  की  भर्ती  हेतु
 किसी  ठोस  योजमा  की  रूप-रेखा  तंयार  की  गई  भौर

 यदि  तो  इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  और  इस  योजंना

 के  अन्तमंत  कितने  युवाओं  को  रोजगार  मिलने  की  संभावना  है  ?  !

 रखा  मंत्री  कृष्ण  चना  ऐसी  कोई  विशेष  योजना  नहीं  बनाई  गई  है  ।

 प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 आाढ़  तथा  समुद्री  तूफान  के  कारण  वूरसचार  व्यवस्था  को  क्षति

 +97.  भरी  भीवल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  और  1989  के  दौरान  परचम  बंगाल  तथा
 अन्य  राज्यों  में  बाढ़  तथा  समुद्री  तूफान  के  कारण  दूरसंचार  व्यवस्था  को  हुई  क्षति  का  कोई

 अनुमान  सभाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  व्यवस्था  को  पुनः  ठीक  करने  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  है  :

 संचार  मंत्रालय  के  रास्य  मंत्री  गिरिधर  :  से  पश्चिम  बंगाल  के

 कुछ  भाभों  और  उड़ीसा  के  तटवर्ती  जिलों  तथा  अह्णाचल  प्रदेश  के  क्रुछ  क्षेत्रों  से  गंभीर  व्यवधानों
 का  पता  चलो
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 इन  क्षेत्रों  में  अभी  मी  लगातार  वर्षा  हो  रही  है  ।  बाढ़
 ओर  चक्रवात  के  कारण  दूरसंचार

 प्रणाली  को  हुई  क्षति  का  अभी  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ब्रंकेट  और  इंस्यूलेटर
 जैसी  आवध्यक  सामग्री  की  ध्यवस्था  करके  संचार  सुविधा  बहाल  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 बार-बार  बाढ़  और  चक्रवात  आने  वाले  क्षेत्रों  मे ंखुली  तार  लाइनों  को  कम  क्षमता  की  रेडियो
 प्रणाली  द्वारा  बदलने  की  विभाग  की  योजना  इन  उपस्करों  का  विनिर्माण  संयुक्त  क्षेत्र  और
 सावंजनिक  क्षेत्रों  में  कुछ  कम्पनियों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 धातंकबादियों  को  पाकिस्तान  से  सहायता ध्थ

 +98.,  श्री  सरफराज  अहमद  :

 भी  थी०  ओीनिवास  प्रसाव  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  में  सक्तिय  भातंकवादियों  को  पाकिस्तान  अभी  प्रशिक्षण  तथा  हशञ्नमियार  दे

 रहा

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  पर  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  बातचीत  करने  के
 लिये  कया  कदम  उठाये

 क्‍या  1989  में  हुई  भारत-पा  किस्तान  वार्ता  के  दौरान  मारत  और  पाकिस्तान
 नशीली  ओऔषधों  के  भ्रवंध  व्यापार  और  तस्करी  तथा  अवध  रूप  से  सीमा  पर  होने  वाली

 घसपंठ  को  रोकने  हेतु  संयुक्त  सीमा  निगरानी  के  लिए  सहमत  हुए  और  फल

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  संत्री  क्षूटा  :  जी  श्रीमान  ।

 से  पंजाब  में  कार्यरत  आतंकवादियों  के  साथ  पाकिस्तान  की  अन्‍्तर्ग्रस्तता  का
 मामला  भारत  सरकार  द्वारा  अनेक  अवसरों  पर  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  हाल
 ही  मारत  के  प्रधान  मंत्री  1988  में  की  बेठक  के  सम्बन्ध  में  इस्लामाबाद
 की  यात्रा  के  दौरान  पाकिस्तान  की  प्रधान  मंत्री  ने  आइवासन  दिया  कि  पाकिस्तान  सौहार्दपूर्ण
 द्विपक्षीय  सम्बन्धों  के  लिए  एक  दूसरे  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्ष  प  न  करने  के  सिद्धान्त  पर
 वचनबद्ध  है  ।

 1989  में  हुई  गृह  सचिव  स्तर  की  बातचीत  के  दौरान  भारत  और  पाकिस्तान  दोनों  देश

 नशीली  दवाओं  की  अवंध  तथा  मारत-पाकिस्तान  सीमा  से  अवध  रूप  से
 सीमा  पार  करने  को  रोबने  के  लिए  निम्नलिखित  ठोस  उपाय  करने  के  लिए  सहमत  हुए  हैं  :

 1.  दोनों  सीमा  सुरक्षा  बलों  के  ओीच  सहयोग  व्यवस्थाएं

 (i)  पाकिस्तान  रेंजसं  तथा  सीमप  सुरक्षा  पंजाब  राजस्थान  के
 सीमा  स्तम्भों  के  रख-रखाव  से  सम्बन्धित  कार्य  के  अतिरिक्त  सीजा  पार  के

 अपराधों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  अपनी  योग्यता  के  अनुसार  सहयोग  के  सहमकत
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 उपायों  के  कार्यान्वयन  की  द्विवाधिक  समीक्षा  अपनी  बंठकों  के  दौरान  वे

 मध्यस्थ  स्तर  पर  बैठकों  समेत  ऐसे  उपायों  पर  भी  सहमत  हो  सकते  हैं  जो  दोनों  सीमा

 सुरक्षा  बलों  के  बीच  सहयोग  को  सुधारने  में  सहायक  हो  ।

 (ii)  सीमा  सुरक्षा  बल  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  साथ-साथ  मिलजुल  कर  समन्वित  गहत

 करेंगे  और  गहती  दल  को  संयुक्त  रूप  से  ब्रीफ  और  डी-ब्रीफ  किया  दोनों  सीमा

 सुरक्षा  बलों  के  सम्बन्धित  अधिकारी  1989  में  इस  व्यवस्था  की  रूपरेखा  तथा

 कार्यान्वयन  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  बंठक  करेंगे  ।

 2.  सक्षलीली  दवाओं  के  अवध  ध्यापार  तथा  तस्करी  को  रोकना

 ())  दोनों  देशों  के  बीच  सूचना  के  आदान  प्रदान  करने  के  क्षेत्र  को  विस्तृत  किया  जाना

 चाहिए  ताकि  भिन्‍न-भिन्‍न  कार्यान्वयन  एजेंसियों  के  कार्यों  तथा

 प्रशिक्षण  सामग्री  जब्त  की  गई  वस्तुओं  और  अन्य  संबंधित

 मामलों  के  आंकड़ों  तथा  अन्य  कार्य  अपनाए  गए  मार्ग  दृत्यादि  शामिल  किए

 जा

 (ii)  नशीली  दवाओं  के  अवध  व्यापार  के  विरुद्ध  कानूनों  को  तक  संगत  बनाने  के  लिए  कदम

 उठाने  में  भ्रच्छाई  है  ताकि  नशीली  दवाओं  का  अवंध  व्यापार  करने  वाले  एक  देश  के

 कठोर  दंड  से  बचने  के  लिए  दूसरे  देश  में  न  भागे  अथवा  कार्य

 (iii)  दोनों  तरफ  से  नशीली  दवाओं  के  अवैध  क्ष्यापार  को  रोकने/निषेघ  करने  के  लिए
 नशीली  दवा  कानूनों  के  कार्यान्वयन  को  कड़ा  करने  तथा  सीमा-पार  से  उनकी
 विधियों  पर  विषेष  नजर  रखने  की  आवध्यकता  है  ।

 3.  काभन  आदि  के  अधीन  फरार  व्यक्तियों  से  मिपठने  के  लिए  सहयोग  थ  ध्यचस्थाएं

 ())  दोनों  देशों  में  इन्टरपोल  प्रमुखों  तथा  उनके  प्रतिनिधियों  में  नई  सावधिक  बंठकों  समेत
 इयब्तिगत  स्‍तर  पर  ५)र  अधिक  सम्पर्क  होना

 (7)  पाकिस्तान  की  ए१०आई०ए०  तथा  भारत  की  सी०बी०आई०  जो  मुख्य  एजेंसी  के  रूप
 में  कार्य  कर  रही  है  और  अपने-अपने  देझ्षों  में  अन्य  उपयुक्त  एजेंसियों  के  साथ  जुड़ी  हुई

 को  तलाश  छुदा  तथा  अपराधियों  का  पता  लगाने  तथा  उन्हें  अन्य  देक्षों  को  सौंपने
 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  उचित  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही
 की  रुपरेखा  को  एफ०आई०ए०  तथा  सी०बी०आई०  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  अगले  तीन

 माह  की  अवधि  के  भीतर  विचार-विमर्श  के  माध्यम  से  तैयार  किया  जाना  है  ।

 (iii)  एक-दूसरे  देश  में  रोजगार  इत्यादि  की  तलाश  के  लिए  लोगों  के  बड़े-बड़े  समूहों  को

 चुसपठियों  के  रूप  में  भेजने  वाले  संगठित  गिरोहों  तथा  दलालों  को  निष्क्रिय  करने  से
 संबंधित  एजेंसियों  को  निवट  सहयोग  से  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 नवीन  बम्थई  में  नई  दूरसंचार  समिति

 $99,  भरी  पो०  कुलमदईदेखु  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नवीन  बंबई  में  दूरसंचार  आयोग  द्वारा  एक  नई  दूरसंचार  समिति  गठित  की  गई
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 यद  तो  इस  दूरसंचार  समिति  के  कौन-कौन  सदस्य  हैं  ?

 लिखित्त उसे  र

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिघर  :  जी  हां  ।

 सदस्यों  सदस्यों  वाली  एक  समित  बनाई  गई  इसका  स्वरूप  इस  प्रकार  है  :

 महाराष्ट्र

 सचिव

 --  सावंज,नक  क्षेत्र  के  वित्त  संस्थान

 उपभोक्ता

 --  उद्योग  एसोसिएशन

 का  प्रतिनिधि

 सरकार  का  प्र.तनिधि

 विभाग  टेलीफोन
 निगम  लि०  और  विदेश  संचार  निगम

 के  प्रतिनिधि

 डाकघर  बचत  बंक  के  लिए  बोर्ड  का  गठन

 +|00,  श्री  मदन  पांडे  :

 श्री  अनस्त  प्रसाद  सेठी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संलग्न

 विवरण

 अध्यक्ष

 वेकल्पिक  अध्यक्ष

 2

 2

 |

 क्‍या  सरकार  ने  डाकघर  बचत  बेंक  के  लिए  एक  बोर्ड  का  गठन  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  सदस्यों  तथा  हत्यों  का  ब्यौरा  क्या  .

 क्‍या  इस  बोर्ड  के  गठन  से  उपभोक्ताओं  तथा  विभाग  को  कोई  विशेष  लाभ

 संचार  संजालय  के  राज्य  मंत्री  (  शो  गिरिघर  गोमांगो  ):  से  एक  विवरण

 ग्राहक  सेवा  और  डाकधर  बचत  बंक  की  अन्य  प्रचालन  समस्याओं  से  संबंधित  मामलों  पर

 सरकार  को  परामझशं  देने  के  उद्देश्य  ज्ञापन  सब्या  डाकधर बचत de  दिनांक  विद्याल
 के  तहत  डाकधर  बचत  बैंक  के  एक  सलाहकार  बोर्ड  के  गठन  को  आदेश  दिया  गया  वित्त

 भारत सरकार की ओर से एक एजेन्सी के रूप में देश के डाकधरों के माध्यम से डाकघर बचत बैंकों का कार्य सम्पन्न किया जा रहा डाकधर बचत बेक का विशाल नेटबर्क 5
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 राष्ट्रीय  बचत  इंदिरा  विकास  पत्र  तथा  किसान  विकास  पत्रों  के लगमग  3.90  निवेशकर्त्ताओं  के
 विभिन्‍न  बचत  योजनाओं  के  अन्तर्गत  7,39  करोड़  खाता  धारकों  को  अपनी  सेवा  प्रदान  करता

 विभाग  में  न  तो  डाकघर  के  निचले  स्तर  पर  और  न  ही  डाक  बोड  के  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  निवेश  करने  वाली  जनता  से  पारस्परिक  संबंध  के  लिए  कोई  मंच  मंडल  भरधीक्षक
 घर  के  स्तर  पर  सलाहकार  समितियां  गठित  करने  के  लिए  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  जिसमें
 डाकघर  बचत  बंक  के  प्रयोगकर्त्ताओं  को  शामिल  किया  सलाहकार  बोर्ड  का  गठन  हो  जाने
 से  डाक्घर  बचत  बंक  के  प्रथोगकर्त्ताओं  को  अब  संसद  सदस्यों  तथा  बंकिग  संस्थाओं  के
 प्रतिनिधियों  के  स्तर  पर  निर्णय  लेने  में  एक-दूसरे  के  साथ  बातचीत  करने  का  सुअवसर  मिलेगा  जहां
 बे  ग्राहकों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  को  पेश  कर  सकते  हैं  ओर  बेहतर  सेवा  और  सुविधाओं  की  मांग  कर
 सकते  इस  मंच  में  डाकघर  बचत  बेंक  की  आधार  संरचना  की  कमियों  को  और  ग्राहकों  की

 बेहतर  संतुष्टि  के  लिए  अन्य  अपेक्षित  सुधारों  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  तथा  सरकार  द्वारा
 कार्यान्वयन  के  लिए  सिफारिशें  दी  जा  सकती  हैं  ।

 डाक  विभाग  एक  एजेंसी  विभाग  है  इसलिए  इसे  डाकधर  बचत  बैंक  प्रयोगकर्शाओं  की

 आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  करने  और  बेकिंग  संस्थाओं  की  विशेषज्ञता  का  लाभ  प्राप्त  है  ।  इस

 सलाहकार  बोर्ड  की  सिफारिंशें  चल  रही  योजनाओं  में  सुधार  करते  तथा  संशोधन  करने  के  लिए
 वित्त  मंत्रालय  को  भेज  दी  इस  सलाहकार  बोर्ड  की  सिफारिशों  वित्त  मंत्रायय  द्वारा  तैयार
 की  गई  नई  योजनाओं  को  शुरू  करने  में  मी  सहायक  होंगी  ।

 इस  सलाहकार  बोडं  में  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  की  भागीदारी  प्रचालन  अड़चनों
 का  हल  संसाधन  जुटाने  के  प्रयासों  में  पूरा  सहयोग  सुनिश्चित  हो  सकेगा  ।  आशा  है  कि  इस
 सलाहकार  बोर्ड  से सरकार  को  बहुत  अधिक  लाभ  होगा  ।

 इस  सलाहकार  बोड  का  गठन  और  कायं  अनुबंध  में  दिए  गए  हैं  ।

 अनुबंध

 डाकघर  अलत  बेंक  सलाहकार  थोर्ड  का  गठन  और  कार्य

 अध्यक्ष  संचार  राज्य  मंत्री

 उपाध्यक्ष  सचिव

 सह-उपाध्यक्ष  सदस्य  डाक  सेवा  बोर्ड

 दो  संसद  सदस्य  लोक  समा  से  और  दो  संसद  सदस्य  राज्य  सभा  से  ।

 5.  बेंकिक  विभाग  या  उनके  द्वारा  नामांकित  अधिकारी  ;
 ह

 6.  यूनिट  ट्रस्ट  ऑफ  इण्डिया  या  उनके  द्वारा  नामांकित  प्रतिनिधि  ।

 ह  भारत  रिजवं  बंक  के  गवरनंर  द्वारा  नामांकित  अधिकारी  ।

 .8-9.  दो  राज्य  सरकारों  द्वारा  नामांकित  प्रनिनिधि  ।

 10-11.  फैडरेशन  ऑफ  इंडियन  भेम्बर  ऑफ  काम  एण्ड  इंडस्ट्री  एण्ड  एसोसिएटिट
 औम्बर  ऑफ  कामसे  के  दो  नामांकित  प्रतिनिधि  ।
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 12--14.  राज्यों  स ेडाकथर  धचत  वैंक  प्रयोगकर्ताओं  के  तीन  सदस्य  ।

 15,  राष्ट्रीय  बचत  आयुक्त  ।
 *  16,  कर्मचारी  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र

 17.  सदस्य  उप-महा,नदेशक  बैंक  ।

 डाकघर  बचत  बंक  के  सलाहकार  ब्रोर्ड  के  अध्यक्ष  को  जैसा  मी  आवश्यक  विशेष  क्षेत्रों  के

 अन्य  विशेषज्ञ  को  सहयोजित  करने  का  अधिकार  बोड्ड  का  दो  वर्ष  बाद  पुनगंठन  किया
 गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्यकाल  2  वर्ष  के  लिए  होगा  जिसके  पदचात्‌  उनका  पुनः

 नामांकन  किया  जा  सकता  है  या  उनके  स्थान  पर  नए  नामांकन  किए  जा  सकते  हैं  ।

 इस  समिति  का  कार्य  यह  होगा  कि  वह  सरकार  डाक्घर  बचत  बंक  उपभोक्ता

 सेवाओं  और  समय-समय  पर  बोड्ड  को  भेज  गए  अन्य  मामलों  पर  सलाह  इसकी  सिफारिशों
 विशेषतया  परामर्शी  होंगी  और  बोर्ड  की  6  माह  में  एक  बार  नई  दिल्‍ली  में  बैठक

 लेकिन  यदि  आवषध्यक  हो  अध्यक्ष  की  विशेष  मंजूरी  से  बेठक  भारत  में  किसी  अन्य  स्थान  पर

 आयोजित  की  जा  सकेगी  ।

 पदिचम  बंगाल  भूमि  सुधार  विधेयक  1986  को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति

 805.  भी  अजित  कुमार  साहा  :  .

 भी  मतिलाल  हंंसदा  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रकार  को  पश्चिम  बंगाल  भूमि  सुधार  1986  .  प्राप्त

 हुआ  था  ;

 यदि  तो  यह  कब  प्राप्त  हुआ  और

 इस  विधेयक  को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  कब  तक  मिल  जाएगी  ?  कक

 गृह  संत्री  बूटा  :  से  पश्चिम  बंगाल  भूमि  सुधार

 1986,  29.12.1986  को  प्राप्त  हुआ  था  और  30.4.1989  को  राष्ट्रपति  द्वारा  इसे

 स्वीकृति  दी  गई  थी  ।
 े

 बिहार  में  डाकधरों  का  खोला  जाना

 लक 806.  भो  थिजय  कुमार  मादव  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  बिहार  में  जिला-वार  कितने  डाकधर  खोले  जाने  का

 प्रस्ताव

 बिहार  के  नालन्दा  जिले  में  नये  डाकघर  खोलने  के  बारे  में  कितने  आवेदस-पत्र

 लम्बित  पड़े  हैं  तथा  ये  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  और

 इन  लम्बित  पड़े  आवेदन-पत्रों  पर  कब  तक  निर्णय  किया  जायेगा  ?

 2
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 संचार  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिथर  :  जानकारी  संलग्न  विवरण  में
 दी  गई

 भोर  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 बारथिक  योजना  1989-90  बिहार

 जिले  बार  लक्ष्य

 जिला  प्रस्तावित  डाकघरों  की  संख्या  जिला  प्रस्तावित  डाकधरों  की  संरुया

 6  मुंगेर  8

 भोजपुर  6  जौरंगाबाद  6

 नालंदा  6  गया  6

 बेगूसराय  6  नवादा  6

 खगरिया  6  जहानावाद  5

 दरभंगा  6  रोहतास  6

 पूर्वी  चंपारण  6  मागलपुर  हू

 पश्चिमी  चंपारण  6  हजारीबाग  8

 मधुबनी
 6  धनबाद  8

 मुजफ्फरपुर  7  गिरिडीह  8

 पूणिया  #।  पलामू  10

 कटिहार  6  सिंहभूम  8

 सहरसा  7  दुमका
 6

 माधेपुरा  7  गोड्डा
 6

 प्तमस्तीपुर  6  ब्रद्यनाथ  देवघर  4

 सारन  6  साहबगंज  $

 सीतमढ़ी  7  रांची  6

 सिवान  7  गुमला  6

 वेशाली  5  लुहारदगा  5

 गोषासभंज  6

 कुल  250
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 केरण  में  टेलीफोन  शक्तचेंज

 807.  श्री  मुल्लापहली  रामचसात  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  वर्ष  का  के  दौरान  खोले  गए  नए  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  केरल  मैं  इस  वर्ष  और  भी  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  का  विचार  है
 और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  किन्‍्ही  और  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  एम०ए०एक्स०-ध  ठाइप  के
 स्वचलित  एक्सचेंजों  में  बदलने  का  विचार  है  ओर  यदि  तो  सत्खंयंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रोी  गिरिधर  :  केरल  सकिल  में  में
 से  गए हैं |  तक  ब्योरे  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  ब्योरे  संलग्ग  विबरण  के  भाग  में

 दिए  गए  हैं  ।

 जी  ब्योरे  संलग्न  विवरण  के  माग  में  दिए  गए  हैं  ।

 उपस्कर उपलब्ध होने पर के दोरान एक्सचेंजों को टाइप के एक्सचेंज में बदले जाने का प्रस्ताव ब्योरे संलग्न विवरण के भाग में दिए गए विवरण के दोरास केरल सकिल में अब तक खोले गए एक्सचेंज कालीकट--वेलाइल 5000 एल०आईण०सी०्पी० 2, अंबालामुगल--एम 300 एल 3. पंथालूर--एम 25 एल 4, कोरोमे--एम 35 एल 5. ऐँगांडीयूर--एम ०ए०एक्स 90 एल 6. वन्नापुरम--एम ०ए०एक्स 90 एल 7, थोपड़नकुडी--एम ०ए० एक्स 25 एल 8, थानालूर--एम०ए०एक्स 25 एल 9, बेराथल्‍ली---एम ०ए०एक्स 90 एल पंपा बली 90 एल एम०ए०एक्स एल एम०ए०एक्स-]वत एलानाउ 25 एल कुमोमेट्टू 25 एल



 खिलित  उत्तर  24  1989.

 1989-90  को  क्षेय  अबधि  के  बौरान  खोले  जाने  बाले  अस्ताबित  टेलोफोन  एक्सचेंज  .

 1,  चीरल  64  एम०आई०एल०टी०  ००

 2.  पानाबूर  64  एस०आई०एल०टी०
 ा

 3.  बट्टायर  64  एम०आई०एल०दी०

 4.  बड़ेका  45  एल

 5.  पांग  90  एल

 6,  नेतूर  90

 में  बदले  जाने  बाले  प्रस्ताथित  एक्सचेंज

 1.  कट्टाकाड़ा  90---300  एल०एम०ए  ०

 2,  कोडा  काड़ा  90--300  एल  किया

 3,  नाडापुरम  90---300  एल

 श्रीकांतपुरम  एल

 कुृथियायोडे

 एकाकड

 ु

 |

 3

 9

 ५

 कोमेनचेरी  600

 पातंबी  90---200

 एडाप्पल  90---200

 वडाकनचे  री-मालावर  200

 एराट्रपेटा  480  600  एम०

 ,  एटुमानुर  480  एम०ए०एक्स-]त

 पाठानपुरम  290

 ,  थीरूरंगम  250

 जज

 की

 ७

 के

 हल

 ०9४99

 15,  वीथ्रा  90-200

 16,  चेरूकुन्नु  90-300

 17.  वांडीपेरीयार  90-200

 18.  चेलड  90-200

 19,  पेरांवरा  90-200

 तंजोर  में  टेलीफोत  सलाहकार  समिति

 808,  श्री  एस०  सिगराबड़ीबेल  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तंजोर  दूरसंचार  जिले  के  लिये  बहुत  समय  पूर्व  एक  टेलीफोन  सलाहकार  समिति

 गठित  की  गई
 |

 30



 2  1911  लिखित  उत्तर

 (@)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  समिति  की  अब  तक  एक  भी  बेंठक  नहीं  हुई
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  सलाहकार  समिति  की  आवधिक  बेठकों  का  अयोजन

 सुनिद्दितत  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिथर  :  ओर

 और  समिति  की  कोई  बंठक  नहीं  हो  सकी  बयोंकि  तंजश्र  सेकेंडरी  स्विचन  क्षेत्र  का

 पुनगंठन  कर  दिया  गया  संबंधित  दूरसंचार  प्राधिकारियों  को  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि समिति  की
 बंठक  तत्काल  बुलाएं  और  भविष्य  में  इसकी  बेठक  नियमित  रूप  से  आयोजित  करें  ।

 इलक्ट्रो  निकी  ध्रायोग  को  समाप्त  करना

 809.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इलंक्ट्रॉनिकी  आयोग  को  समाप्त  कर  दिया  है  जेसा  कि  10  1989
 के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  लंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  महासागर  परमाण
 निको  और  प्रंतरिक्ष  बिमागों  में  शाज्य  मंत्री  :  हां  ।

 इलंक्ट्रोनिकी  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  विकास  तथा  ओद्योगिक  प्रचालन  की  स्थिति  की

 समीझा  करने  के  उद्देश्य  से  दिनांक  1.2,1971  को  इल॑क्ट्रॉनिकी  आयोग  का  गठन  किया  गया  था
 और  उसे  संपूर्ण  कार्यकारी  एवं  वित्तीय  क्षक्तियां  प्रदान  की  गई  आयोग  की  कायेविषधि  से  प्राप्त

 अनुभवों  और  उद्योग  पर  पहले  ही  पड़े  इसके  प्रमाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मारत  मैं  इलैक्ट्रॉनिकी  के

 एकीकृत  एवं  समन्वित  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  नीतियां  तंयार  करने  तथा  संबद्ध  मामलों
 में  सलाह  देने  के  लिए  1986  में  आयोग  का  पुनगंठन  किया  गया  उसके  बाद  की  घटनाओं
 की  फिर  समीक्षा  की  गई  और  यह  पाया  गया  कि  प्रायोग  सौंपे  गए  कार्यों  को  उसने  सफलतापूबंक

 पूरा  कर  लिया  है  और  अब  सरवार  के  लिए  उद्योग  तथा  भ्रनुसंधान  एवं  विकास  संस्थानों  द्वारा  इत
 कार्यों  को  करना  संभव  है  और  ह्सलिए  आयोग  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 बनिहाल  और  के  लिए  सोधी  डायल  ठेलोीफोन  सेवा

 810.  भ्री  मोहम्मद  अथूब  लाँ  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बनिहाल  के  लिए  सीधी  डायल  टेलीफोन  सेवा  उपलब्ध  कराने

 का  और  *

 यदि  हां  तो  कब  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  भंत्री  गिरिधर  :  जी  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 दूरसंचार  क्षेत्र  में  जिम्याबबे  को  सहायता
 Sil,  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जिम्बाबबे  सरकार  ने  दूरसंचार  क्षेत्र  में  उनके  मंत्रालय  की  सहायता  मांगी

 31
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  हंस  क्षेत्र  में  जिम्बाबवे  को  सहायता  करने  का
 भौर

 यदि  तो  जिम्बाबबे  को  उनके  मंत्रालय  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  संत्रासय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  ओर  हां  ।

 प्रशिक्षण  और  बाहरी  संयंत्र  के  क्षेत्र  में  सहायता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  जिम्बाबवे  सरकार  को
 विचा  रार्थ  भेजा  गया

 झनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  पर  अत्याचार

 812,  भी  पूर्ण  चसा  सलिक  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  महीनों
 के  दोरान  1989  राज्यवार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  पर

 हत्या  एवं  बलात्कार  संबंधी  अत्याचार  को  अलग-अलग  कुल  कितनी  घटनाएं  हुईं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेख  कुमारी  सूचना  जिस  हद  तक
 उपलब्ध  है  संलग्न  दो  विवरणों  अनुसूचित  जातियों  के लिए  तथा

 सूचित  जनजातियों  फे  में  दी  गई  है  ।  1989  तक  की  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर
 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राज्य  सरका  रों/केसा  शासित  प्रदेक्षों  के  प्रशासनों  द्वारा  दो  गई  रिपोर्टों  के  अमुसार
 1  जबबरो  से  30  1989  तक  गेर  भ्रमुमुचित  जाति  द्वारा  अमुसजित  जातियों  पर

 किये  गए  हत्या  श्लोर  बलात्कार  के  मामलों  की  संख्या

 क्रम०  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  मामलों  की  संख्या  तक  सूचना
 सं०  का  नाम  _->-

 कुल  हत्या  बलात्कार

 1  2  3  4  5  6

 आन्ध्र  प्रदेश  111  5  14  मार्च

 2,  असम  2  ||  मार्च

 3.  बिहार  338  23  17  अप्रैल

 4.  गोवा  शून्य  श्न्य  श्न्य  मई

 5.  गुजरात  210  5  7  मई

 6.  हरियाणा  36  श्न्य  9  मई

 7.  हिमाचल  प्रदेश  26  श्न्य  1  मई

 8,  जम्मू  और  कश्मीर  45  2  अप्रैल

 ve हे  rrr
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 1  2  4  4  5  ५

 9...  कर्नाटक  249  6  अप्रैन

 10.  केरल  133  2  7  मार्क

 il,  मध्य  प्रदेश  हि  प्राप्त  नहीं

 12.  महाराष्ट्र  88  $  मार्च

 13,  उड़ीसा  105  4  अप्रैल

 14,  पंजाब  4  ।  मार्च

 15.  राजस्थान  365  5  22  मार्च

 16,  सिक्किम  1  शून्य  शून्य  अ्रप्रेल

 17.  तमिलनाडु  157  6  4  अप्रैल

 18.  त्रिपुरा  शून्य  शून्य  शून्य  क्न

 19,  उत्तर  प्रदेश  1208  60..  65  मार्ज

 20,  पद्दिचम  बंगाल  2  श्न्ज  2  मार्च

 केला  शासित  प्रवेश :
 1.  दादर  नगर  हवेली  शून्य  श्न्य  झूल्य  भई

 2.  दिल्‍ली  3  झ्न्य  शून्य  मई

 3,  दमन  ओर  द्वीप  शून्य  शुन्थ  शून्य  -  मई

 4,  पॉंडिचेरी  |  शुन्य  जून

 जो  3984  123  165
 प्

 नोट  :--.1.,  अन्य  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  सूचंभा  शून्य  है  |

 2,  कुल  योग  में  अन्य  श्र  णियौं/कै  अपराधों  के  मामलें  भी  शामिल

 राज्य  सरकारों/केसा  श्ासित  प्रवेज्ञों  के  प्रझासनों  होरा  दो  गई  रिपोर्टों  के  अनुन्यार
 1  जनवरी  से  30  1989  गेर  अनुसूचित  जनअक्त  ध्वारा  अनुसूचित  जनअॉसियों

 पर  किये  गए  हत्पा  बपेर  बलात्कार  के  माशखों  की  कुल  संख्या

 क्रम  संख्या  राज्य  केन्द्र  शासित  मामले  की  तक  सूचना
 का  नाम

 कक  क्ला  म््फ

 ।  2  3  4  ठ  दवा

 1,  आन्प्र  29  कत्स  झ्नू  खबर

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4  शून्य  शूत्य  फरवरी



 25.

 26,

 हक

 तमिलनाडु

 .  त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश

 पद्दिचम  बंगाल

 दादर  और  नगर  हबेली
 दमन  और  द्वीव

 लक्षद्वीप

 जोड़

 शूत्य

 हून  य

 दान्य

 3

 »  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  शून्य
 4

 श््न्य

 शून्य

 492

 24  1989

 4  5  6

 शून्य  शून्य  मार्च  (ate

 शून्य  3  फरवरी

 शून्य  जून
 3  15  मई

 झुन्य  शुन्य
 अप्रल

 3  है  अप्र ल
 1  झ््न्य  मार्च

 प्राप्त  नहीं

 2  5  मार्च

 प्राप्त  नहीं

 शून्य  शून्य  फरवरी

 शून्य  शून्य  जून

 शून्य  घ्न्य
 मई

 3  2  अप्रेल

 1  11  मई

 1  शून्य  मई

 घून्य  पून्य
 मरे

 शून्य  शून्य
 मई

 शून्य  शून्य  मार्च

 शून्य  1  मार्च

 छून्य  छून्य  जून

 शून्य  मई

 शून्य  शून्य  जून

 शून्य  श्न्य  जून

 15  39

 नोट  _ .  अन्य  राज्यों  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  सूचना  शुन्य  है  ।

 2,  कुल  योग  में  अन्य  श्रेणियों  के  अपराधों  के  मामले  भी  शामिल  हैं  ।

 साहक़ो  कम्प्यूटर  के  लिए  स्थानीय  क्ष  भ्र  नेटवर्क

 813.  प्रो०  मरायण  चम्द  पराक्षर  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  माइक्रो  कम्प्यूटरों  द्वारा  आंकड़ों  के  आदान  प्रदान  के  लिए  माइक्रो  कम्प्यूटरों  के
 बीच  संया।र  व्यवस्था  ay  आवश्यकता  को  समाप्त  करने  के  लिए  स्थानीय  क्षेत्र  नेटवर्क  को  एक  समक्ष
 और  क्षकपषंक  समाधान  माना  गया
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 यदि  तो  क्‍या  स्थानीय  क्षेत्र  नेटवर्क  को  विकसित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए
 गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परभाजु
 इलक्ट्रॉनिकी  ओर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  ध्ार०  :

 आंकड़ों/प्रोग्रामों  के आदान-प्रदान  के  लिए  और  साथ  ही  साधन  स्रोतों  जंसे  कि  डिस्क  स्पेस
 प्रादि  का  आपस  में  मिलजुल  कर  इस्तेमाल  करने  के  लिए  एक  ही  भवन  अथवा  परिसर  में  स्थापित
 कम्प्यूटरों  (माइक्रो/वंयक्तिक  सुपर  मेनफ़  मं  भ्लोर  सुपर  के  बीच
 संचार  के  लिए  स्थानीय  क्षेत्र--नेटवर्क  को  एक  व्यवहायं  एवं  भाव  षंक  समाधान  के
 रूप  में  स्वीकार  किया  गया  है  और  माइक्रो  कम्प्यूटर  तौर  पर  वेय  क्तिक  के  प्रचालन
 से  स्थानीय  क्षेत्र--नेटवर्क  वेयक्तिक  कम्प्यूटरों  क ेलिए  स्थानीय  की
 योगिता  बढ़  रही  है  और  मांग  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 और  (7),  कई  भारतीय  विक्रेतागण  स्थानीय  क्षेत्र--नेटवर्क  के  उत्पोद
 और  उनके  समाधान  पहले  से  ही  उपलब्ध  करा  रहे  जिनमें  से  कई  उत्पादों  का  विकास  उंनके  अपने

 ही  आंतरिक  अनुसंघान  तथा  विकास  के  जरिए  किया  गया  कई  ओर  संगठनों  को  इनके  बिनिर्माण
 के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  किए  गए  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  मी  अद्यतन  विकास  तथा  उमरते  हुए
 राष्ट्रीय  मानकों  को  मद्देनजर  रखते  हुए  कम  लागत  वाले  और  साथ  ही  उच्च  कार्य  निष्पादन-क्षमता
 वाले  स्थानीय  क्षेत्र-नेटवर्क  के  रूप  में  समाधान  प्रस्तुत  कर  रहा  है  तथा  उनके  स्वदेशी  विकास  को  बढ़ावा
 दे  रहा  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  द्वारा  मारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  को  उपलब्ध  कराई  गई
 घनराश्षि  से  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  की  एक  परियोजना  के  फलस्वरूप  कम  लागत  वाले  बेयक्तिक

 कम्प्यूटर  स्थानीय  क्षेत्र--नेटवर्क  के  रूप  में  हल  सफलतापूर्वक  विकसित  कर  लिया  गया  है  और  अब

 यह  उद्योग  को  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  के  लिए  तंयार  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  शिक्षण  तथा

 अनुसंघान  नेटवर्क  परियोजना  भी  अग्रणी  शैक्षणिक  तथा  अनुसंधान  संस्थानों  में  विभिन्‍न  प्रकार
 के  स्थानीय  क्षेत्र  नेटवर्क  के  रूप  में  समाधान  उपलब्ध  करा  रहे  इन  सभी  उत्पाद  डिजाइनों  तथा
 संबद्ध  विशेषज्ञता  का  अन्तरण  उद्योग  को  तब  किया  जाता  है  जब  वे  पूरा  होने  के  चरण  पर  पहुंच  उते

 हैं  ।

 भारतोय  बाय  सेना  काय्युयानों  की  बुर्घटनाएं

 814,  भी  सोहसभाई  पटेल  :

 भो  जिजय  एन०  पाटिल  :

 श्री  हेतराम  :

 भी  सनत  कुसार  मंडल  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 र

 वायुयात  घनपुरी-तिरूपत्तूर
 क्‍या  हाल  ही  भारतीय  वायु  सेना  का  एक  जगुआर  े

 राजमार्ग  र  बीच  आकाश  में  फट  जिससे  चालक  की  मृत्यु  हो  यदि  तो  तत्संबंधी

 झ्यौरा  क्‍या

 35



 लिखित  उत्तर  24  1989

 क्‍या  पिछले  कुछ  महीनों  में  दुघंटनाओं  की  संख्या  में  बुद्धि  हुई

 वर्ष  1988  जे  दौरान  तथा  इस  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  के  दोरान  भारतीय  वायु  सेनीं  के

 कितने  वायुयान  दुघंटनाग्रस्त

 क्‍या  इसके  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  मई  और

 तो  इनमें  से  प्रत्येक  के  निष्कर्षों  का अलम-अलग  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रेक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  बिभो्गे  में  राज्य  मंत्री  :
 विमान  के  आकाछ  में  फटने  का  कोई  मामला  नहीं  हुआ  ।  सेंकिंग  1989  में  इस

 क्षत्र  में  जगुआर  विमास  की  एक  विध्वंसक  दुर्घेटने  हुई  ।

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  दो  महीनों  के  दौरान  कई  विमान  दुर्घटनाएं  हुई  ऐंसॉ
 विमान  दु्घटनाएं  होना  असामान्य  नहीं  है  ।

 इस  सूचना  को  प्रकट  करना  लोक  हित॑ं  में  नहीं  होगा  ।

 ओर  (७).  हां  ।  जांच  अदालत  के  निष्कष  वर्गीकृत  स्वरूप  के  होते  हैं  ओर  इन्हें
 प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  होंगा  ।

 कदाल  श्रायोग  के  निष्कर्यों  के  भ्राधार  पर  दर्ज  शिए  भएं  सामले

 815.  श्री  सेयद  शाहबुद्दोत  :  क्‍या  गंह  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  यरेंगे  कि  :

 क्‍या  कुदाल  आयोग  ने  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उपयुक्त  आयोग  को  कितने  मामले  भेजे  गए  थे  और  उनमें  से  कितने
 मामलों के  बारे  में  हसने  अपने  निष्कर्ष  प्रस्तुत  कर  दिए

 सरकार  ने  अनुवर्ती  कार्यवाही  हेतु  कितने  माभलें  केन्द्रीय  जोंच॑  ब्यूरो  को  भेंजे

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कितने  मामलों  की  जांच  कर  ली

 (5)  कितने  मामलों  में  केम्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने आरोप  पन्न  फाइल  4०  और

 उन  मामलों  का  संक्षिप्त  विवरण  क्या  है  जितके  संबंध  में  आरोप-पत्न  फाइल  किए  भर

 लोक  शिकायत  तथर  पेंशन  अश्ररतव  में  ₹ज्य  मंत्री  तक्त  गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पी०  :  से  कुदाल  आयोग  ने  छः  अन्तिम  रिपोर्ट  भ्रस्तुद्ध  की  की  गई

 कारंवाई  के  ज्ञापन  सहित  पहली  तीन  अन्तरिम  रिपोर्टों  को  लोक  समा  के  पटल  पर  पहले  ही  रख
 दिया  गया  की  गई  कारंबाई  के  ज्ञापन  सहित  शेष  तीन  रिपोर्टों को  शीघ्र ही  दोनों  सैदनीं  के  पटल  पर
 रख  दिया  जाएगा  ।

 पदिचम  बंगाल  के  भुख्यालयों  को  एश०टो०डो०  सुविधा  से  जोड़ना

 816,  भरी  सत्यधोपाल  मिश्र  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  एस०टी०डी०  सुविधा  से  जोड़ने  संबंधी
 वर्तमान  स्थिति  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक
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 इस  संबंध  से  सरकार  की  मावी  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 संह्वार  अंज्रालग्  के  राज्य  मंत्री  शिरिबर  :  पश्चिम  बंगाल  के  17  जिला

 मुख्यालयों  में  से  13  में  पहले  ही  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  की  जा  चुकी

 सातवीं  योजना  का  एक  खक्ष्य  यह  है  कि  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  एस०द्री०्डी०  से

 जोड़  दिया  इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  जरूरी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  बशर्तें  कि  उपस्कर

 उपलब्ध हो
 ।

 आरध्र  प्रवेश  को  प्रति  व्यक्ति  आय

 17,  श्री  एस०  फ्लाकोड़ायुड  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980  से  आंध्र  प्रदेश  की  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी

 देक्ष  के  क्षन्य  राज्यों  की  अति  आय  कितनी  और

 आंन्‍्भ्र  प्रदेश  की  प्रति  व्यक्ति  भ्राय  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?.

 योक़ना  अंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्मास्थयल  जअंजी  लाथव  :  ओर  आान्भध्र
 प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  की  वर्ष  1980  से  प्रति  व्यक्ति  आय  राज्य  घरेलू  अंलग्न
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 आं  प्रद्ेश  की  प्रति  व्यक्ति  आय  में  वृद्धि  के  लिए  योजना  निवेशों  को  विभिन्‍न  क्षेत्ञकों
 विभिन्‍न  विकास  कार्यक्रमों  के  रूप  में  छुरू  किया  गया  नर

 7
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 गा

 अंगलोर  में  डिजिटल  नेटबर्क  '  आरम्भ  करना

 818.  श्री  के०एस०  राब  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बंगलोर  में  परीक्षण  के  तौर  पर  सविसेज  डिजिटल  नेटबर्क
 आरम्म  करने  का  विचार  कर  रही  जिससे  मारत  दूरसंचार  के  नये  युग  में  प्रवेश  कर  और

 इन्टिग्रेटिड  सविसेज  डिजिटल  नेटब॒कं  को  मद्रास  और  हैदराबाद
 जैसे  महत्वपूर्ण  शहरों  में  कब  तक  आरम्म  कर  दिया  जायेगा  ?

 संचार  संजालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  जी  बेंगलर  में  परीक्षण
 के  तौर  पर  टिड-खविसेज  डिजिटल  नेटवर्कਂ  परियोजना  शुरू  की  गई

 मद्रास  और  हैदराबाद  जैसे  नगरों  में  सबिसेज
 डिजिटल  नेटवर्कਂ  शुरू  कश्ने  की  कोई  योजना  तंयार  नहीं  की  गई

 दिल्‍ली  टेलोफोल  श्लाहुकार  समिति  रप  गड़त

 819.  और  रामाभक्ष  प्रसाद  सिह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  महानगर  टेलीफोन  निगम  खिमिटेड  की  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का
 गठन  हो  गया

 हि

 यदि  नहीं  तो  इस  ज्ञमि.त  का  गठन  कब  तक  हो  और

 यदि  तो  इसके  सदस्यों  की  सूची  का  ब्वीरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सभी  गिरिथर  :  दिल्‍ली  टेलीफोन

 ध्षलाहकार  सबश्विति  का  कार्यकाल  30.6.89  को  समाप्त  हो  चुका  इसके  पुनर्गठन  सम्बन्धी

 कारंवाई  चल  रही  है  ।

 गुबाहाडी  जाने  बालो  आर्मो  स्पेशल  रेलगाड़ी  में  से  अंदूक  की  गोलियों  का  गायब  होगा

 ]
 820.  औ  कमल  काथ  :  वा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  जून  में  गुवाहाटी  जाने  वाली  आर्मी  स्पेशल  रेलगाड़ी  में  से  बन्दूक  की  कई

 हजार  गोलियां  गायब  पाग्री  गयी

 यद्दि  तो  कितनी  गोलियां  गायब  पाई  गयीं  तथा  इनका  मूल्य  कितना

 और

 इस  सम्बन्ध  में  को  गयी  जांच  के  कया  निष्कर्ष  निकले  तथा  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के

 विस्ड़  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  इक्षा  उत्कादन  प्रोर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  संत्री  डो०एल०

 (%)  और  1989  में  गुवाहाटी  जाने  बाली  सेना  बिशेष  रेल  गाड़ौ  से  करीब

 सी  कीमत  के  7,62  मि०मी०  के  4800  राउंड  गोला-बारूद  गायब  होना  बताया  गया

 40
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 एक  संदेहास्पद  व्यबत  को  गिःफ्तार  किए  ज  ने  की  सूचना  मिली  है  ओर  उसने  स्वीकार

 किया  है  कि  उसने  पांच  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ  मिलकर  उक्त  अपराध  किया  इस  सम्बन्ध  में

 बिठायी  गयी  जांच  अदालत  का  कार  पूरा  होने  के  पश्चात  दोषी  पाये  गए  व्यक्तियों  के  खिलाफ

 कारंवाई  की

 खड़गपुर  में  डिबीजनल  कार्यालय  का  मिर्माण

 821.  श्री  नारायण  चौथे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  दूरदक्षन  विभाग  का  खड़गपुर  डिवीजनल  कार्यालय  का  संचालन  कलकत्ता  से

 होता  है
 ॥

 क्‍या  सरकार  ने  खड़गपुर  में  डिवीजनल  कार्यालय  के  निर्माण  हेतु  जमीन  खरीद ली
 यदि  तो  इस  कार्यालय  का  निर्माण  काय  कब  से  प्रारम्म  हो

 क्‍या  खड़गपुर  में  गलत  बिलों  तथा  टेलीफोन  के  खराब  होने  के  बारे  में  बार-बार
 यतें  मिलती  और

 (2)  यदि  तो  सरकार  का  खड़गपुर  में  टेलीफोन  उपभोक्‍ताओं  की  समस्याओं  को  दूर
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ब्रंजालय  के  शायर  भ्त्री  गिरियर  :  और  जी

 निर्माण  कार्य  के  एक  वर्ष  के  भीतर  प्रारम्भ  हो  जाने  की  सम्मावना

 और  (2).  गलत  बिल  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  शिकायतें  इस  प्रकार  हैं  :
 --  —  ——

 अवधि  जारी  किए  गए  बिल  प्राप्त  शिकायतें

 87-88  3780  130

 88-89  3640  197

 से  630  70

 89
 अकन्‍

 खराब  टेलीफोनों  के  बारे  में  शिकायतें  समय  समय  पर  टेलीफोन  सेवा  पर  प्राप्त  होती  हैं  और

 इस  वरह  की  शिकाग्रतों  की  संख्या  को  असाधारण  नहीं  मसना  जाता  इन  समी“को  क्स्परता  से
 प्रटंड  किया  जाता  24  उपभोक्ताओं  द्वारा  की  स़ई  कालों  की  निमरासी  के  सिए  लड़गधुर-टेलीपीन
 एक्सचेंज  में  एक  एम०एल०ओ०ई०  उपस्कर  स्थापित  किया  गया  इस्ससे  किसी  मी  समय  24
 उपभोक्ताओं  पर  निगरानी  रखनी  संमव  म्रानीटरिंग  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  और  एम»
 एल०भो०ई०  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।

 अनुप्ूलित  जातियों  और  अनुधूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  त्वरित  कार्यक्रम

 822,  डा०  बी०  एल०  इलेश  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ते  सम्पूर्ण  देषा  में  अत्यधिक  संक्ष्या  में  छोटे  श्रांबों  में  रहने  वाले

 अनुमूबित  जातियों  और  असुसूलित  जसजफतियों  के  निधन  लोगों  की  परिस्थितियों  में  सुत्रार  काने  के

 लिए  कोई  त्वरित  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया
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 यदि  तो  द्वू  सकी  मुख्य  बातें  कया  और

 क्या  क्रुछ  राज्यों  में  जमींदारों  और  ऊंची  जाति  के  अन्य  लोगों  द्वारा  उन्हें  आतंकित  किए
 जाने  के  विरुद्ध  उनके  संरक्षण  हेतु  कोई  कार्य  योजना  भी  तेयार  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेया  कमारी  :

 एक  विवरण  संलग्न  है|

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  वि८द्ध  अत्याचारों  से

 संबंधित  समी  सम्बन्ध  दंड  कानूनों  के  दंडनीय  अपराधों  को  तरह  ही  निपटाए  जाने

 हैं  ।  इन  उपायों  को  प्रमावी  रूप  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  दंडात्मक
 तथा  पुनर्वासात्मक  उपायों  को  शामिल  करते  हुए  राज्य  सरकारों  को  समय-समय  पर  ध्यापक
 निर्देश  दिए  गए  इनमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुश्नूचित  जनजातियों  की  सम्पत्ति  तथा  व्यक्तियों

 से  संबंधित  अपराघ  भी  शामिल  हैं  ।

 विवरण

 केंद्रीय  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  प्रारंभ  किए  गए  स्वरित  कार्यक्रम  के  अन्तग्रत  आंध्र
 मध्य  महाराष्ट्र  ,  उ०  तथा  पष्चिचम  बंगाल  राज्यों  में

 अनुसूचित  जनजातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  40  परिवारों  (:00  अथवा  अधिक
 वाली  10,000  अत्यंत  पिछड़ी  बस्तियों/मुकामों  को  अनेक  लाभ  प्रदान  किए  जाने  जिनमें
 लिखित  शामिल  होंगे  :

 (1)  बस्ती  अथवा  ग्राम  में  पेयजल  हेतु  एक  हैण्डपंप  अथवा  खुला  कुआं  ।

 (2)  एक  स्कूल  यदि  उस  बस्ती  के  निकट  कोई  प्राथमिक  स्कूल  न  हो  ।  इस  भवन  का
 प्रयोग  प्राथमिक  स्कूल  अथवा  गेर-ओऔपचारिक  हिक्षा  केंद्र  की  स्थापना  के  लिए  किया  जाएगा  ।

 (3)  कुटीर  ज्योति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भति  निर्धन  परिवारों  के  लिए  गलियों  में  रोक्षनी
 सहित  एकल  विद्युत  कनेकक्‍्दान  प्रदान  करना  ।

 (4)  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लघु  तथा  सीमांत  कृषकों  जिन्हें  सिंचाई

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  सिचाई  के  लिए  कुएं  ।

 (5)  उन  बस्तियों  में  जहाँ  कहीं  सरकार  द्वारा  अनुसूबित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 व्येक्तियों  को  भूमि  आबंटित  की  गई  राजस्व  प्राधिकारियों  द्वारा  वास्तविक  स्थिति  की  आंच  की
 जाएगी  और  जहां  कहीं  ऐसी  भूमि  वास्तव  में  आबंटी  के  कब्जे  में  नहीं  होगी  तो  उन्हें  वापिस  कब्जा
 दिलाया  जाएगा  ।  लामभप्राप्तकर्ताओं  को  जारी  किए  गए  पटटों  में  कब्जे  की  पुष्टि  राजस्व

 प्राधिकारियों  द्वारा  की  जाएगी  ।

 राज्यों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उपर्यक्त  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  बस्तियों
 की  अंतिम  सूची  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  स्पष्ट  अनुमोदन  प्राप्त  करके  कम  से  कम  40
 परिवारों  वाली  बह्तियों/मुकामों  को  निर्धारित

 4२
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 केन्द्रीय  सरकार  इसी  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  परिवारों  को  आश्रय  प्रदान  करने  के  लिए  संकेन्द्रित  प्रयास  कर  रही  संसद  में  हाल
 ही  में  पेश  की  गई  राष्ट्रीय  आवास  नीति  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  बेघर  तथा  वंचित

 जिनमें  अनुसूचित  जातियां/भनुसू चित  जनजातियां  तथा  मुक्त  हुए  बंध्क  मजदूर  शामिल

 के  लिए  प्राश्रय  प्रदान  करने  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  पहले  ही
 आवास  योजनाਂ  नामक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  है  जिसका  क्ियान्बयन  ग्रामीण  बिकास  विभाग

 द्वारा  किया  जा  रहा  निवास  एकक  प्रदान  करने  के  इस  योजना  का  उद्देश्य
 छोटी  बस्तियों  में  सम्पक  आंतरिक  जल  सफाई  जहां  कहीं  क्षावश्यक

 हो  गलियों  में  रोशनी  जेसी  मूल  सुविधाएं  प्रदान  करना  और  स्वास्थ्य  एवं
 नागरिक  आपूर्ति  जेसे  सामाजिक  निवेष  प्रदान  करके  उनका  विकास  करना  है  ।

 प्रादेशिक  सेना  संबंधो  सलाहकार  बडे

 823.  श्री  जो०  भूषति  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रादेशिक  सेना  के  लिए  कोई  सलाहकार  बोड  विद्यमान  और

 यदि  तो  इसके  वर्तमान  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  गठन  की  प्रक्रिया
 और  अवधि  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झौर  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डो०  एल०  :
 प्रादेशिक  सेना  के  लिए  एक  केन्द्रीय  सलाहकार  समित्ति  विद्यमान

 वर्तमान  सदस्यों  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।  यह  एक  असांविधिक
 समिति  जिसका  गठन  सरकार  मारत  सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  के

 संसद  सेवानिवृत्ति  थलसेना/प्रादेशिक  सेना  के  अफप्तरों  सहित  प्रादेशिक  सेना  में
 इच्छुक  लोगों

 और  नियोक्‍्ताओं  तथा  मजदूर  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  में  से  करती  गैर-सरकारी  सदस्यों  की

 नियुक्ति  की  अवधि  तीन  वर्ष  है  ।

 विवरण

 प्रादेशिक  सेना  के  लिए  केस्रीय  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  की  सूची

 रक्षा  मंत्री

 4,  कामिक  ओर  प्रशिक्षण  विभाग
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 5.  स्वास्थ्य  जौर  परिकार  कल्याण  मंत्रालय

 6.  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय

 2,  पर्यावरण  विभाग

 8.  वित्त  सलाहकार  सेवाए )

 9.  पुनर्वास  रक्षा  मंत्रालय

 गेर-सरकारी  श्रदश्य

 1.  श्री  अजय  मारायण  लोक  समा

 2.  वीरेन्द्र  लोक  सभा

 3.  श्री  जनक  राज  लोक  सआ

 4,  श्री  उत्तम  लोक  सभा

 5.  श्री  इन्द्रश्नीत  लोक  सभा

 6,  श्री  सी०  जंगा  लोक  समा

 7,  श्री  अयूब  मोहम्मद  लोक  सभा

 8,  सुरेश  राज्य  समा

 9,  श्री  जे०  एस०  राज्य  समा

 10,  श्री  मदन  राज्य  सभा

 11.  मेजर  जनरल  अबान  अ०वि०्से०से०

 12,  अपेनरेरी  ओजर  राजा  बहादुर  बी०बी०  खरागढ़

 13,  आऑनरेरी  लेफ्टिनेंट  कनंल  ए०एन०  गुप्ता

 पी०वी०  अ०वि०श्षे०मे०  )
 15,  एस्क्रेसिएटेड  चेम्डर्स  ऑफ  कमम्राप्त  एण्ड  इण्डस्ट्री

 16,  फेडरेशन  ऑफ  इंडियन  चेम्बसे  ऑफ  कामसे  एड  इण्डस्ट्री

 17.  भारतीय  राष्ट्रीय  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस

 स्थायी  आमंत्रित

 अपर  रक्षा  प्रादेशिक  सेना

 सचिय

 अपर  प्रादेशिक  सेना  ।

 प्रौद्योगिकी  मिक्षन

 824,  भ्री  पी०  ए०  एस्टनो  :  क्‍या  प्रधात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ओर  अधिक  प्रोद्योगिकी  मिशन  आर#भ  करने  का  कोई  भ्रस्ताव
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 इस  समय  कितने  प्रौद्योगिकी  मिशन  कार्य  कर  रहे

 क्‍या  इन  भिशनों  को  उपलब्धियों  पर  निगरानी  रखने  के  लिये  कोई  तंत्र  स्‍भ्रौर

 इन  मिद्नों  की  अब  तक  की  उपलब्धि  क्‍या  रही  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इसेक्ट्रॉनिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  धोर०  :  वतंमान
 ऊस र  भूमि  विकास  १र  एक  और  प्रौद्योगिकी  मिशन  प्रारम्म  करने  के  लिए  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 6  प्रौद्योगिकी  मिशन  चल  रहे  हैं

 (1)  ग्रामीण  पेय  जल

 (2)  रोघक्षमता

 (3)  प्रौढ़  साक्षरता

 (4)  तिलहन

 (5)  दूर  संचार  और

 (6)  डेरी  विकास

 मंत्रिमंडल  में  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  सलाहकार  द्वारा  प्रौद्योगिकी  मिश्ञनों  की  प्रथति  की
 समीक्षा  तथा  मॉनीटरिंग  समय-समय  पर  की  जाती  इसके  सामयिक  समीक्षाकेਂ

 लिए  मिशनों  में  आंतरिक  और  अंतःविभागीय/स्टीयरिंग/कोर  कमेटियां  आदि  होती
 प्रौद्योगिकी  मिशनों  को  कार्यान्वित  करने  की  मुख्य  जिम्मेदारी  के  साथ  मंत्रालयों/विभागों  के  सचिव
 ओऔर  मंत्री  स्तर  पर  निष्पादकता  का  मॉनीटरिंग/मूल्यांकन  भी  किया  जाता  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 रु

 विवरण

 राष्ट्रीय  पेय  जल  मिशन

 कुज  1.62  लाख  सम॑स्यात्मक  गांवों  पूरे  कर  लिये  गये  में  से
 समस्यात्मक  गांवों  को  कम  से  कम  एक  जल  ख्रोत्त  से  पूरा  कर  लिया  गया

 वर्ष  1985  में  गिनि  कृमि  से  प्रभावितत  12840  गांयों  की  संश्का  कहकर
 3111  गांव  हो  गई  है  ।

 पथरीले  क्षेत्रों  में  ड्रिलिंग  की  प्रगंति  को  सुधारने  और  पैंयें  जल  आपूर्ति  समस्या
 का  समाधान  करने  के  लिए  सेटलाईट  इमेजरीज़  जियोफिजीकल  भूमिं  जल
 शकक्‍यता  मानचित्रों  और  भूमि  जल  ऐटलस  को  तैयार  करना  और  काभिकों  का  प्रष्चिक्षण

 शुरू  किया  गया  था  ।  ॥
 समस्त  55  मिनी  मिशन  जिलों  के  लिए  भूमि  जल  स्थितिज  मानचित्र  पूर्ण
 किये  गये  ।

 13,165  हाई  कोर  गांवों  में  से  9:05  गांवों  में  सी  ०जी  ०  डष्ट्यूं  ०वी०/एन  ०  जी  ०जार०भरई०
 द्वारा  जल  स्रोतों  का  अभिनिर्षान्ण  किया
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 6.  31  जिलों  के  3878  गांवों  में  जल  गणवत्ता  विष्लेषण  पृण  किये

 7,  सात  चल  आर०  ओ०  विलवणीकरण  संयंत्र  आंध्र  तमिलनाड  और
 गुजरात  को  दिए  एक  ईडी  अचल  विलवणीकरण  संयंत्र  कवरत्ती

 में  स्थापित  किया  गया  ।

 8...  55  वर्षा  जल  संलवन  ढांचे  इन  प्रणालियों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  7
 राज्यों  में  स्थापित  किए  गए  ।

 9,  रिंगों  का  निष्पादन  भौर  इष्टतम  उपयोग  उन्‍नत  करने  के  लिए  कम्प्यूटराईजड  रिंग
 मॉनीटरिंग  प्रणाली  प्रारम्म  की  गई

 रोधक्षमोकरण

 गत  चार  वर्षा  (1985-89)  के  दौरान  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  रोधक्षमता  मिद्ठन  में  विभिन्‍न
 वेक्‍्सीनों  की  निष्पादक॑ता  को  नीचे  दिया  गया  उपलब्धियों  की  प्रतिशत  निष्पादकता  मी  दी
 गई  है  :

 ag  वर्ष  टीग्टी०  डी०पी०्टी०  पोलियो  बी०सी०जी०  मिजिलस

 1985-86  80,6  108.1  93.9  47.3  13,8

 1986-87  77.2  84.9  72.8  72.2  67.6

 1987-88  85.8  85.9  80.3  94.0  89.7

 1988-89  69°2  88.1  82,8  96.2  75.0

 प्रोढ़  साक्षरता

 निर्णय  ले  पाने  के  कार्य  को और  गतिशील  बनाने  के  लिए  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  स्तर  पर  पर्याप्त

 प्रशासनिक  व  वित्तीय  शक्तियों  सहित  उपयुक्त  सं  रचना  कः  स्वेच्छिक  संगठनों  के  प्रति  अधिक
 सका  रात्मक  रुख  विद्यार्थियों  और  गेर-विशज्ञाधथियों  को  अधिकाधिक  भाग  मीडिया
 कवरेज  विकास  के  लिए  प्रौद्योगिकी  शिक्षा  के  अच्छे  वातावरण  के  लिए
 गोगिक  निवेश  का  अंतरण  और  अनुप्रयोग  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  पश्च  साक्षरता  और  नवागंतुक
 साक्षरों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  मददगार  सतत्‌  शिक्षा  आदि  राष्ट्रीय  छिक्षा  मिशन

 की  कुछ  विशेष  उपलब्धियां  हैं  ।

 मिशन  की  स्थापना  से  तिलहन  का  उत्पादन  प्रत्येक  बढ़  रहा  है  और  वर्ष  1988-89
 यह  लगमग  178  लाखं  टन  हो  जाएगा  भर्थात  पिछले  वर्ष  के  उत्पादन  से  37  प्रतिशत  अधिक  होगा  ।

 नीति  को  पूरी  तत्परता  से  लागू  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  ऐसा  संभव  है  कि  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  तिलहन  में  पूरी  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  ली  जाएगी  ।  कुछ  अन्य  उपलब्ध्यां

 इस  प्रकार  हैं  की  63  नई  किसमें  विकसित  की  रोगाणु  रोधी  रैपसीड/सरसों  का
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 शंकर  बीज  उत्पादन  में  तिगरुनी  न्यून  लागत  वाले  चावल  भूसी  स्थिरक  का

 सूर्यमुली  डिकॉरिटिकेटर  विकसित  किया  खजूर  तेल  निष्कषषंण  के  लिए  लषधु  प्रौद्योगिकी  का
 उन्‍नयित  सरसों  संसाधित्र  प्रौद्योगिकी  तथा  आधुनिक  तेल  एक्सपेलर

 दृरसंचार

 दूरसंचार  मिशन  के  अंतर्गत  की  गई  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  एस०टी०डी०  कॉल्स  के  कॉल  सकसैस  रेट  बुनियादी  तौर  पर  उन्नत  किये

 2.  म॑ंनुअल  ट्रृंक  क्षमता  78.9  प्रतिशत  से  80  प्रतिशत  बढ़ाई  गई  ।

 3,  12  दिवस  प्रकाश  घंटों  के  अंत्गंत  तार  भेजने  का  प्रतिशत  बड़े  स्टेशनों  के  मध्य  56
 प्रतिशत  से  82  प्रतिशत  सुधारा

 4.  1770  पी०सी०एम०  26  आर०के०एम०एस०  आप्टीकल  फाईबर  30
 कि०मी०  स्थानीय  जंकशन  नेटवर्क  में  डिजटिल  माईक्रोवेव  प्रणाली  और  124  कि०्मी०
 लौंग  डिस्टेंस  ओप्टीकल  फाईबर  प्रणाली  वर्ष  1988-89  के  दौरान  लगाई

 5.  लगभग  3.3  लाख  पुराने  टेलीफोन  उपकरण  प्रतिस्थापित  किये  गये  ।

 6.  57,000  इलेक्ट्रो-मंकैनिकल  एक्सचेंज  लाईनें  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  लाईनों  द्वारा
 प्रतिस्था।पत  की  गई  ।

 7,  4000  से  अधिक  इलेक्ट्रोनिक  टेलीप्रिटर  लगाये  गये  ।

 8.  निदेशिका  पृछताछ  सेवा  के  लिए  17  स्टेशन  स्टेन्डों  को  कम्प्यूटरीकृत  किया

 9,  रेडियो  रिले  सिस्टम  पर  190  सहित  2632  लोंग  डिस्टंस  पब्लिक  टेलीफोन  चालू  किये
 गये  ।

 10.  764  ग्रामीण  टेलीफोन  एक्सचेंज  चालू  किये  गये  ।

 11.  40  जिला  मुख्यालयों  को  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  की  गई  ।

 डेरोी  विकास

 अगस्त  1988  में  मिद्दान  का  प्रारम्भ  होने  के  कारण  इसकी  कोई  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां

 नहों  हैं  ।

 इंस्टीट्यूट  फॉर  माइक्रो  इलेक्ट्रोतिक्स  एण्ड  कम्प्यूटर  स्टडीज

 825.  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  एक  इंस्टीट्यूट  फॉर  माइक्रो  इलेक्ट्रोनिक  एंड  कम्प्यूटर  स्टडीज  की
 स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौध्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के-आर०  :  नहीं  ।

 यह  भ्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ।
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 दिल्ली  में  एक  एक्सचेंज  से  वूसरे  एक्सचेंज  में  टेशीफोस  कनेक्शन  का  स्थानॉतरण  :

 826.  भ्रीं  एच०जो०  राघुलु  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  एक  पार्टी  से  दूसरे  के  नाम  स्थनांतरण  करने  की

 अनुमति

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  नियम  और  प्रचारों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  एक  एक्सचेंज  से  दूसरे  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  के  स्थानांतरण  को  नए
 टेलीफोन  कनेक्शन  की  अपेक्षा  प्राथमिकता  दी  जाती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंज्ालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  ओर  जी  केवल
 जीवाईटी  सामाम्य  और  गेर-ओबाईटी  सामान्य  श्रेणियों  के  अन्तरगंत  प्रदात  किया  गया  टेलीफोन
 कमेक्‍्कन  यदि  एक  साल  से  काम  कर  रहा  है  तो  इसे  तीसरी  पार्टी  के  नाम  स्थानॉतरित  करने  की

 अनुमति  दी  जाती  उस  केन्द्र  मे ंजमा  कराई  गई  ओवाईटी  राशि  के  बराबर  राष्ति  के साथ  न

 लौटाए  जाने  वाली  500  रु०  की  रकम  स्थानांतरित  शुल्क  के  रूप  में  ली  जिस  तारीख  से
 कनेक्शन  स्थानांतरित  किया  जाता  है  उसी  तारीख  से  उक्त  कनेक्शन  को  नया  ओवाईटी  कनेक्शन
 समभा

 और  एक  टेलीफोन  एक्सचेंस  से  दूसरे  एक्सचेंज  को  टेलीफोन  शिफ्ट  करने  के  काम
 को  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  से  पहले  प्राथमिकता  दी  जाती  अन्तर  एक्सचेंज  शिफ्ट
 की  अनुमति  तभी  दी  जाती  है  जब  यदि  टेलीफोन  3  वर्ष  से  कार्य  कर  रहा  हो  या  शिफ्ट  किए  जाने

 वाले  टेलीफोन  के  १हले  भ्रांवेदन  पत्र  को  पंजीयन  की  उस  एक्सचेंज  जिसमें  ठेसीफोन
 हदिफ्ट  किया  जाना  संबंधित  श्रंणी  में  टेलीफोन  जारी  करने  की  अवधि  के  मीतर  पड़सी  हो  ।

 स्‍्कू्लों/कालिजों  में  एन०सी०सो०  प्रशिक्षण  को  अभियांय  करना

 827.  भरी  के०  मोहैनदास  :  क्‍या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्कूलों  और  कालिजों  में  एन०मी०सी०  श्रशिक्षण  भ्रनिवायं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  स्कूलों  ओर  कालिजों  में  एन०सी०सी०  प्रशिक्षण  को

 अनिवायं  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  अ्योरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभक्ता  में  राज्य  डी०एल«  :

 नहीं  ।

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परमाथ्‌  ऊर्जा  के  कंत्र  में  प्रगति

 828,  थी  सी०  माधव  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में

 परमाणु  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  हाल  ही  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  १
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 विज्ञान  और  प्रोश्ोच्िको  अंज्ालय  में  रा््य  भंत्री  सपा  महासशर  परणाजु
 इलेक्ट्रालिको  और  अंतरिक्ष  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  के०  घ्वार०  :  (1)  नरोरा  परमाणु

 ली  घर  के  पहले  यूनिट  नें  मार्च  1989  में  क्रांतिकता  प्राप्त  कर  ली

 ——

 (2)  ट्राम्बे  स्थित  ध्रुव  अनुसंघान  रिएक्टर  अपने  पूरे  विद्युत-स्तर  पर  अच्छी  तरह  से  काम
 कर  रहा  है।इस  रिएक्टर  का  उपयोग  भ्रनुसंघान  करने  और  रेडियोआइसोटोपों  का
 उत्पादन  करने  के  लिए  लगातार  किया  जा  रहा  है  ।

 (3)  कलपाक्कम  स्थित  फ्रास्ट  ब्रीडर  टंस्ट  रिएक्टर  भें  आई  समस्याओं  को  दूर  कर  दिया
 नया  है  तथा  यह  अब  फिर  से  काम  कर  रहा  है  ।

 (4)  प्रगत  प्रौद्योगिको  केन्द्र  मे ंलेसर  और  त्वरक  प्रौद्योगिकियों  के  क्षेत्र  में  अनुसंघान  कार्य
 किया  जा  रहा  है  ।

 (5)  उच्च  तापी  अतिचालकों  और  शीत  संलयन  जंसे  क्षेत्रों  में  उन्‍नत  कार्य  किया  जा
 रहा

 (6)  कृषि  ओर  चिकिस्सा  में  रेडिप्रोप्मा  इसोटोपों  का  बाणिज्यिक  स्तर  पर  उपयोग
 बढ़ाने  के  लिए  विकिरण  और  आइसोटोप  प्रौद्योगिकी  बोड़ं  बनाया  गया

 (7)  मामा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र
 में

 विकसित  किए  गए  अनेक  नए  उत्परिवर्तियों  को
 अलग-अजग  राज्यों  में  कृषि  के  लिए  चुना  गया  ।

 इस  बारे  में  और  विस्तार  से  बजट  सत्त  में  संसद  को  प्ररतुत  किए  गए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग
 के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  ।

 सघंसवीय  राज  भागा  समिति  का  विवेक्ष  दोरा

 829.  प्रो०  सथ्‌  अंडबते  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संसदीय  राज  भाषा  समिति  के  सदस्यों  द्वारा  विभिन्‍न  देशों  में  भारत  के  दूतावासों
 झौर  वाणिज्यिक  दूतावासों  में  सजमावा  के  प्रयोग  का  अध्ययन  करने  हेतु  विदेश  जाने  की  एक
 योजवा  बनाई  मई

 यदि  तो  क्या  बाद  में  यह  प्रस्तावित  दौरा  रह  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  से  संसदीय  राजमाषा
 समिति  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  आंदि  के  कामंकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग  से  संबंधित
 अपनी  रिपोर्ट  का  चौथा  खण्ड  बना  रही  इस  संदर्म  में  समिति  ने  यह  प्रस्ताव  किया  कि  उसकी
 तीनों  उप-समितियों  के  सदस्य  कुछ  चुने  हुए  बाहरी  देशों  में  उप  समिति  5  देष्षों  जाएं
 ताकि  वहां  स्थित  भारतीय  दूतावासों  और  भारत  सरकार  के  अन्य  कार्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रयोग
 का  मूल्यांकन  कर  सकें  ओर  हिन्दी  के  प्रमामी  प्रयोग  में  आ  रही  यदि  कोई  का
 मौके  पर  जायजा  ले  सकें  ।  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  और  इस  दौरे  के  लिए  वर्तमान

 समय  को  उपयुक्त  नहीं  समझा  ओर  दौरा  कार्यक्रम  को  स्थगित  करने  का  निर्णय  किया

 49



 लिखित  उत्तर  24  1989

 :'  विज्ञालापसभंस  हथाई  अड॒हे  बर  खिमातों  के  राजि  के  समय  उसरने की  सुलिया

 830,  भ्री  भंटटम  आराम  मति  :  क्‍या  रक्षा  मेंत्नं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्याखापत्तनम  हवाई  हडड़े  पर  विमानों  को  रालि  के  समय  उतरने  की  सुविधा  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कदम  उठाएं  गए  भर

 विशाखापत्तनम  हवाई  अड्डे  पर  क्या-क्या  सुधार  करने  कर  विचार  है  अश्वा  क्‍या  सुधार

 किए  जा  रहे  37?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विधाय  में  राज्य  भंत्री  डी०एलश०  :

 यहू
 प्रस्ताव  है

 कि  निधि  उपलब्ध  होने  पर  हवाई  मंदान  पर  श्रकाक्षन  पद्धति  स्थापित  कर

 दी  जाए  ह
 हवाई  मंदान  के  लिए  अन्य  उपस्करों  की  खरीद/स्थापना  के  लिए  क्‌  रीब  3,34  करोड़

 रुपए  की  मंज्री  जारी  कर  दी  गई

 कद्मीर  में  रफ़्व्टू  विरोधी  मशिधिजियां

 831.  श्री  हन्नान  मोल्ल।ह  :  क्‍या  गहेँ  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कद्मीर  में  हाल  में  हिसक  गतिविधियों  के  फंलने  के  क्या  के  रण

 क्या  इसके  पीछे  कोई  विदेशी  हाथ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  झिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  युद्  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पो०  :  (३)  कुल  पथंक्बादी/राष्ट्रे/विरीधी/रूढ़िवादी  जो  कि  जम्मू  और

 कद्मीर  राज्य  को  अभी  तक  भारतीय  संब  के  साथ  विलस  से  सहमत  नहीं  उपत्रबी  भौर  विद्रोही
 गतिविधियां  फंलाने  की  कोशिश  कर  रहे

 भोर  प्राप्त  सूचना  के  अभुसा  कुछ  लोगों  ने  राज्य  में  अव्यकस्था  तथा  अंराजकता
 फंलाने  के  लिए  पएाकिस्तान/पाक  अधिकृत  कष्मीर  में  शास्त्रों  की  आपूर्ति  और

 इत्यादि  प्राप्त  किया  राज्य  प्रशासन  ऐसे  व्यक्तियों  के खिलाफ  कारंवाई
 कर  रहा  हैं  तथा  स्थिति  को  निकट  से  निगरानी  कर  रहा  है  ।  केन्द्र  आवश्यकता  पड़ने  पर
 राज्य  सरकार  की  मदद  करती

 कृषि  क्षेत्र  मे ंविकास
 #+

 832.  डा०  अन्दर  शेखर  त्रिपाठी  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  मोजमा  के  दोरान  कृषि  क्षेत्र  में  द्रत  विकास
 के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  जी

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  कार्यक्रम  कब  तक  कार्यान्दित  किए  जाने
 की  संभावना  और

 यवि  तो  आठवीं  योजना  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  में  द्रत  विकास  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  साथव  सिह  जी
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  नहीं  की  गई

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  कृषि  क्षेत्र  के  विकास  से  संबंधित  कार्यक्रमों
 तथा  कार्यनीति  का  योजना  दस्तावेज  में  उल्लेख  किया  जाएगा  ।

 कर्नाटक  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अबकाश  के  एबज  में  तगद  प्रतिपूर्ति  को  सुविधा

 833,  श्री  बी०एस०  कृष्ण  प्रस्यर  :  क्‍या  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  के  केवल  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मंच्रारियों  को  ही  अवकाश्न  के  एवज
 में  नगद  प्रतिपूर्ति  की  जाती  और

 यदि  तो  राज्य  सरकार  के  अन्य  श्रेणियों  के  कमंचारियों  को  उक्त  लाम  न  दिये  जाने
 के  क्या  कारण  हैं  !

 सोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  और  छुट्टी  के  नगदीकरण  की  सुविधा  कर्नाटक

 सरकार  के  सभी  कमंचारियों  को  उपलब्ध  है  ।

 चलती  गाड़ियों  में  चोरी

 834.  थरो  हेत  राब  :

 थ्री  जगदोश  अबस्थो  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करसे  कि  ;

 कया  चलती  गाड़ियों  में  चोरी  की  घटनाओं  में  बद्धि  हो  रही
 यदि  तो  गत  महीनों  में  पिछले  उससे  थूवं  के  छः  महीनों की  तुलना  में  चलती

 गाड़ियो  में  चोरी  करने  के  मामलों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये  मुआवजे  में  यदि  कोई

 वृद्धि  हुई  है  तो  इसकी  प्रतिशतता  कितनी  भौर

 इस  अपराध  में  हो  रही  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये

 गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संज्रालय  में  राज्य  सन्रो
 पी०

 :
 ओर  सरका  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  कि  चलती
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 रेलगाड़ियों  में  चोरी  की  घटनाएं  बढ़  रही  चलती  रेलगाड़ियों  में  चोरी  के  मामलों  की  संख्या
 केन्द्रीय  एजेंसियों  द्वारा  संकलित  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 मारतीय  रेल  1890  में  रेल  गाड़ियों  की  दुधंटना  की  स्थिति  मैं  यात्रियों  की

 मृत्यु  अथवा  उन्हें  लगी  चोट  अथवा  उनको  हुई  हानि  के  मामले  में  मुआवजा  देने  की  व्यवस्था  है  ।
 इसमें  उन  यात्रियों  को  कोई  मुआवजा  देने  की  व्यवस्था  नहीं  है  जिनका  सामान  रेल  गाड़ियों  में  चुरा
 लिया  जाता  है  ।

 अपराध  की  रोकथाम  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  सरकारी  रेल  जो
 राज्य  सरकार  के  नियंत्रण  में  कार्य  करती  है  सुपर  फाल्ट/मेल/एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों  में  स्थानीय
 स्थितियों  और  अपेक्षाओं  के  अनुसार  संरक्षण  प्रदान  करती  रेल  सुरक्षा  यूनिट  भी  इस  कार्य  में
 जब  भी  आवश्यक  हो  सरकारी  रेल  पुलिस  की  सहायता  करती  है  ।

 दिहली  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार

 835,  श्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 शो  एम०  बी०  चनाहोखर  मति  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महानगर  टेलीफोन  निगम  दिल्ली  ने  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार
 लाने  के  लिये  हाल  ही  में  उपाय  किये

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उपभोक्ताओं  को  राजधानी  में  किस  सीमा  तक  बेहतर  टेलीफोन  सेवाएं  प्राप्त  होंगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  जी  हां  |

 भ्रौर  नेटवर्क  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  को  स्थापित  करके  पुश  बटन  वाले
 टेलीफोन  पी०सी  ७  एस०  ज॑वशन  प्रदान  करके  बाह्य  संयंत्र  में  जेली  भरी  केबिलों  तथा  डक्लिग  का
 प्रयोग  कल्‍के  अनेकानेक  सेवाओं  का  कम्प्यूटरीकरण  करके  तथा  कस्टमर  इंटरफेस  के  प्रति  विशेष
 ध्यान  देकर  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  लाया  गया

 उत्तर  प्रदेश  में  जिलों  को  एस  ८टी०डो०  द्वारा  महानगरों  के  साथ  जोड़ना

 836.  श्री  राज  कुभार  राय  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  बलिया  जिलों  को  एस०टी०डी०  सुविधा  द्वारा  देश  के

 महानगरों  के  साथ  जोड़ने  के  बारे  में  कितनी  प्रगति  हुई

 क्या  यह  कार्य  1989  तक  पूरा  किया  जाना

 यदि  तो  उक्त  एस०टी०डी०  सुविधा  अमी  तक  उपलब्ध  न  कराए  जाने  के  क्या
 कारण  और

 बलिया  जिलों  को  एस०टी०डी०  द्वारा  महानगरों  के  साथ  बब
 तक  जोड़  दिया  जाएगा  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिबर  :  इन  तीनों  स्थान  में  आटोमेटिक
 एक्सचेंज  प्रदान  कर  दिए  गए  हैं  और  आजमगढ़  तथा  बलिया  के  लिए  संचारण  माध्यम  प्रदान  करने
 का  कायं  प्रगति  पर

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आजमगढ़  भोर  बलिया  में  एस०टी०डी०  सुविधा  1990  तक  प्रदान  करने  की
 योजना  मऊ  नया  जिला  मुख्यालय  अतः  इसे  1990-91  के  कार्यक्रम  में  शामिल  किए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ।

 फारखंड  विवाद

 837.  डा०  कृपासिधु  भोई

 श्रो  राधाकाम्त  डिगाल

 श्री  हरिहर  सोरन  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  झारखंड  विवाद  के  सम्बन्ध  में  आदिवासी  राज्य  सरकार  और
 केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  त्रिपक्षीय  वार्ता  हुई

 यदि  तो  गत  दो  महीनों  के  दौरान  यह  वार्ता  कितनी  बार  हुई
 उक्त  मामले  पर  आदिवासी  प्रतिनिधियों  और  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  क्या  रुख

 अपनाया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  और

 क्‍या  इस  मामले  पर  निर्णय  लेते  समय  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  भी  विश्वास  में  लिया

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राष्य  मेंभी
 पी०  :  और  बिहार  राज्य  सरकार  ने  आन्दोलनਂ  क्के  कुछ

 नेताशों  के  साथ  31-5-1989  को  एक  बेठक  की  गह  मंत्रालय  के  दो  अधिकारियों  ने  भी  बेठक
 में  माग  लिया  था  ।  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  आन्दोलनਂ  के  अनेक  नेताओं  के

 साथ  नई  दिल्‍ली  में  एक  दूसरी  बंठक  हुई  ।  बंठक़  में  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  मी  भाग  किया  था  |

 और  अपनी  संस्कृति  और  पहचान  के  संरक्षण  की  मांग  की  ।  प्रतिनिधियों  ने  वार्ता  जारी

 रखने  की  भ्रपनी  इच्छा  भी  जाहिर  केन्द्रीय  गृह  मत्री  ने  उनसे  आग्रह  किया  कि  ऐसा  बुछ  नहीं
 किया  जिससे  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  हानि  पहुंचे  और  क्षेत्र  के  लोगों  की  समस्याओं
 का  मान्य  हल  निकालना  संभव  होना  इस  बंठक  में  क्षेत्र  के  विकास  और  क्षेत्र  के  लोगों

 की  उन्नति  के  लिए  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  की  रुचि  पर  जोर  दिया  गया  ।

 से  भारखण्ड  के  प्रतिनिधियों  ने  क्षेत्र  की  समस्याओं  के  प्रति  अपना  मत  रखा
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 भारखण्ड  आम्दोलन  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  दिए  गए  श्ञापन  की  एफ  श्रति  उड़ीसा  राज्य  सरकार
 भेज  दी  गई  है  ।

 कष्णा  जिले  में  टेलीफोन  सुविधा

 838.  भ्रौ  थी०  शोभनाडरोइबर  शाव  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृष्णा  जिले  में  बसे  हुए  कितने  हैक्सागनों  को  अभी  तक  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 इनमें  से  प्रत्ये८  हैन्‍्सागन  को  किस  तिथि  तक  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी
 7? ड़

 संचार  मंज्ालय  के  राज्य  मंत्रो  भिरिधर  :  कृष्णा  जिले  के  तीन

 कार  क्षेत्रों  में  अमी  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इन  षटभुजाकार  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सुविधा  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उपलब्ध

 कराये  जाने  की  संभावना  है  ।

 झहपराध  की  घटनाओं  को  दर

 839,  श्री  बो०  तुलसोराम  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  30  1989  के  एक्सप्रेसਂ  में  ग्राफ  इन  यू०्पी०
 राइजिंगਂ  छशीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  जानकारी

 यदि  तो  गत  दो  बर्षों  के  दोरान  अपराधों  में  हुई  वृद्धि  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 देश  में  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  को  नियंत्रण  में  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाये  जा  रहे  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  संबंध  में  कोई  विधेयक  लाने  का  बिचार  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  सरकार ने  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  दे  ।

 व  1986,  1987  और  1988  के  लिए  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अन्तुग्रंत  संज्ञेय  अपराधों

 का  राज्यवार  ओर  संघ  शासित  क्षेत्रवार  विवरण  संलग्न  है  ।

 भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अमुसूची  के  व्यवस्थाਂ  ओर
 विष्य  राज्य  की  सूची  में  दिए  गए  अपराध  का  पंजीकरण  जांच-पड़ताल  करना  और  पता
 लगाना  तथा  उसका  निवारण  करना  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  को  जिम्मेदारी

 उन्हें  मामलों  को  पंजीक्षत  करने  के  लिए  कार्वाही  करनी  पड़ती  मामलों  की  जांच  पड़ताल
 करके  उन्हें  न्यायालय  में  दायर  करना-पट्टधता  भारत  सरकार  भी  देश  में  लोक  व्यवस्था  को
 मार्नटर  करती  है  तथा  उसको  पुनरीक्षा  करती  है  तथा  महृत्वपूर्ण  घटनाओं  को  उचित  कारंवाही  हेतु
 राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  लाती  है  ।

 (8)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं
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 विवरण

 वर्ण  1986,  1987  और  1988  के  दौरान  भारतीय  अपराध  संहिता  के  झंतगं त  पूर्ण  संभय
 प्रपराधिक  घटनाओं  का  राज्य-बार  विवरण

 क्र०  सं»  संघ  शासित  क्षेत्र/राज्य
 1986

 1987
 1988

 1  2...  3  4  न

 .  आंध्र  70243  76729...  82390

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1280  1348  1764

 3.  असम  40550  37704  36821  .

 4...  बिहार  114432114181 =  12203

 5.  गोवा  न
 4550  3967

 6.  गुजरात  85102  8776.

 7.  हरियाणा  20866  23226  .  2306:

 8.  हिमाचल  प्रदेश  5955  6479  6521

 9,  जम्मू  व  कष्मीर  19855  19158.  19868

 10.  कर्नाटक  82497...  8492.  89050
 11...  केरल  52486.  55410.  62899
 12.  मध्य  प्रदेश  171234  171033.  180630,
 13.  महाराष्ट्र  180065._  174018._  171075

 14.  मणिपुर  2881  .  2325  2353.

 15.  मेघालय
 175...  ,....  2436  1747

 16,  मिजोरम  1255  1140  1267

 17.  नागालेंड  1578  1642
 1351

 18.  उड़ीसा  44345  42357,  42058
 19.  पंजाब  13291,  14872.  ,  ,  14276.
 20.  राजस्थान  81118  79851  88146 .
 21.  सिक्किम  369  350  333

 22.  तमिलनाडु  10645.  96907...  9819

 23.  त्रिपुरा  4714  4633  5520

 24.  उत्तर  प्रदेश  171653  16451  165493
 25.  पहिचम  बंगाल  69355  64655  69175
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 जन  सन  जि  अमिता  चनाभल  हा  ते  की  जे  te  ०+  ee  ऑन  ननििय;यथीयखझख।जज  नल

 1  2  3  4  5

 सघ  शासित  क्षेत्र .  शपशातितक्षत्र  ...........

 26.  अंडमान  और  सिकोबार  द्वीप  समूह  719  686  843

 27.  चंडीगढ़  1507  1621  1734

 28,  दादरा  झौर  नगर  हवेली  470  518  433  88  तक

 29,  दमण  और  दीव  4649  53  120

 30.  दिल्‍ली  29834  25846  28011

 31.  सक्षद्वीप  19  31  27  88  तक

 32.  पांडिचेरी  2360  2466  2631

 टिप्पणियां  :--

 1.  1986  और  1987  के  प्रांकड़ें  तिमाह्दी  बिवरणिकाओं  के  आधार  पर

 2.  मध्य  प्रदेश  और  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  के  बबं  1988  के  आकड़े
 मासिक  विवरणिकाों  के  आधार  पर  मध्य  प्रदेश  और  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप

 समूहों  के  लिए  आंकड़े  तिमाही  विवरणिकाओं  के  आधार  पर  हैं  ।

 3.  गोबा  को  1987  में  राज्य  का  दर्जा  मिला  तथा  गोवा  के  लिए  वर्ष  1986  के  आंकड़े
 दमन  और  दीव  के  आंकड़ों  में  क्रम  संब्या  29  पर  दिए  गए

 4.  वर्ष  1987  के  लिए  दमण  और  दीव  के  आंकड़े  1.7,1987  से  31.12.1987  तक  की
 अवधि  के  हैं  तथा  तुलना  करने  योग्य  नहीं  हैं  ।

 5.  अभी  आंकड़ों  को  अस्थाई  समझा  जाए  ।

 बिहलो  के  ढांखें  के  बारे  में  समिति

 840.  श्री  बिनेश  गोस्वामी  :

 हरी  राधाकांत  डिगाल  :

 भरी  बलबंत  तह  रामबालिया  :

 क्या  ग  हु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  के  प्रशासनिक  ठंचे  के  पुनगंठन  के  बारे  में  1987  में  एक  समिति
 गठित  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  समिति  को  महीनों  के  अन्दर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी

 यदि  तो  क्या  समिति  इस  अवधि  के  अन्दर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकी  और

 उसे  भौर  समय  दिया  गया

 $6
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 क्‍या  समिति  ने  अब  सरकार  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  जर  यह  समिति  प्रपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर
 १?

 गह  मंत्री  बूटा  :  से  जी  श्रीमान्‌  ।

 से  समिति  के  समक्ष  जटिल  मामला  है  और  इनका  अंतिम  हल  निकालने  के  लिए
 इसकी  पूरी  जांच  लिए  जाने  की  आवध्यवता  उम्मीद  है  के  इस  वर्ष  के  अंत  तक  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी

 अल्पसंख्यकों  के  लिए  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 आरा  हरी  ह्जीज  कुरशी  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  अल्पसंख्यकों  के  लिए  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  पर
 निगरानी  रखी  जा  रही

 यदि  तो  किस  राज्य  ने  इस  कार्यक्रम  को  यथासंभव  अधिकतम  सीमा  तक  कार्यान्बित
 किया

 क्‍या  उन  राज्यों  में  जहां  पर  इस  कार्यक्रम  को  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  साग्र्‌  नहीं  किया
 कए  गए  हैं

 -
 (8)  इस  कायंक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  में  रोबगार

 की  बास्तबिक  स्थिति  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मन्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  जी,हां  |

 इस  प्रकार  की  तुलनाएं  संभव  नहीं  हैं  ।

 प्रत्येक  राज्य  मंत्रियों  की  बंठक  में  निष्पादन  की  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  कमियां
 राज्यों  के  ध्यान  में  लाई  जाती  हैं  ।

 ८
 मर्ती  के  संबंध  में  सभी  मंत्रालयों  द्वारा  अल्पसंख्यकों  को  विशेष  ध्यान  दिए  जाने  के  लिए

 चपथन  समितियों  में  अल्पसंख्यकों  के  प्रतिनिधि  शामिल  होते  हैं  ।  शैक्षिक  पिछड़ेपन  के  कारण
 आने  वाली  अड्चन  को  दूर  करने  के  लिये  अल्पसंख्यक  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  कक्षाएं  शुरू  की  गई
 अल्पसंख्यक  बाहुलय  क्षेत्रों  तथा  उन  काम-घंघों  में  जिन  में  वे  रुचि  रखते  तकनीकी  प्रशिक्षण  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  की  गई  हैं  ।

 कन्याकुमारी  में  खून  को  तरह  के  तरल  १दार्थ  को  वर्षा

 842,  डा०  जी०  विजय  रामा  राब  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  दताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  30  1989  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  इस  आशय

 के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  कन्याकुमारी  के  एक  छोटे  से  गांव  में  प्राकाश  से  खून  की ae  4+

 तरह  के  तरल  पदार्थ  की  वर्षा  हुई  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  घटना  की  वैज्ञानिक  जांच  एवं  विश्लेषण  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिशान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  ध्लोर  अम्तरिक्ष  विभाशों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  और

 हां  ।  जांच  से  पता  चला  है  कि  कन्याकुमारी  क्षेत्र  में  इस  अवधि  के  दौरान  वर्षा  हुई  तथा
 इस  घटना  व  वर्षा  से  अथवा  अन्य  प्राकृतिक  गतविधियों  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 सेना  में  पदोन्नति  बो्डों  की  प्रभाली  तथा  कार्यकरण

 843,  श्रो  एच०एम०  पटेल  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वाधिक  गोपनीय  रिपोर्ट  के  बारे  में  अधिकारी  संवर्ग  में  असंतोष  ब्याप्त

 क्या  सेना  में  वाधिक  गोपनीय  रिपोर्ट  भ्रणाली  तथा  पदोन्नति  बोड़ों  के  कार्यक्रण  में
 विसंगतियों  के  कारण  सैन्य  अधिकारियों  के  भविष्य  एवं  व्यक्तिगत  जीवन  में  असंतोष  पैदा  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  सरकार  का  वाधिक  गोपनीय  रिपोर्ट  की  संपूर्ण  प्रणाली  एवं  पदोन्नति  बोडों  के
 का्यकरण  की  समीक्षा  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डी०एल०  :
 बाधिक  भोपनीय  रिपोर्ट  तैयार  करने  की  प्रणाली  में  नियंत्रण  ओर  संतुलन  बनाए  रखने  की  व्यवस्था
 है  ।  फिर  भी  यदि  किसी  अधिकारी  को  किसी  विशेष  मूल्यांकन  से  या  पदोन्नति  के  मामले  में  उसे
 अधिक्रमित  किये  जाने  की  कोई  शिकायत  हो  तो  उसे  दूर  करने  के  लिए  प्रक्रियाएं  निर्धारित  की  गई

 समय-समय  पर  इस  प्रकार  दर्ज  की  गई  सांविधिक  और  असांविधिक  किस्म  की  विशेष  शिकायतों
 को  दूर  करने  के  लिए  प्रत्येक  मामले  पर  उसके  औचित्य  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता

 जी  नहीं  ।  वाधिक  गोपनीय  रिपोर्ट  प्रणाली  तथा  पदोन्नति  बोर्डों  के  मामले  में  वतंमान

 प्रक्रियाएं  व्यवस्थित  और  वस्तुपरक  हैं  और  उनमें  किसी  प्रकार  को  वसंगति  नहीं  है  ।

 उपयुक्त  भोर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रषन  नहीं  उठता  ।

 प्रक्रिया  वाबिक  गोपनीय  रिपोर्ट  तेयार  करने  से  संबंधित  प्रक्रियाओं  की  समय-समय  पर

 पुनरीक्षा  की  जाती  है  और  उन्हें  अधिक  बेहतर  बनाने  पर  विचार  किया  जाता

 जबलपुर  स्थित  बाहन  फंक्टरी  का  आधनिकीकरण

 844,  श्री  अतीक्ष  चसा  सिन्हा  :

 डा०  थी०  वेंकटेश  :

 तक  र्शें  न क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करगे  कि  :

 क्‍या  वाहन  जबलपुर  ने  विदेशी  सहयोग  से  अथवा  बिना  विदेशी  सहयोग  के

 आधुनिकीकरण  का  व्यापक  कार्यक्रम  तैयार  किया

 58



 2  1911  लिखित  उत्तर

 क्‍या  कुछ  विदेशी  कम्पनियों  ने  वाहन  जबलपुर  में  सैनिक  वाहनों  की  निर्माण
 प्रक्रिया  को  आधुनिक  बनाने  के  सम्बन्ध  में  अपने  प्रस्ताव  भेजे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  तथा  घ्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  श्रौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डो०एल०  :
 से  जबलपुर  स्थित  वाहन  निर्माणी  के  बारे  में  आयुध  निर्माणी  बोर्ड  ने  यथासंभव  विदेशी

 सहयोग  के  साथ  आधुनिकीकरण  के  कुछ  कार्यक्रमों  का  मूल्यांकन  किया  इस  अवस्था  में  किसी
 प्रकार  के  ब्यौरे  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं

 अधिक  राशि  के  बिल  भेजने  को  छिकायतें

 845,  डा०  बसा  सामम्त  :

 शी  डो०  बी०  पाटिल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  बम्बई  को  वर्ष  1988-89  में  अधिक  राषि  के  बिल
 भेजने  के  सम्बन्ध  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 उनमें  से  कितनी  शिकायतें  सही  पाई  गई  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 वर्ष  1988-89  में  कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त  होना  था और  अधिक  राशि  के  बिल  भेजने
 के  कारण  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  ?

 संचार  मंत्रालम  के  राज्य  मंत्री  विश्थिर  :  महानगर  टेलीफोन  निगम
 बम्बई  को  वर्ष  1988-89  जारी  किए  गए  32,35,614  बिलों  के  मुकाबले  अधिक  बिलिंग

 की  29,209  शिकायतें  १रप्त  हुईं  ।  शिकायतों  का  प्रतिशत  केवल  0.9%  ही  रहा  ।

 1975  मामलों  में  महानमर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  बम्बई  ने  छूट  दी  |  यह
 गलत  मीटर  छुटपुट  खराबियों  आदि  के  कारणों  से  दी

 वर्ष  1988-89  में  519.72  करोड़  रुपये  का  कुल  राजस्व  अजिल  किया  गया  और  77.19
 लाख  रूपये  की  राशि  वापस  की

 आवश्यकता  पर  आधारित  अनुसंधान  और  विकास  प्रणाली

 846,  श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनुसंघान  भौर  विकास  प्रयासों  को  आवश्यकता  के  अनुरूप  बनाने  और

 वैज्ञानिकों  को  अधिकार  दिये  जाने  के  साथ-साथ  उनमें  जिम्मेदारी  की  भावना  पैदा  करने  के  बारे

 में  कोई  ठोस  कदम  उठाये  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रलिको  ओऔर  अ्रम्तरिक्ष  बिमासों  में  राज्य  संत्री  के०प्रार०  :  ओर

 सरकार  निम्नलिखित  मिशन-अभिमुखो  कार्यक्रमों  के  आवश्यकता  पर  आधारित
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 अनुसंघान  और  विकास  प्रयासों  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  :---

 (1)  अन्तरिक्ष  विभाग  में  अन्तरिक्ष  मौसम  संचार  के  लिए  और  बन  तथा  बंजरमूमि
 के  मानचित्रण  के  दूर-संवेदन  के  लिए  सुविस्तुत  अन्तरिक्ष  अनुप्रयोग  कार्यक्रम  हैं  ।

 (2)  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  में  कृषि  और  चिकित्सा  उद्देश्यों  के  लिए आणविक  शक्ति
 रेडियो  आइसोटोपों  के  उत्पादन  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  कायंत्रम  हैं  ।

 (3)  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  विशेष  रोगों  से  हमारी  जनसंख्या  के  बचाव  के  लिए  टीकों
 के  उत्पादन  हेतु  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रम  शुरू  किया

 (4)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  नव  तन्तुओं  और  यन्त्रीकरण
 समानांतर  आदि  में  प्रमुख  कार्यक्रमों  को  शुरू  किया  है  जिनमें  कि  स्वास्थ्य
 प्रौर  औद्योगिक  विकास  इत्यादि  जैसे  क्षेत्रों  में  हमारी  प्रौद्योगिकीय  आवश्यकताओं  की  पूर्ति
 करने  की  भविष्य  में  सम्भावनाएं  हैं  ।

 (5)  गैर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  आम  आदमी  के  लाभ  के  लिए  सौर  वायु  ऊर्जा
 जेब  धुआं  रहित  चूल्हों  के  विकास  हेतु  आवश्यकता  पर  आधारित  अनुसंधान  कायंत्रमों
 घते  संचालित  कर  रहा

 अधिकांश  वेज्ञानिक  विभागों  के  प्रमुख  सुविरुयात  वेज्ञानिक  हैं  और  वे  अपने-अपने  विभागों  के

 कार्यक्रमों  के  समुचित  कार्यान्वयन  के  लिए  उत्तरदायी  इनमें  से  अधिकांश  विभार्गो  में

 प्रतिष्ठित  वैज्ञानिकों  की  सलाहकार  समितियां  हैं  जो  निरीक्षण  का  कांये  करते  हैं  और
 स्‍्कीमों  तथा  अलग-अलग  कायंतक्रमों  की  समीक्षा  करते  उनका  मूल्यांकन  करते  हैं  और

 नुसार  सुधारात्मक  उपायों  की  सिफारिश  करते  इसके  साथ-साथ  प्रत्येक  विभाग  के  कायंत्रमों
 ओऔर  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  की  योजना  आयोग  के  द्वारा  वाधिक  योजना  ओर  पंचवर्षीय  योजना  की

 चर्चाओं  के  दौरान  भी  समीक्षा  की  जाती

 केरप्रोय  प्रशासनिक  स्थायाधिकरण  में  मामलों  में  बढ़ि

 847.  थी  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बतान  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  में  मामलों  की  संख्या  में  प्रत्येक  वर्ष  वृद्धि  होती
 जा  रही

 इस  समय  कितने  मामले  विचाराघीन

 1987  से  30  1989  तक  दायर  किए  गए  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी

 है  जिन्हें  अमी  निपटाया  जाना  और

 इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मत्रालथ  में  राज्य  संत्री
 पी०  :  केर्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  नए  मामलों  की  संख्या

 प्रतिवर्ष  बढ़  रही  है  ।

 30.6.89  को  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  लम्बित  विविध  याचिकाओं  को
 की  कुल  संख्या  29,339  है  ।
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 1987  से  30.6.89  तक  दायर  किए  गए  कुल  की  संख्या  47,816
 है  ।  किसी  विशेष  अवधि  के  दौरान  आरम्म  किए  गये  जो  मामले  निपटान  के  लिए  बाकी  उनकी
 संख्या  के  बारे  में  अलग  से  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  30.6.89  को  अधिकरण  के  पास
 29,339  विविध  याचिकाओं  को  सिपटान  करने  के  लिए  बाकी  थे  ।

 बकाया  मामलो  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  उद्देष्य  से  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर
 जो  उपाय  किये  जाते  हैं  उनमें  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  विभिन्‍न  न्यायपीठों  में  उपाध्यक्ष
 तथा  सदस्यों  के  रिक्त  पदों  का  भरा  जाना  तथा  नई/अतिरिक्‍त  न्यायपीरे  स्थापित  करना  शामिल  हैं  ।

 अपराध  सम्बध्धो  जानकारी  का  रिकार्श  रसमे  के  लिए  कम्प्यूटर  को  स्थापना

 0  48.  श्री  सोमनाथ  श्थ  :  क्‍या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  स्थित  राष्ट्रीय  अपराध  अभिलेख  देश  में  अपराध  और  अपराधियों
 से  संबंधित  जानकारी  का  रिकार्ड  रखने  के  लिए  एक  कम्प्यूटर  लगा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गहु  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पो०  :  ओर  भारत  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  अपराघ  रिकार्ड  ध्यूरो  की

 स्थापना  आन-लाइन  प्राघार  पर  अपराध-अवराधिक  डाटा  रिकाडं  का  केन्द्र  /राज्य/जिला  स्तर  पर
 संगणकीकरण  करने  के  लिए  की  गई  इन  सभी  स्तरों  पर  कम्प्यूटर  स्थापित  करने  का  विचार

 कम्प्यूटर  लगाने  का  कार्य  चल  रहा

 उत्तर  प्रदेश  में  जनजाति  उप-पोजना  के  अस्तगं  त  ध्यय  की  गई  धनरादि

 49.  श्री  हरीश्ञ  रावत  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 8

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  जनजाति  उप-योजना  के  अन्तर्गत  कुल  कितनी

 वर्ष  1989-90  के  लिए  कितनी  घनराष्षि  नियत  की  श्ौर

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  अनुसूचित  जनजाति  के  काफी  लोग  बेरोजगार  और  यदि  तो

 सरकार  द्वारा  उन्हें  रोजगार  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजया  कुमारो  ओर  उत्तर

 प्रदेश  में  1988-89  के  दौरान  आदिवासी  उप-योजना  के  अन्तगंत  239.03  लाख  रुप्ये  व्यय  किए

 गए  ।  वर्ष  1989-90  के  लिए  आदिवासी  योजना  के  अन्तर्गत  203,06  लाख  रुपये  का  प्रावधान

 किया  गया  है  ।

 हां  ।  एन०आर०ई०पी०  तथा  आर०एल०ई०जी  ०पी०  जेसी  प्रत्यक्ष  रोजगार  सुजन
 की  योजनाओं  के  जिन्हें  भ्रब  1.4.  1989  से  जवाहर  रोजगार  योजना  में  मिला  दिया  गया

 राज्य  राज्य  की  अनुसूचित  जनजातियों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  समेकित  ग्रामीण
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 विकास  कायंक्रम  तथा  ग्राम  तथा  कुटीर  उच्चोगों  जंसे  विभिनन  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत

 परिवारोन्मुख  योजनाएं  क्रियान्वित  करती  आ  रही  हैं  ।

 आग  से  बचाव  सम्बन्धी  सुरक्षोपाः

 850.  डा०  बी०  बेंकटेश  :

 श्री  वी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  गृह  मंत्री  बहुमंजिली  इमारतों  में  आग  से  बचाव  सम्बन्धी  सुरक्षोपाय  के  बारे  में  8
 1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8506  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  भ्राग  से  बचाव  सम्बन्धी  12  आवध्यक  सुरक्षोपाम  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  बहुमंजिली  अस्पताल  आददे  के  लिए  निर्धारित  आम  से
 बचाव  सम्बन्धी  12  आवश्यक  सुरक्षोपायों  में  अग्निरोधी  दरवाजे  प्रोटेक्शन  छटस  का
 उपयोग  भी  शामिल

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  का  ऐसी  इमारतों  में  अगभ्निरोधी  दरवाजों  का  उपयोग  आवश्यक  बनाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  से  उपलब्ध  कराए  जाने
 वाले  12  सुरक्षोप[य  निम्नलिखित

 1,  6  मीटर  की  दूरी  के  भीतर  ।

 2.  50,000  से  2  लाख  लीटर  तक  पानी  का

 »  स्वचालित  छिड़काव  प्रणाली  । (3

 4  होस

 5,  पोर्टेबल  उपकरण  ।

 6,  कम्पटिमेन्टेशन  ।

 7.  अग्नि  का  पता  लगाने  के  लिए  स्वचालित/हाथ  से  चलाए  जाने  वाले  अलाम॑  ।

 8.  जन  सम्पक  प्रणाली  ।

 9.  निकासी  चिन्ह  ।

 10,  आपात  विद्युत  प्रणाली  ।

 11,  एक  लिफ्ट  में  फायरमेन  स्विच  उपलब्ध  कराना  ।

 वेट  राईसर/डाउन  कमर/ड्राई  राइंसर  ।

 उपाय  सं०  6  अर्थात्‌  कम्पार्टमेन्टेशन  में  आग  न  पकड़ने  वासे
 दरवाजे

 शामि्त
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 स्थानीय  निकाय  जंसे  दिल्‍ली  नगर  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ओर  नई  दिल्‍ली

 नगर  पालिका  तभी  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  का  प्रमाण  पत्र  देगी  जब  मुरूय  अग्नि  शमन  अधिकारी

 यह  प्रमाणित  कर  ले  कि  निर्धारित  अग्नि  शमन  उपाय  उपलब्ध  करा  दिए  गए  हैं  ।

 सुख्य  सचियों  का  सम्मेलन

 851,  श्रीमती  गोता  सुखर्जो  :

 हो  शाम्ति  लाख  पटेल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1989  में  नई  दिल्ली  मैं  सभी  राज्यों  के  मुख्य  सचिवों  का  एक  दो-दिवसीय
 सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  क्या  सम्मेलन  में  आसूचना  विभाग  को  अधिक  कारगर  बनाने  पर  चर्चा

 हुई  और

 उसमें  चचित  अन्य  विषयों  का  ब्यौरा  क्या  और  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो
 पी०  :  और  जी  हां  ।

 मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन  में  शहरी  स्वायत्त  शासन  को  सुदृढ़  बनाने  के  प्रस्ताव  से  संबंधित
 विभिन्‍न  मुद॒दों  पर  विचार-विमर्श  हुआ  इस  सम्बन्ध  में  आम  सहमति  थी  कि  शहरी  स्थानीय
 निकायों  के  चुनाव  नियमित  रूप  से  होने  चाहिए  और  इन  निकायों  को  एक  ठोस  वित्तीय  आधार  प्रदान
 किया  जाना  शहरी  स्थानीय  शासन  के  निर्वाचित  स्तरों  पर  महिलाओं  के  लिए  स्थानों  के
 आरक्षण  पर  भी  बल  दिया  गया

 2,  देश  की  साम्प्रदायिक  स्थिति  की  समीक्षा  की  गई  थी  और  भारत  सरकार  तथा  राज्य
 सरकारों  की  आसूचना  एजेंसियों  के बीच  तालमेल  पर  बल  दिया  गया  था  ।

 3.  जवाहर  रोजगार  योजना  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  से  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मुहों  पर  विचार
 विमर्श  किया  गया  था  ।

 4.  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  लिए  आरक्षित  पदों  की
 बकाया  रिक्तियों  को  मरने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  उपायों
 को  नोट  किया  गया  और  उनकी  उपयुकक्‍तता  तथा  प्रमावोत्पादकता  का  जायजा  लिया
 गया  ।

 पा  «  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  का्यंकरण  की  समीक्षा  की  गई  ।  अनिवाय॑ं  वस्तु  अधिनियम
 के  प्रमावी  कार्यान्वयन  और  जमाखोरों  तथा  अन्य  कदाचारों  के  विरुद्ध  निवारक  उपायों
 को  लागू  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया

 6.  सम्मेलन  में  प्रशासन  की  अपेक्षतया  अधिक  जवाबदेह  और  सहभागी
 बनाने  की  दिशा  में  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों
 पर  भी  संक्षेव  में  विचार-विमर्श  किया
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 7,  इस  बात  पर  भी  आग्रह  किया  गया  कि  अखिल  मारतीय  सेवाओं  को  प्रभावी  तथा  निष्पक्ष
 ढंग  से  कार्य  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  हस  उद्देश्य  के  लिए  सेवाओं
 के  सदस्यों  का  मनोबल  ऊपर  उठाने  के  प्रयोजन  से  कतिपय  विहद्षिष्ट  उपायों  पर  भी
 विचा  र-विमशं  किया  गया  ।

 वर्सो  टेलोफोन  एक्सचेंज  में  गलत  बिलों  के  भागते

 852.  श्री  एस०जो०  घोलप  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बम्बई  के  वर्ली  टेलीफोन  एक्सचेंज  ने  बहुत  पहले  बेटर  एश्ड  लाकिंग
 ऑफ  एक्सट्रनल  डिपिसਂ  नामक  योजना  लागू  कर  दी

 यदि  तो  इस  योजना  के  क्‍या  लाम  हैं  और  यह  कंसे  कार्य  कर  रही
 क्या  इसे  देक्ष  के  अन्य  भागों  में  लागू  किया  गया  यदि  नहीं  तो  इसके  कया  का  रण

 गलत  बिलों  के  मामलों  में  किन  कारणों  से  वृद्धि  हो  रही  और

 (8)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  में  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :
 इस  योजना  के  परिणामस्वरूप  दक्षता  में  वृद्धि  हुई  है  और  टेलीफोन  दोषों  में  कमी  आई

 है  ।

 जी

 शिकायतों  की  संख्या  में  बृद्धि  मुख्य  रूप  से  काफी  एक्सचेंजों  में  एस०टी०डी०  सेवा  और

 आई०एस०डी०  सेवा  का  विस्तार  करने  के  कारण  हुई  है  ।

 ऐसे  मामलों  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 (1)  सभी  शिकायतों  की  जांच  पहले  लिपिकीय  दोष  के  लिए  और  उसके  बाद  आंतरिक/बाह  य
 संयंत्रों  में  तकनीकी  दोष  के  लिए  की  जाती

 (2)  कभी-कभी  टेलीफोन  लाइनों  पर  विशेष  निगरानी  भी  रखी  जाती

 (3)  जब  कभी  उपमोक्‍ता  लाइन  में  दोष  का  पता  चलता  उसी  समय  जांच  भी  की  जाती

 (4)  जहां  कहीं  संदमंगत  बिलों  में  दर्ज  की  गई  कालों  की  संख्या  विवादप्रस्त  अवधि  के  तत्काल

 पहले  6  बिलिग  अवधियों  के  दौरान  मीटर  में  दर्ज  कालों  की  उच्चतम  संख्या  के  100%
 से  अध्कि  हो  जाती  है  तो  के  अनुरोध  पर  बिल  अलग-अलग  बनाए  जाते  हैं
 तथा  उसे  केवल  उन  6  बिलिंग  अवधियों  के  मौसत  जमा  उसका  10%  अदा  करने  के

 लिए  कहा  जाता  शेष  राशि  तब  तक  आस्थगित  रखी  जाती  है  जब  तक  जांच  कार्य
 को  अंतिम  रूप  नहीं

 (5)  अधीनस्थ  यूनिटों  को  ऐसी  शिकायतों  पर  निर्णय  देने  के  लिए  व्यापक  अधिकार  दिए  गए

 (6)  अधिकांश  ऐसी  सभी  शिकायतें  दो  महीने  में  निटपा  ली  जाती  हैं  ।
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 बिहार  में  गरोबी  रेखा  से  गोले  रहने  बाली  जनसंख्या

 853.  डा०  लख  शेखर  बर्गा  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  शहरी  एवं  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाली  जनसंख्या

 की  प्रतिशतता  को  कम  करके  पद्दिचम  बंगाल  और  उड़ीसा  ज॑से  अन्य  राज्यों  के  बराबर  लाने  हेतु
 केन्द्रीय  सरकार  के  घिभिन्‍न  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या

 बिहार  विशेषकर  राज्य  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  में  गरोबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले

 आदिवासियों/अनुसू चित  जातियों  की  प्रतिशतता  कितनी  और

 इसका  जीबन  स्तर  उठाने  के  लिए  सरकार  द्वाराਂ  तैयार  किए  गए  कायंत्रमों  का  ब्यौरा

 क्या

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  साधव  सिंह  :  बिहार  में  लोगों

 को  गरीबी  को  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  चलाए  जा  रहे  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  हैं---एकीकृत
 ग्रामीण  बिकास  क्रामीण  युबकों  को  स्वव्जेजगार  के  लिए  प्रशिक्षण

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिलाओं  तथा  बच्चों  का  विकास  जवाहर
 रोजगार  योजना  ।  अन्य  कार्यक्रम  भूमि  सुधार  तथा  अनुशूचित  जाति  एवं  जनजाति  के

 लिए  विशेष  संघटकों  से  संबंधित  है  ।

 वर्ष  1983-84  में  बिहार  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रही  आदिवासियों/अनुसूचित
 जातियों  का  प्रतिशत  श्रनुपात  नीचे  दिया  गया

 ग्रामीण  शहरी

 अनुसूचित  जाति  71.1  52.5

 अनुसूचित  जनजाति  64.9  39.8

 तुलनात्मक  आधार  पर  गरीबी  संबंधी  जिलावार  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आबादी  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  विभिन्‍न

 अन्य  गरीबी  उन्मूलन  तथा  कल्याण  कार्यक्रमों  के अलावा  अनुसूचित  जाति  के  लिए  विशेष  संघटक
 योजना  तथा  अनुश्ूचित  जनजानि  के  लिए  जनजातीय  उप-योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 गुड़गांवा  को  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिसिटेड  के  कायंक्षेत्र  में  लाना

 854.  भी  महेसरा  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  के  फरीदाबाद  और  बल्‍लभगढ़  क्षेत्र  और  उत्तर  प्रदेश  का  गाजियाबाद

 क्षेत्र  महानगर  दिल्‍ली  के  अन्तर्गत  आता

 यदि  तो  गुड़गांवा  को  इसके  कार्यक्षेत्र  में  न रखने  के  क्या  कारण  और

 क्‍या  गुड़गांवा  को  द्विल्ली  टेलीफोन  के  कार्यक्रम  में  लाने  की  पर  विचार  किया

 गया  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  रहे  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिथर  :  नहीं  ।

 और  महानगर  टेलीफोन  दिल्ली  के  कार्यक्षेत्र  मे ंकेवल  केन्द्र  शासित

 दिल्ली  के  क्षेत्र  आते  हैं  ।  ग्रुड़गांवा  को  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  में  शामिल  नहीं  किया

 गया  है  क्‍योंकि  यह  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  से बाहर  पड़ता

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  पुलिस  सेथा  के  अधिकारियों  को
 प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजना

 855.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  श्रेणी-वार  तथा  भारतीम  प्रशासनिक  सेवा/मारतीय
 पुलिस  सेवा  तथा  अन्य  सम्बन्ध  सेवाओं  के  कितने  काभिकों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजा
 ओऔर

 इनमें  महिला  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पो०  :  कामिक  तथा  प्रश्षिक्षण  विभाग  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशों

 में  प्रशिक्षण  के  लिए  नामित  किए  गए  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  मारतीय  पुलिस  सेवा  के
 अधिकारियों  की  सख्या  भिम्न  प्रकार  है  :

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  भारतीय  पुलिस  सेवा

 1985-86  230  2

 1986-87  255

 1987-88  198  2

 गृह  मंत्रालय  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  में  प्रशिक्षण  के  लिए  नामित  किए  गए
 तथा  भेजे  गए  मारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 1985-86  13

 1986-87  14

 1987-88  17

 अन्य  सेवाओं  के  बारे  में  सूचना  केन्द्रीकृत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  है
 । छ

 इनमें  महिला  अधिकारियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 1985-86  15

 1986-87  28

 1987-88  24

 शोवा  में  डाक  नेटबर्क

 856,  श्री  शांताराम  नायक  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोवा  में  कितने  डाकघर
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 गोवा  में  पत्रों  की  झोटिग  और  वितरण  तथा  अन्य  डाक  वस्तुओं  के  प्रयोजन  हेतु  अन्य
 कितने  केन्द्र

 गोवा  में  डाक  तंत्र  तथा  गोवा  से  आने  जाने  वाली  डावः  सेवाओं  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 और

 गोवा  में  डाक  तंत्र  का  विस्तार  करने  तथा  हसमें  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने
 का  विभार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  (१)  गोवा  में  इस  समय  कार्य  कर
 रहे  डाकधघरों  की  संख्या  232  है  ।

 यहां  पर  दो  छंटाई  डाकघर  एक  पणजी  में  दूसरा  मारगाप्रो  प्रधान  डाकघर  में  ।

 देह  में  सभी  प्रमुख  डाक  कार्यालय  १णजी  छंटाई  कार्यालय  हेतु  समस्त  गोवा  राज्य  के

 निए  प्रथम  श्रेणी  डाक  के  डाक  थले  बनाते  हैं  ।  दिल्‍ली  और  बंबई  से  गोवा  के  लिए  रोजाना  तथा
 बंगलौर  से  गोवा  के  लिए  सप्ताह  में  तीन  दिन  हवाई  डाक  सेवा  उपलब्ध  पूर्वो  और  दक्षिणी  क्षेत्र
 से  हवाई  डाक  बंबई  के  रास्ते  जाती  पणजी  छंटाई  कार्यालय  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  के
 साथ  पड़ौसी  राज्यों  जैसे  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  लिए  हवाई  डाक  थले  बनाता  हितीय  श्रेणी
 की  डाक  निमंत्रण/बधाई  मारत  के  अन्य  भागों  से  रेल  द्वारा

 पुणे  और  नागपुर  में  प्राप्त  होती  है  ।  इन  स्थानों  पर  डाक  कार्यालय  पणजी  छुंटाई  कार्यालय  तथा
 गोवा  में  अन्य  महत्वपूर्ण  डाकधरों  के  लिए  डाक  थंले  बनाते  हैं  ।  बंबई  ओर  गोवा  के  मध्य
 गामा  तक  रेल  संपर्क  है  तथा  रोज  डाक  ढोने  की  व्यवस्था  उपलब्ध

 चालू  वर्ष  (1989-90)  के  दोरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  शाखा  डाकधर  खोले  गये  हैं  :

 1.  क्राम्बोलिम

 2.  मंडर

 3.  कुण्डेल  इंडस्ट्रियल  इस्टेट

 4.  कारापुर

 5.  प्रताप  नगर

 6,  अडवोई

 7.  पोरीम

 8,  सनवोरडम

 9.  नागरगांव

 10.  मोरलेम

 ll.  भाटपल

 12,  उगेम

 13,  वलकीनी
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 इसके  अतिरिक्त  निम्नलिखित  स्थानों  के  लिए  श्लाखा  डाकघर  मंजूर  कर  दिये  गए  हैं  तथा

 इनके  शीघ्र  ही  खोले  जाने  की  संभावना  है  ।

 1,  परियोल

 2.  अगापुर  अडपोई

 3.  पिलीम

 4.  सिगाओ

 पणजी  में  10.1.1989  से  एक  स्पीड  पोस्ट  केन्द्र  भी  स्थापित  किया  गया  है  जो  भारत  में  53
 अन्य  केन्द्रों  तथा  विदेश  में  35  केन्द्रों  से  संपक  उपलब्ध  कराता  है  ।

 जाति  संबंधी  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  में  छूट

 857,  श्री  प्रतापराव  बी०  भोसले  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ©
 क्या  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  कों  जाति  संबंधी  प्रमाण  पत्र

 जारी  करने  के  वर्तमान  निदेशों  में  छूट  देने/संशोधन  करने  के  बारे  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 क्‍्या.इस  संबंध  में  अमी  तक  कोई  कार्यवाही  की  गई

 :  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  से  महांराष्ट्र
 राज्य  में  प्रवासियों  के  मामले  में  वतमान  नियमों  में  छूट  देने  के  सबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 भारत  सरका र  ने  पहले  ही  विस्तृत  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  राज्य  प्तरकार/केन्द्र  शासित  प्रदेश

 उस  व्यक्ति  वो  जो  भ्रन्य  राज्य  से  आता  उसके  पिता  के  मूल  राज्य  के  निर्धारित
 प्राधिकारी  द्वारा  जारी  वि.ये  गए  असली  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  का  प्रमाण  पन्न  जारी  कर  सकते  हैं  सिवाय  उस  स्थिति  के  जहां  प्राधिकारी  यह
 महसूस  करता  है  कि  प्रमाण  पत्न  जारी  करने  से  पूर्व  मूल  राज्य  के  माध्यम  से  विस्तृत  जांच  आवश्यक

 तथा,प  ऐसे  मामले  वे  अनुसूचित  जातियों/अनुशूचित  जनजातियों  के  रूप  में  भ्रपने  मूल  राज्यों
 से  विशेष  सुविधाएं  और  रियायतें  प्राप्त  करते  रहेंगे  न  कि  उस  राज्य  से  जहां  वे  प्रवजन  करके

 आये  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उच्चतम  स्यायालय  में  लम्बित  पड़ी  हुई  याचिकाएं

 858,  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :

 श्री  रास  समुकावन  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ी  यात्रिकाओं  के  बारे  में  6  1989  के
 अतारांकित  प्रइन  सख्या  5996  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वभिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  दायर  की  गई  12  विशेष  इजाजत  यांत्रिकाओं  में  से
 कितनी  याचिक्राए  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निपटा  दी  गई  हैं  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 गत  छः
 महीनों  के  दोरान  सेवा  संबंधी  मामलों  के  बारे  में  दायर  की  गई  विशेष  इजाजत

 याचिकाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 इस  समय  उच्चतम  न्यायालय  में  कितनी  विशेष  इजाजत  याचिकाएं  विचाराधघीन

 और

 इन्हें  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  उठाये  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  झ्िकाथत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  चार  ।  ब्योरे  संलग्न  में

 दिए  गए

 दस  |  ब्योरे  संलग्न  मैं  दिए  गए  हैं  ।

 इक्कीस  ।

 बकाया  मामलों  की  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  विधि  मंत्रालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय

 के  साथ  कारंवाही  की  जा  रही  है  ।

 बिहेव  भ्रभुमति  याचिकाप्रों  में  से उच्चतम  स्थायालय  द्वारा  निपटाई  गई  याचिकाओं
 की  संक्या

 1.  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अनुभाग  अधिकारियों  की  वरिष्ठता  सूची  के  संबंध  में  श्री

 अमृत  लाल  तथा  अन्य  के  मामले  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  भ्रधिकरंण  द्वारा  पास  किए  गए
 अंतरिम  आदेश  के  विरुद्ध  16.3,88  को  दायर  की  गई  विशेष  अनुमति  याचिका  ।

 2,  पेंशन  तथा  उपदान  में  संशोधन  के  संबंध  में  श्री  ई०बी०  रैनबोथ  के  मामले  में  केन्द्रीय
 प्रशासनिक  जबलपुर  के  निर्णय  के  विरुद्ध  दिनांक  23.7.89  को  दायर  की  गई
 विशेष  अनुमति  याचिका  ।

 3,  सिविल  सेवा  1983  के  परिणामों  के  आधार  पर  भारतीय  पुलिस  सेवा  में

 नियुक्त  न  किये  जाने  के  संबंध  में  श्री  एम  ०वी  ०एस०  मूर्ति  के  मामले  मैं  केन्द्रीय  प्रशासनिक
 पटना  के  निर्णय  के  विरुद्ध  19,8.87  को  दायर  की  गई  विशेष  अनुमति

 यात्रिका  ।

 4.  सिविल  सेवा  1981  के  परिणामों  के  आधार  पर  आरक्षित  रिक्ति  पर  नियुक्त
 न  किए  जाने  के  संबंध  में  श्री  एन०  घन्द्रशेखर  लिगम  के  मामले  में  आन्ध्र  प्रदेश  उच्च
 न्यायालय  के  निर्णय  के  विरुद्ध  29.4,85  को  दायर  की  गई  विशेष  अनुमति  याचिका  ।

 पिछले  छह  मास  के  दोरान  दायर  किए  गए  सेवा  मामलों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  अनुमति
 याथिकाओं  के  ब्योरे

 के
 श्री  बेघड़क  बनाम  भारत  संघ  के  मामले  में  केन्द्रीय  अधिकरण  के  दिनांक
 4.5.89  के  आदेश  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  में

 एक  विशेष  अनुमति  याचिका  दायर
 की  गई  विशेष  अनुमति  यांचिका  अमी  तक  स्वीकार  नहीं  की  गई
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 2,  1973  से  पहले  के  पंशनभोगियों  की  पंशन  को  संशोधित  करने  के  बारे  श्री  जी०सी०

 3.

 कक

 860.

 फूकन  तथा  अन्य  मामले  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  कीगु  वाहाटी  न्‍्यायपीठ  के  निर्णय
 के  विरुद  1989  में  दायर  की  गई  विशेष  अनुमति  याचिका  ।

 मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्ति  अ्रसुविधा  नियमावली  में  13.9.83  का  यह  संशोधन  कि  तीन  मास
 तथा  अधिक  की  अहर्क  सेवा  को  एक  छमाही  के  रूप  में  गिना  जाए  उस  पेंशनभोगी  पर

 लागू  होगा  जो  उक्त  संशोधन  से  पहले  सेवानिवृत्त  हो  गया  था---श्री  एस०के०
 आई०ए०एस०  के  मामले  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  चण्डीगढ़  के
 निर्णय  के  बिरुद्ध  1989  में  दायर  की  गई  विशेष  अनुमति  याचिका  |

 1973  से  पूर्व  के  पेंशनमोगियों  की  पेंशन  को  संशोधित  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  राजस्थान
 पेंढ़नमोगी  संघ  के  मामले  में  दायर  की  गई  विशेष  अनुमति  याचिका  ।

 पी०सी०एस०  अधिकारियों  की  मारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  नियुक्ति  होने  पर  उनके  वेतन
 को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  श्री  जी०डी०  मसीन  तथा  अन्य  के  मामले  में
 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिक रण  की  चण्डीगढ़  न्यायपीठ  के  निर्णय  के  विरुद्ध  1989
 में  दायर  की  गई  विद्देष  अनुमति  यात्रिका  ।

 कुमारी  रवनीत  कोर  के  मामले  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिद:रण  की  चण्डीगढ़  न्यायपीठ
 के  दिनांक  16.2,89  के  आदेछों  के  विरुद्ध  दायर  की  गई  विशेष  अनुमति  याचिका  ।

 समयपूबं  प्रत्यावर्तन  के  संबंध  में  श्री  आर०एन०  आई०ए०एस०  के  मामले  में
 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  प्रधान  न्यायपीठ  के  दिनांक  23,9,88  के  आदेक्षों  के

 विरुद्ध  दायर  की  गई  विशेष  अनुमति  याचिका  ।

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  विशेषाधिकार  के  दावे  के
 सम्बन्ध  में  श्री  वी०सी०  करणा  तथा  एच  ०एस०  रस्तोगी  के  मामले  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक

 अधिक रण  को  प्रधान  न्यायपीठ  के  दिनांक  4.9,88  के  आदेक्षों  के  विरुद्ध  दायर  की  गई

 विशेष  अनुमति  यात्रिका  ।

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिक रण  में  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  विशेषाधिकार  के  दावे  के

 सम्बन्ध  में  डा०  आनन्दिता  मंडल  के  मामले  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण

 की  प्रधान  न्‍्यायपीठ  के  दिनांक  20,7.88  के  आदेशों  के  विरुद्ध  दायर  की  गई  विशेष

 अभुमति  याचिका  ।

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  में  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  के  विशेषाधिकार  के  दावे  के  संबंध

 में  श्री  वी०डी०  त्रिबेदी  के  मामले  में  केखीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  प्रधान  न्‍्यायपीठ
 के  दिनांक  30.9.88  के  आदेझ्षों  के  विरुद्ध  दायर  की  गई  विशेष  अमुमति  याचिका  ।

 दूरसंचार  क्षेत्रों  का  पुलर्भठन

 भी  जी०एसम०  आसवराल  :

 भरी  झाव्ति  लाल  पटल  :

 क्या  शंचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1989  के  दौरान  देछ  में  दूरसंचार  क्षेत्रों  का  पुतगंठन  किया  गया
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 )  क्या  इन  क्षेत्रों  को  ओर  अधिक  स्वायत्तता  प्रदान  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  जी  महाप्रबंधक
 को  मुख्य  महाप्रबंधक  के  बतौर  पुनः  पदनामित  किया  गया  था  ।

 ओर  दूरसंचार  सकिलों  के  महाप्रबंधकों  को  मुख्य  महाप्रबंधक  के  बतौर  पुनः
 वदनामित  किया  गया  था  ।  एकरूपता  लाने  के  लिए  महाप्रबंधकों  को  भी  महाप्रबंधक

 के  बतोर  पदनामित  किया  गया

 प्रौद्योगिकी  पार्क

 861.  डा०  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उच्च  प्रौद्योगिकों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  पाक  आरम्म  करने  का  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  होगी  तथा  वे  कहां-कहां  स्थापित  किये  और

 किन-किन  देशों  के  पास  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  लिये  प्रोद्योगिकी  पाक  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोश्नोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉमिकी  ओर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०झार०  :

 हां  ।

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  विभाग  ने  निम्तलिखित  13  स्थानों  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 उद्यमवृत्ति  पार्कों  की  स्थापना  पर  स्कीम  झुरू  की  है  कानपुर  बम्बई

 तिरूचि  रापल्‍ली  मेसू  र  लुधियाना  कलकत्ता

 शिमला  पु्ण  तथा  श्रीनगर  ओर  ।

 उपरोक्त  के  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  का  मुवनेदवर  तथा  बंगलौर  में  साफ्ट्वेयर
 प्रौद्योगिको  पा्कों  को  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 पश्चिम  जमेनी  तथा  इटली  ज॑से  कई  देशों  में  बिज्ञान
 प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  उष्मायन  नवोन्मेषी  केन्द्रों  आदि  ज॑ंसे  विभिन्‍न  नामों  से
 प्रौद्योगिकीय  पार्क  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 राज्यों  में  मनशावन्दी

 862.  भरी  चरमा  किशोर  बाठक  :  क्या  क्षल्याभ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  वर्ष  1988-89  के  दौरान  नशाबन्दी  के  मामले  में  निर्धारित  लक्ष्य
 धभ्रोर  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 राज्य  सरकारों  को  दी  गई  सहायता  और  उनके  द्वारा  खचं  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा
 क्‍या

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेगा  कुमारी  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 ऐसे  कोई  लक्ष्य  निश्चित  नहीं  किये  गए
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 1988-89  के  दौरान  ऐसी  कोई  सहायता  राज्य  सरकारों  को
 नहीं  दी  देश

 के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  स्वेच्छिक  संगठनों  को  मद्य  पान  के  विरुद्ध  जायरूकता  चलाने  के

 लिए  इस  मंत्रालय  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 दुकानों  श्योर  फंकक्‍्टरियों  के  लिए  लाइसेंस  शुल्क

 863.  भ्री  कासखो  प्रसाद  पांडे  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  दुकानों  और  फैक्टरियों  के  लिए  लाइसेंस  शुल्क  की  दरों  में

 व्द्धि  करने  का  निर्णय  क्या

 यदि  तो  संशोधित  शुल्क  और  पहले  प्राप्त  किये  जाने  वाले  छुल्क  का  ब्योरा  क्‍या

 लाइसेंस  शुल्क  बढ़ाने  के  क्या  कारण  हैं  और  इसका  आम  जनता  पर  कया  प्रमाव

 बढ़े  हुए  लाइसेंस  शुल्क  किस  तारीख  से  वल्लुल  किए  जायेगे  ओर  इसके  बारे  में

 चारिक  घोषणा  कब  की  गई  थी  ?

 सोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  ग्ह्‌  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिलीय  जिएज  युद्ध  में  माग  लेने  बाले  लोगों  को  इनामਂ

 864,  श्री  बक्कम  पुरुषोसमन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  विश्व  युद्ध  में  सराहनीय  सेवा  के  लिए  कुछ  लोगों  को  वर्ष  1947  में

 आजीवन  इनामਂ  मंजूर  किया  गया

 यदि  तो  कया  वर्ष  1947  में  20  रुपए  की  धनराशि  मंजूर  की  गई  थी  और  इसके

 पश्चात्‌  इसमें  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  भोर
 गा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन '  वर्षों  के  दौरान  मूल्य  सूचकांक  में  हुई  बुद्धि  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  पुरस्कार  की  राक्षि  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ?  कु

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूर्ति  घिमाग  में  राम्य  मंत्री  डी  ०एल०  :
 से  द्वितीय  विष्व  युद्ध  के  दोरान  ब्रिटिश  सरकार  के  प्रति  जो  लोग  निष्ठाबान  रहे  उनको  मारत
 में  तत्कालीन  ब्रिटिश  सरकार  ने  आजीवन  जंगी  इनाम  मंजूर  किया  जूनियर  कमीशन  अफसरों

 एवं  अन्य  रेंबं  के  लिए  रवीकृत  इनाम  की  राशि  20/-  रु०  और  10/-  रु०  प्रति  माह  है  ।
 जंगी  इनाम  के  लिए  दी  जाने  वाली  राशि  को  बढाए  जाने  संबंधी  प्रएन  पर  हाल  ही  में  विचार  किया
 गया  था  और  यह  पाया  गया  कि  इस  राशि  को  बढ़ाए  जाने  का  कोई  आधार  नहीं  है  क्‍योंकि  यह
 इनाम  वीरता  के  लिए  नहीं  दिया  जाता  था  बल्कि  ब्रिटिश  सरकार  को  सक्रिय  रूप  से  संहंयोग  देने  के
 लिए  दिया  जाता  था  और  उनके  प्रति  निष्ठावान  न  रहने  पर  इसे  वापस  लिया  जा  सकता
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 दिल्‍ली  में  टेलीफोन  कनेक्दानों  के  लिए  प्रतोक्षा  सूची

 865.  श्री  कमल  लौथरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  एक्सचेंज-बार  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  प्रतीक्षा

 सूची  में  दर्ज

 क्‍या  इस  सुविधा  को  ध्यवस्था  के  लिए  और  अधिक  बुनियादी  सुविधायें  उपलब्ध  कराने

 हेतु  जनता  द्वारा  पूँजी  निवेश  करने  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  भौर

 यदि  तो  भविष्य  के  विकास  के  लिए  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिथर  :  दिल्ली  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में

 1.7.89  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  औसतन  15  करोड़  रुपए  से  20  करोड़  रुपए  तक  प्रतिवर्ष  दिल्‍ली  में  लोगों

 द्वारा  नए  टेलीफोन  कनेक्दानों  के  रजेस्ट्रेशन  के  लिए  जमा  किए  जाते  वित्तीय  संसाधन

 जुटाने  की  कोई  समस्या  नहीं  यह  धन  दूरसंचार  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए  उपयोग  में  लाया

 जाता

 +  73
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 2  1911  लिक्षित  उत्तर

 दिल्‍ली  में  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  को  निमुक्तित  के लिए  सामबंड

 866.  श्री  गंधा  रास  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  विक्षेष  पुलिस  अधिकारियों  की  नियुक्ति  के  लिए  कया  मानदंह

 क्‍या  विशेष  पुलिस  अधिकारी  के  रूप  में  नियुक्ति  करने  के  पूर्व  उम्मीदवारों  के  चरित्र
 ओर  पूव॑-वृत्तों  की  जांच  की  जाती

 जनकपुरी  और  डाबड़ी  पुलिस  स्टेशनों  में  कितने  विशेष  पुलिस  अधिकारी  कार्यरत

 प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज़  और

 कितने  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  के  पास  पूर्व  पुलिस  भ्रनुभव  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  ऐसा  कोई  भी  हृप्ट-पृष्ट  जिसकी  अच्छी  प्रतिष्ठा  और  वह

 18  साल  से  कम  आयु  का  न  उसका  चरित्र  और  पूव॑वृत्त  सत्यापन  के  पदचात  सही  पाया  गया
 उसे  दिल्ली  पुलिस  1978  की  घारा  17  के  अधीन  जिला  पुलिस  उप-आयुक्‍त  द्वारा

 स्वयं  साक्षात्कार  करके  विशेष  पुलिस  अधिकारी  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 जनकपुरी  क्षेत्र  में  34  विशेष  पुलिस  अधिकारी  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  पुलिस  स्टेशन

 दाबरी  क्षेत्र  में  4  विशेष  पुलिस  अधिकारी  कायंरत

 विशेष  पुलिस  अधिकारी  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  77  आवेदन  प्राप्त  हुए

 कोई  औपचारिक  प्रतीक्षा  सूची  नहीं  है  ।

 (2)  घून्य  ।

 जम्मू  पर  पुलों  का  निर्माण

 867.  भरी  जनक  राज  गुप्त  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  के
 जिला  बिशना  की  अरनिया  तहसील  में  अ्कनाला  नदी  पर  कोई  पुल  नहीं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वहां  पुल  का  निर्माण  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  संत्री  कृष्ण  चग्द्र  :  अकनाला  के  ऊपर  मोरचापुर  और  देवीगढ़

 के  नजदीक  दो  स्थायी  पुल

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 अबर  सचिव/उप  सचिव  के  प्रेड  में  पदोस्तति

 868.  भ्रो  रामेशबर  नीखरा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्व  वर्षों  में  के०स०से०  अनुमाग  अधिकारी  को  उसी  वर्ष  के  मारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  तुलना  में  अवर-सचिव  की  पदोन्‍नति  में  बरीयता  प्रदान  की
 जाती

 क्‍या  सरकार  का  विचार  के०स०से०  नियमों  में  संशोधन  करने  का  है  ताकि  भविष्य  में

 अवर-सचिव  और  उप-सचिव  की  पदोन्नति  के  मामले  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों

 को  के०स०से०  के  अधिकारियों  की  तुलना  में  वरीयता  बहाल  की  जा

 क्‍या  के०स०से०  अनुमाग  अधिकारी  संघ  ने  अभ्यावेदन  किया  है  कि  उप  सचिव  और

 उससे  उच्च  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  कुल  स्वीकृत  राजपत्रित  सेवा  की  गणना  करने  के  सिद्धांत  को

 लागू  किया  जा  जेसाकि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  मामले  में  लागू  होता
 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अनुमाग  अधिकारी  समूह  सेवा  में

 आते  हैं  जबकि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  समूह  सेवा  इन  दो  सेवाओं  की  तुलना  नहीं  की

 जा  सकती  ।

 ऊपर  पर  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 (४)  किसी  समूह  पद  की  सेवा  की  किसी  समूह  पद  की  सेवा  के  साथ  तुलना  न
 की  जा  सकती  ।

 भारत  अर्थ  मृवस  लिसिटेड  द्वारा  इंजिन  बनाते  बाले  कारलातों  को  स्थापना

 जन  AR,

 हिन्दी  |

 869,  भओरो  ननन्‍्दलाल  चोधरी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 भारत  अर्थ  मूव्स  लिमिटेड  द्वारा  भारत  में  इंजिन  बनाने  वाले  कितने  कारक्षाने  स्थापित
 किए

 हि  इंजिन  बनाने  वाले  इन  कारखानों  को  स्थापित  करने  के  लिए  किन-किन  स्थालों  का
 सर्वेक्षण  किया  गया  है  अथवा  किया  जा  रहा

 इन  कारखानों  में  से  प्रत्येक  कारखाने  की  स्थापना  पर  कितनी  धनरादि  खर्च  होने  का
 अनुमान  और

 मारत  अथ  मूव्स  लिमिटेड  द्वारा  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  किस  स्थान  पर  इंजिन
 खाना  स्थापित  किए  जाने  की  है  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पू्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डो०एल०  :
 से  मारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  ने  मैसूर  में  एक  डीजल  इंजन  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए

 मंजूरी  दे  दी  इसके  लगमग  30,06  करोड़  रु०  की  लागत  पर  1992-93  के  दौरान  पूरा  होने  की

 सम्मावना  है  ।

 परमाणु  विलयीकरण

 870,  प्रो०  पी०  झ्०  क्रियन  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  परमाणु  विलयीकरण  के  संबंध  में  कतिपय  वैज्ञानिकों  के  दावों  की
 जानकारी

 क्‍या  मारत  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुसंघान  किया  गया  और

 यदि  तो  विलयीकरण  के  संबंध  में  वैज्ञानिकों  द्वारा  किए  गए  दावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 ओऔर  भारत  में  इस  क्षेत्र  में  किए  जा  रहे  अनुसंधानों  का  ध्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  झोर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०भ्रार०  :  हां  ।

 हां  ।  भारत  की  अनेक  प्रयोगशालाओं  में  इस  क्षेत्र  में  प्रनुसंघान  किया  जा  रहा
 ये  परीक्षण  प्रारम्मिक  अवस्था  में

 टेलीफोन  लाइनों  का  विस्तार

 871.  भीमती  डी०क०  मण्हारी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीफोन  उपकरणों  का  आयात  किए  बिना  वर्ष  1990  में  टेलीफोन  लाइनों  का

 व्यापक  विस्तार  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तगंत  किये  जाने  वाले  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  विस्तार  से  कुछ  छोटे  राज्यों  के  लोगों  को  अपनी  बारी  की  प्रतीक्षा  किये  बिना

 ही  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी

 यदि  तो  तस्संबंधी  व्योरा  क्या  और

 (5)  यदि  नहीं  तो  इसके  गया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  और  (a),  वर्ष  1989-90  के
 स्विचन  उपस्कर  की  लगभग  4.94  लाख  लाइनें  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिसमें  से

 लगभग  15,500  लाइनें  आयातित  उपस्कर  हैं  ।

 टेलीफोन  कनेक्शन  स्विच  क्षमता  उपलब्ध  होने  ओर  उपभोक्‍ता  की  बारी  आने  पर  ही
 प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
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 (४)  फिलहाल  संसाधनों  की  कमी  के  मांग  होने  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  कर
 पाना  संभव  नहीं  है  ।

 ह

 स्वण  रेखा  बांध  परियोजना  को  मंजरी

 872.  श्री  अजित  कमार  साहा  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वर्ण  रेखा  बांघ-परियोजना  अन्तिम  मंजूरी  के लिए  योजना  आयोग  के  पास  लम्बित

 यदि  तो  परियोजना  को  मंजूरी  प्रदान  करने  में  देरी  के  क्या  कारण  और

 परियोजना  को  कब  तक  मंजूरी  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधथ  सिंह  :  जी  नहीं  ।

 स्वर्ण  रेखा  बांध-परियोजना  अन्तिम  निवेश  मंजूरी  के  लिए  योजना  आयोग  के  पास  लम्बित  नहीं

 और  उपयुक्त  को  देखते  हुए  ये  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 ऋ्रडिट  फोन  सर्विस  योजना

 873.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  फोन  सविसਂ  नामक  कोई  नई  योजना  छुरू  की

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 यह  योजना  कब  छुरू  की  और

 इस  योजना  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बाल  कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  आशंटन

 874,  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  बाल  कल्याण  कायंक्रमों  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों
 को  कितनी  घनराशि  का  आवंटन  किया  गया  और

 इन  कार्यक्रमों  का  मूल  उहं श्य  क्या

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजख्र  कुमारी  :  देखमाल  तथा
 संरक्षण  की  आवश्यकता  वाले  बच्चों

 के  कल्याण  की  योजना  तथा  किशोर  सामाजिक  कुसामंजस्य
 निवारण  एवं  तियंत्रण  की  योजना  के  अन्तगंत  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  1989  मुक्त
 की  गई  केन्द्रीय  अंशदान  की  राशि  से  संबंधित  राज्य-वार  सूचना  संलग्न  विव्रण  में  दी  गई
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 इन  कार्यक्रमों  के  उहू  ह्य  निम्नानुसार

 1  देखमाल  तथा  संरक्षण  की  आवश्यकता  बाले  अच्छों  के  कल्याण  योजना

 इस  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  का  मूल  उद्दे एय  है  अनाथ/.भराश्रय  बच्चों  का  समाज  में  पुनर्वास
 करने  हेतु  देखभाल  तथा  अनुरक्षण  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  सहायता  श्रवान  करना  ।

 पर  किशोर  सामाजिक  कुसासंजस्य  निवारण  एथं  मियसरत्रण  को  योजना

 इस  योजना  का  मूल  उद्देदय  है  अपेक्षित  तथा  किछ्योरों  को  संरक्षण  तथा

 पुनर्वास  के  लिए  आवश्यक  अवसरचना  के  विकास  हेतु  दिशानिर्देश  और  वित्तीय  सहायता  श्रदान
 किशोर  न्याय  1986  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  को  सुनिदिबत  करने  के  लिए  उनके

 सर्वतोमुखी  वर्धन  तथा  विकास  हेतु  आवश्यक  सुविधाएं  और  अवसर  प्रदान  करना  ।

 विवरण

 चालू  वित्तोय  वर्ष  1989  के  दोरात  आल  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए  मुक्त
 किए  गए  अनुदान

 1  देखभाल  तथा  संरक्षण  को  आवश्यकता  वाले  बच्चों  के  कल्याण  को  योजन्त

 क्रम  सं०  राज्य/बे.न्द  शासित  प्रदेश  का  नाम  1989-90  के  दीरान  प्रथम  किस्त
 के  रूप  में  मुक्त  की  गई  धनराशि

 2  3

 ला
 २

 2,  गुजरात  2,29,500

 3.  हरियाणा  95,580

 4.  हिमाचल  प्रदेश  14,040

 5.  कर्नाटक  6,28,875

 6,  केरल  2,42,730

 7.  महाराष्ट्र  8,13,529

 8,  मध्य  प्रदेश  1,21,500

 9.  मेघालय  1,01,250

 10,  बिहार  1,01,250

 11,  पंजाब  24,188

 12.  राजस्थान  2,37,938

 13.  नागालंड  96,188
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 1  2  3

 14.  उड़ीसा  6,98,760

 ः

 15.  सिक्किस  20,250

 16.  तमिलनाडु  19,20,915

 17.  त्रिपुरा  72,900

 18,  परदिचम  बंगाल  8,91,000

 19,  प्ररुणाचल  प्रदेश  24,300

 20.  मणिपुर  ह  30,375

 21,  मिजोरम  5,062

 22.  गोवा  71,483

 23,  पांडिचेरी  1,21,500

 24,  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समुह  50,500

 25.  दिल्‍ली  91,000

 69,19,263

 11  किशोर  सामाजिक  कुसामंजस्य  निवारण  एब  नियरअ्रण  को  योजना

 इस  योजना  के  अन्तगंत  आज  की  तारोख  तक  कोई  प्ननुदान  मुबत  किया  गया  है  ।

 ओद्योगिक  परियोजनाभों  के  लिए  जित्तीध  संसाधन

 875.  भ्री  पू्ं  चम्रा  मलिक  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  1986-87  के  दौरान  रेलवे  ओर  अन्य  भ्रौद्योगिक  परियोजनाओं
 ज॑ंसी  नई  परियोजनाओं  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  के  नये  वित्तीय  संसाधन  उपलब्ध  कराए  गए

 आज  तक  कुल  कितनी  घनराक्षि  स्वीकृत  की  गई  और  वितरित  की  और

 किन-किन  परियोजनाओं  के  लिए  घनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  और  वितरित  की  गई  है  ?

 योजना  मत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  साधथ  सिंह  :  से  रेलवे
 के  सम्बन्ध  वर्ष  1986-87,  87-88  के  लिए  अनुमोदित  तथा  वास्तविक  वर्ष  1988-89
 के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  और  संशोधित  अनुमान  भौर  वर्ष  1989-90  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय
 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  बारे  में  ब्यौरे  नहीं  दिए  जा
 सकते  क्योंकि  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  प्रएदन  में  किन  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  ओर  संकेत  है  ।
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 जिधरण

 योजना  का  शीर्ष-बार  आवंटन--रेलबे

 करोड़  रु०  में

 योजना  शीषं  1986-87  1987-88  1.  88-89  1989-90

 अनुमोदित  वास्‍्तविक  अनुमो.दत  वास्तविक  अनुमोदित  संशो०  अनुमोदित
 परिव्यय  व्यय  परिव्यय  व्यय  परि£ब्यय  अनु०  परिशथ्यय

 ]  2  3  4  5  6  7  8  9

 1.  रोलिंग  स्टॉक  875  953  1112  940  1325  1313  1503

 2.  कायंशाला  :  214  153  257  182  400  283  330

 एवं  शैड्स

 3,  मशीनरी  एवं  :  65  52  70  58  87  95
 प्लांट

 4.  ट्रेक  नवीकरण  595  5६86  680  783  7390.  756  810

 5.  पुल  निर्माण  45  43  60  52  80  70  90
 काय॑

 6.  ट्रैफिक  सुविधाएं  265.  233  401  360  475  429  580

 4.  संकेतन  एवं  60  7  90  97  105  100  120

 सुरक्षा

 8.  कम्प्यूटरीकरण  44  41  55  50  35  52  52

 9.  विद्युतीकरण  180  177  193  196  180  182  210

 10.  अन्य  विद्युत  27  21  40  44  50  49  55
 निर्माण  कार्य

 11.  नई  लाइनें  100  127  176  188  195  236  250

 12,  स्टाफ  क्वाटर  25  25  25  30  25  36

 13.  कमंचारी  17  16  19  24  24  99
 कल्याण

 14.  उपभोक्‍षता

 सुविधाएं  9  11  12  17  90  19  25

 15,  अन्य  विशेष  13  17  14  24  28  30
 निर्माण  कार्य

 16,  सम्पत्ति सूची  25  36  90  216  25  25  35
 कम  ननिन  नी  न  नवीन  नीनननन  नमी  न  मन  नमन  न  न  नननम+>+ननन  मनन  मनन  +
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 1  2  3  4  5.  6  7  8  9

 17,  एमण्टीग्पी०ण  90.  84  96  100  95.  100  100

 18.  रेलबे  अनुसंघान  1  1  10  8  15  7  15

 19.  सावंजनिक  क्षेत्र  50  50  50  65  85
 उपक्रम  में  निवेश

 जोड़  :  2650  2697  3400  3419  3850  38:0  4450

 अंडसान-निकोबार  हीपसमूह  के  लिए  विकास  कार्यक्रम

 876.  श्रो०  नारायण  चन्द  पराहार  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क#ुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के  अतिम  वर्ष  के  लिए  द्वीप  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 अंडमान-निबोबार  द्वीपसमृह  तथा  लक्षद्वीप  द्वीपमभूह  के  लिए  भी  कोई  विकास-कार्यक्रम  तंयार

 किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रस्येक  विभाग/मंत्रालय
 द्वारा  इस  कितनी  धन-राक्षि  नियत  की  गई  है  ?

 ०
 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  साधबे  सिह  :  द्वीप-समूह

 बिकास  प्राधिकरण  के  तत्वावधान  में  अंडमान  तथा  निकोबार  और  लक्षद्वीप  दोनों  ही  द्वीप-समूहों
 क

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  समीक्षा  की  गई  ताकि  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  सुदुढ़  विकास  सुनिश्टिचत
 हो  सके  ।  विभिन्‍न  अध्ययनों  और  विशेषज्ञ  दलों  की  रिपोर्टों  के आधार  पर  दोनों  ही  द्वीप-समूहों  की
 स्कीमो  को  नई  दिज्षा  प्रदान  की  गई  ।  सातवीं  योजना  के  अंतिम  ब्ष  बेः  लिए  कोई  विशेष  कायंक्रम
 हीं  बनाया  गया  है  ।

 सातवीं  योजना  में  प्रारम्भ  की  गई  स्कोमों  को  पूरा  कन्ने  के  लिए  महत्वपूर्ण  प्रयास

 किए  गए  हैं  ।  विशेषकर  संचार  और  मानव  संसाधन  विकास  के  क्षेत्रों  में
 ।  द्वीपसघूह

 प्राधिकरण  की  स्वीक्ृति  से  गर-पारस्परिक  ऊर्जा  प्रणाली  प्रचालन  के  लिए  कार्थ  योजना  भी
 तेयार  की  गई  है  जो  क्रियान्वयन  की  क्रक्रिया  में  सम्बद्ध  केन्द्रीय  मंत्रालयों  और  विभागों  ने  जहां
 भी  आवश्यक  हुआ  द्वीप-समूहों  में  कई  क्रियाकलापों  को  सहायता  देने  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान

 वर्ष  1989-90  में  लक्षद्वीप  के  लि  ए  21  करोड़  रु०  और  अंडमान  व  निकोबार  दढीप-समूह
 के  लिए  ४0  करोड़  रु०  का  परिव्यय  रखा  गया

 मुख्य  स्करोमें  हैं  :--

 झंडसाम  व  मसिकोबार  होप  सम्‌ह

 कृपि  और  डेयरी  मछली  वानिकी  और  वन्य  जीवन  सहित  सम्बद्ध
 ग्रामीण  परिवहन  सड़क  और  द्वीप  समूह  के  मीतरी  भागों  में

 परिवहन  इत्यादि  कला  और  स्कूलों  के  मेडिकल
 तथा  जत  जल  सफाई  सहित  सामाजिक  सेवाएं  1

 $4
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 लक्षद्वीप

 कृषि  और  मछली  पछु  पालन  तथा  फसल  कार्य  सहित  सम्बद्ध  समेकित
 ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  और  भूमि  समृद्र  क ेकटाव  का  अवरोध  करने  वाली  विद्यत
 व्यवस्था  और  गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  की  सड़कों  इत्यादि  सहित

 विज्ञान  व  प्रोश्लोगिकी  मेडिकल  स्वास्थ्य  सहित  सामाजिक  जल

 आपूर्ति  और  पोषाहार  ।  वर्ष  1989-90  में  इन  दोनों  द्वीप  समूहों  के  लिए  उक्त  स्कीमों  हेतु  प्रावधान

 किए  गए  हैं  ।

 आजाव  हिन्द  फौज  के  भूलपूर्थ  कासिकों  की  विधवाओं  को  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन

 ६77.  प्रो०  नारायण  चनम्द  पराशर  :  क्‍या  गृह  मंत्री  आजाद  हिन्द  फोज  के  भूतपूर्व  कामिकों
 की  विध्वाओं  को  स्थतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  के  बारे  में  3)  1988  के  अतारांकित  प्रध्न  संख्या
 4614  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)  क्‍या  आजाद  हिन्द  फौज  के  भूतपूर्व  कामिकों  सहित  स्वतंत्रता  जिन्होंने  स्वतंत्रता
 सेनानी  पेंशन  के  लिए  आवेदन  किया  था  किन्तु  स्वीकृति  मिलने  से  पूर्व  जिनकी  मृत्यु  हो  गई  की

 अनेक  विधवाओं  को  31  1089  की  स्थिति  के  अनुसार  अभी  तक  पेंशन  नहीं  मिल  पाई

 यदि  तो  हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  राज्यों  में  उन  विधवाओं  के  नाम
 क्या  हैं  जो  अभी  पेंशन  पाने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  किन्तु  जिनके  मामलों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं
 दिया  गया  और

 क्‍या  सरकार  इन  मामलों  में  सहानुभूतिपूर्ण  दुष्टिकोण  अपनायेगी  तथा  इस  संबंध  में

 शीघ्र  ही  कार्यवाही  करेगी  ताकि  इन  विधवाओं  को  और  कठिनाइयों  से  बचाया  जा  सके  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  उन  आवेदनों  को  छोड़कर  जिनमें

 स्वीकार्य  साक्ष्यों  की  प्रतीक्षा  निर्धारित  समय  सीमा  में  प्राप्त  हुए  सभी  आवेदनों  को  विया

 गया  इसमें  आय॑  समाज  आन्दोलन  जिसे  स्वतंत्रता  सेनिक  सम्मान  पेंशन  देने  के  लिए  बाद  में

 मान्यता  दी  गई  से  संबंधित  मामले  शामिल  नहीं  हैं  ।

 भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  के  आय  समाज  आन्दोलन  से  संबंधित  केवल  एक  मामला  जिसके

 लिए  आवेदन  स्वीकार  करने  की  तारीख  30.6.1986  लम्बित  है  ।  इस  मामले  के  ब्यौरे  इस
 प्रकार  हैं  :--  जिला  लुधियाना  की  श्रीमती  पत्नी  स्वर्गीय  दलीप  सिंह  ।

 इस  मामले  पर  राज्य  सरकार  और  जेल  प्राधिकारियों  के  साथ  परामर्श  करके  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 आये  समाज  आस्दोलत  में  साग  लेने  बालों  को  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन

 878  प्रो०  मारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  गृह  मंत्री  आये  समाज  आन्दोलन  में  भाग  लेने  वालों
 को  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  के  बारे  में  4  1988  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  9539  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  30  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  हिमाचल  प्रदेश  और  पंजाब  के  दावेदारों  के

 भारय  समाज  सत्याग्रह  आन्दोलन  में  माग  लेने  के  कोई  दावे  सत्यापन  के  लिए  लम्बित  भीर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  दावों  का  निपटान  कब  तक  किए  जाने
 की  संमावना  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  सोहन  *  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  के
 लम्बित  मामलों  की  जिन्होंने  पंजाब  तथा  हिमाचल  प्रदेश  से  आयं  समाज  आन्दोलन  में  भाग

 315  तथा  |  है  ।

 एक  गेर  सरकारी  समिति  इन  मामलों  की  जांच  करने  तथा  सिफारिशें  करने  के  लिए
 गठित  की  गई  समिति  से  अपनी  सिफारिशों  को  श्षीघ्र  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  किस  निदिचत  तारोख  तक  मामले  निपटा  दिए  जाएंगे  ।

 रोजगार  सेवा  संबंधों  कार्य  दल

 879,  श्री  मोहनभाई  पढेल  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  आठवी  योजना  तैयार  करने  के  संदर्भ  में  रोजगार  सेवा  संबंधी
 एक  कार्यकारी  दल  गठित  करने  का  निर्णय  किया

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  कार्यकारी  दल  के  निदेश  पद  कया  हैं  ?

 योजना  मंत्रों  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयस  मंत्री  माधव  सिह  :  हां  ।

 श्रम  मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  स्थापित  किए  गए  इस  कायंदल  में  अठ्ठारह
 सदस्य  इसके  सदस्यों  में  7  राज्य  सरकारों  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  परिषद  के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 दल  के  विचारार्थ  विषय  निम्नानुसार  हैं  :

 (1)  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  रोजगार  सेवा  कार्यक्रमों  की  समीक्षा

 (2)  प्रनेक  नए  उभरते  सार्वजनिक  क्षेत्रक  भर्ती  अभिकरणों  की  पृष्ठभूमि  में  रोजगार  के  क्षेत्र
 में  रोजगार  कार्यालयों  के  लिए  उपयुक्त  भूमिका  का  पता  लगाना  तथा  तत्संबंधी  सिफारिश

 (3)  रोजगार  विपणन  सूचना  कार्यक्रम  का  गहन  रूप  से  विश्लेषण  करना  तथा  इसके  सुधार
 और  विस्तार  के  लिए  सिफा  रिशें  करना  ताकि  यह  जिला  स्तर  की  रोजगार  आयोजना  की  जरूरतों
 को  पूरा  कर

 (4)  कम्प्यूटरीकरण  के  माध्यम  से  रोजगार  सेवा  के  आधुनिकीक-ण  की  प्रक्रिया  की  समीक्षा
 करना  तथा  प्रक्रिया  को  तीश्न  करने  तथा  इसे  ज्यादा  प्रभावी  बनाने  के  लिए  उपाय

 (5)  कमजोर  वर्गों  को  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  प्रदान  की  गई  सेवाओं  का  मूल्यांकन  करना
 तथा  इन  गतिविधियों  में  सुधार  करने  तथा  इनका  विस्तार  करने  के  लिए  उपायों  की  सिफारिश
 करता  ।

 थोस  करोड़  रुपये  से  अधिक  लागत  बासी  चल  रहो  केन्द्रोम  परियोजनाएं

 880.  भी  सेयद  झाहंबुद्दीम  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यास्षयन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करंगे  कि  :

 चालू  वोजना  के  प्रारम्म  में  बिभिन्‍्न  मंत्रालयों  के  अधीन  20  करोड़  रुपये  से  अधिक
 लागत  बाली  कुल  कितनी  केन्द्रीय  राज्यवार  चालू
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 1989  तक  ऐसी  कुल  कितनी  अतिरिक्त  राज्यवार  शुरू  की

 31  1989  को  ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  राज्यवार  पूर्ण  हो  चुकी  थीं  और  कितनी
 कार्यान्वित  की  जा  रही  भौर

 चालू  योजना  के  आरम्म  से  लेकर  अब  तक  इन  परियोजनाओं  पर  राज्यवार  किये  गये

 कुल  व्यय  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्ययल  मंत्री  साथव  सिह
 :  मंत्रालय  की

 शत्रेमा  सक  प्रबोधन  प्रणाली  में  3]  1989  तक  की  उपलब्ध  सूचना  के  20  रुपये
 से  अधिक  लागत  वाली  166  परियोजनाएं  कार्यान्वयनाधीन  जो  1975  से  पहले  स्वीकृत
 की  गई  थीं  ।  इन  परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :---

 आन्ध्र  हिमाचल
 प्रदेश  --1,  जम्मू  तथा  कष्मी  के  मध्य  महाराष्ट्र  --16,

 उत्तर
 प्रदेश  --  9,  पं०  :---

 कुल  166.

 |  1985  के  बाद  स्वीकृत  और  31.3.89  तक  की  स्थिति  के  अनुसार
 घीन  परियोजनाओं  की  सं०  148  इन  परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्योरा  निम्नलिखित  है  :

 आन्भ्र  अरुणाचल

 जम्मू  तथा  मध्य  महा

 3,  उत्तर  पं०

 अंडमान  तथा  निकोबार  :

 कुल  --  148.

 मंत्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  122
 परियोजनाएਂ  पूरी  की  जा  चुकी  हैं|  राज्यवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 आन्ध्र  हरियाणा  --1,  जम्मू  तथा
 कमी  1,  के  मध्य  महाराष्ट्र  --  13,

 उत्तर  पं०

 कुल

 कार्यान्‍वयनाधीन  परियोजताओं  का  राज्यवार  ध्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 आन्ध्र  अरुणाचल
 हिमाचल  जम्मू  तथा  मध्य

 उत्तर  प०  अंडमान  लिकोबार  द्वीप
 :

 4,

 ,  87
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 दिनांक  31.3.89  की  स्थिति  के  अनुसार  314  परियोजनाओं  के  कुल  ब्यय  का  राज्यवार
 ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 करोड़  रुपये

 आन्ध्र  प्रदेश  6167.9

 अरुणाचल  प्रदेश  17.4

 असम

 जे
 749.8

 बिहार  3660.5

 शुजरात  1316,4

 हरियाणा  116.0

 हिमाचल  प्रदेश  694.6

 जम्मू  और  कष्मीर  113,5

 कर्नाटक  170.7

 केरल  453,9

 मध्य  क़्देश  5120.0

 महाराष्ट्र  2503.5

 नागालेण्ड  17.8

 उड़ीसा  3450.3

 पंजाब  425.0

 राजस्थान  304.2

 तमिलनाडु  1368.3

 जिभुरा  39,1

 उत्तर  प्रदेश  2942,7

 प०  बंगाल  3016,7

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  रुूमूह  5.5

 दिल्ली  04

 बहु-राज्य  8677.2
 er  aie
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 बिहार  में  डाकधर  खोलने  के  लिए  धमराशि  का  प्राबंटन

 881,  श्री  संयद  झाहबुह्ीन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1989  को  बिहार  में  डाकधरों  की  जिल!वार  संख्या  कितनी  थी  और  प्रत्येक
 डाकघर  के  अंतगंत  झ्राने  वाली  जनसंख्या  और  उससे  सम्बन्धित  क्षेत्र  का  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  प्रत्येक  जिले  में  कितने  डाकघर  खोले

 3।  मार्च  1990  तक  प्रत्येक  डाब-घर  के  अन्तगगंत  कितना  औसत  क्षेत्र  और  जनसंख्या  होने
 को  संमावना  और

 क्या  प्रत्येक  जिले  के  लिए  अतिरिक्त  डाकधर  के  आवंटन  के  समय  विभिन्‍न  जिलों  के  बीच
 असमानता  को  कम  करने  की  आवध्यक्रता  का  भी  ध्यान  रखा  जाता  है  ?

 5७७

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  और  जानकारी  एकत्र  की
 जार  ही  है  और  इसे  समा  पटल  पर  रख  दिया  जा  एगा  ।

 जिले-वार  लक्ष्य  संनग्न  विवरण  में  दि  ए  गए  हैं  |

 जी

 विवरण

 वाधिक  योजना  1989-90  90  बिहार
 जिले-बार  लक्ष्य

 जिला  प्रस्तावित  डाकघरों  की  सख्या  जिला  प्रस्तावित  डाकघरों  की  संख्या

 2  1  2

 पटना  6  सहरसा  7

 मोजपुर  6  माघेपुरा  7

 नालंदा  6  समस्तीपुर  6

 बेगूसराय  6  सारन  6

 खगरिया  6  सीतामढ़ी  7

 दरमंगा  6  सिवान  7

 पूर्वी  चंपारण  6  बेशाली  5

 पश्चिमी  चंपारण  6  गोपालगंज  6

 मधुबनी  6  मुंगेर  8

 मुजफ्फरपुर  7  औरंगाबाद  6

 पूर्णिया  7  गया  6

 कटिहार  6  नवादा  6
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 ||  2  ||  2

 जहानाबाद  5  दुमका  6

 रोहतास  6  गोड्डा  6

 भागलपुर  8  वेधनाथ  देवघर  4

 हजारीबाग  8  साहबगंज  5

 घनबाद  8  रांची  6

 गिरिडीह  8  गुमला  6

 पलामू  10  लुहारदगा  5

 सिहम्‌म  8

 कुल  :  250

 वीसा  सम्बन्धी  नियमों  में  छूट

 882.  श्री  के०  प्रथानों  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विदेक्षी  पयंटकों  को  प्रोत्साहित  करने  के  उद्देश्य  से  वीसा  सम्बन्धी
 नियमो  में  छूट  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  यदि  कोई
 निर्णय  लिया  गया  तो  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  और  इसे  कब  तक  लागू  कर  दिया  जायेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  सन्नी
 पी०  :  और  भारत  सरकार  ने  विदेक्षी  पयंटकों  को  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  पर्यटन  वीसा  की  अवधि  90  दिन  से  बढ़ाकर  |20  दिन  कर  दी

 टी०  बी०  सेटों  का  निर्यात

 883  श्री  पो०एम०  सईद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  मारतीय  फर्मों  को  कतिपय  देझ्षों  को  मारी  संख्या  में  टी०वी०  सेटों  का  निर्यात
 करने  के  क्रियादेश  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  कुल  कितने  मूल्य  के  क्रयादेश  प्राप्त  हुए  हैं  और  टी०बी०  सेटों  का  निर्यात
 किन-किन  देशों  को  किया  और

 इन  क्रयादेशों  का  पालन  करने  हेतु  बया  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  को  गई  है  तथा
 नर्यातक  कंपनियों  के  क्या  नाम  हैं  और  निर्यात  किये  जाने  वाले  सैंट  किस  किस्म  के  होंगे  ?

 विशान  झोर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 हलक्ट्रॉनिकी  और  प्रंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  से

 दूरदर्शन  के  वुछ  विनिर्माताश्रों  को  मध्य-पूर्व  के  कुछ  उत्तरी  कोरिया  तथा  बंगला  देश
 को  रंगीन  दूरदर्शन  संटों  ओर  श्याम  तथा  एवेत  दुरदद्ंन  सेटों  के  निर्यात  के  लिये  आदेश  प्राप्त  हुए  हैं  ।
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 दूरदर्शन  संटों  के  कुछ  बिनिर्मातागण  अन्य  देझों  को  दूरदर्शन  सैटों  का  निर्यात  करने  के  लिए  बातचीत

 कर  रहे  हैं  ।

 कर्माटक  सरकार  के  कमंचारियों  को  शिक्षा  भता  बिया  जाना

 884.  भरी  बो०एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  दो  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  भत्ता  मिलता

 यदि  तो  कया  कर्नाटक  सरकार  के  कमंचारियों  को  भी  शिक्षा  भत्ता  मिलता  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचा  रियों  के  लिए  निर्धारित  दर  के  अनुसार
 कर्नाटक  सरकार  के  कमंचारियों  को  भी  शिक्षा  भत्ता  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  संतान  शेक्षिक  सहायता  योजना के  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार

 के  कमंचारी  सनन्‍्तान  शिक्षा  शैक्षिक  शुल्क  की  प्रतिपूर्ति  तथा  छात्रावास  आथिक  सहायता  के  रूप
 में  शेक्षिक  सहायता  दिए  जाने  के  पात्र  यह  सहायता  31,12.87  तक  जन्मे  3  बच्चों  तक  तथा

 इसके  पदचात्‌  जन्मे  केवल  2  बच्चों  तक  उपलब्ध  है  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 कर्नाटक  के  व्यापक  शिक्षा  विधेयक  को  स्वीकृति

 885.  ओर  बी०एस०  कण्णा  अय्यर  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कर्नाटक  विधान  मंडल  द्वारा  पारित  शिक्षा  विधेयक  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए  किस

 तारीख  को  प्राप्त  हुआ

 क्‍या  उपयुक्त  विधेयक  राष्ट्रपति  को  उनकी  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  लिए  भेज  दिया

 गया

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रपति  ने  विधेयक  को  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  है  तथा  कनटिक  सरकार

 को  इस  स्वीकृति  से  अवगत  करा  दिया  गया  और

 यदि  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  अभी  नहीं  मिली  तो  बिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  शीघ्र

 स्वीकृति  प्रदान  करने  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मत्री  बूटा  :  कर्नाटक  शिक्षा  विधेयक  1983  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति
 के  लिए  इस  मंत्रालय  में  16,7.1984  को  प्राप्त  हुआ  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 (a)  अत  नहीं  उठता  है

 विधेयक  पर  मारत  सरकार  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  विचार  कर  रही  संबंधित

 केन्द्रीय  मंत्रालय  द्वारा  राज्य  सरकार  को  अनुस्मारक  भेजे  गए
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 विदेशी  जिसानों  को  भारतीय  सीमा  में  घुसपेठ
 886.  श्री  पी०-एम०  सईद  :

 श्री  परसराम  भारदाणज  :

 श्री  अनब्त  प्रसाद  सेठ  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 (7)  क्या  हाल  ही  में  कच्छ  के  निकट  भारतीय  सीमा  में  4  बिमान  घुस  आए  थे  ;

 यदि  तो  ये  विमान  किस  देश  के  और

 इस  संबंध  में  भारतीय  वायुसेना  ने  क्या  कार्यवाही  की  और  विमानों  में  बैठे  व्यक्तियों  से

 पूछताछ  का  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डी०-एल०
 से  166.1989  को  अमरीका  के  एक  फ्लाइंग  क्लब  के  चार  सिविल  घधिमानों  को  अनुमोदित
 उड़ान  मानचित्र  के  अनुसार  दिल्‍ली  से  बहरीन  की  उड़ान  भरने  की  स्वीक्षृति  दी  गई  लेकिन
 विमान  अनुमोदित  उड़ान  मार्ग  से  हट  गया  |  जब  राडार  पर  इसका  पता  चला  तो  स्वीकृत  मार्ग  से

 हटे  उक्त  दो  विमानों  को  रोका  गया  और  उन्हें  भुज  में  उतरने  के  किए  बाध्य  किया  गया  ।  दोषी
 विदेशियों  से  की  गई  पूछताछ  और  घटना  की  जांच  में  यह  पता  चला  कि  यह  मामला  अनुमोदित
 उड़ान  मार्ग  के  उल्लंघन  मात्र  का  था  जोकि  विमान  1934  के  अंतर्गत  एक  अश्रसंशेय
 अपराध  इसलिए  उक्त  विदेशियों  को  27.6.1989  को  छोड़  दिया  गया  और  उन्हें  अपनी  उड़ान
 जारी  रखने  की  अनुमति  दी  गई  ।

 रक्षा  दल  को  हमरीका  यात्रा

 887.  श्री  पो०एम०  सईद  :

 श्री  बी०  तुलसोीराम  :

 श्री  मोहन  माई  पटेल  :

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :

 श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :

 झो  ओबल्लम  पाणिप्रही  :

 डा०  बी०एल०  शलेश  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन्होंने  तथा  उनके  साथ  गए  अधिकारियों  ने  अपनी  हाल  की  अमरीका  यात्रा  के  दौरान
 अपने  अमरीकी  समकक्षों  क ेसाथ  किन  मुद्दों  पर  बातचीत

 इस  बातचीत  में  क्‍या  मुख्य  निर्णय  लिए  और

 इससे  दोनों  देशों  के  पारस्परिक  सम्बन्धों  पर  कया  प्रमाव  पड़ा  है  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  यात्रा  के  दौरान  विष्व  और  क्षेत्रीय  सुरक्षा  तथा
 आपसी  हित  और  द्विपक्षीय  सहयोग  के  भ्रन्य  मामलों  पर  थिस्तुत  रूप  से  चर्चा  की
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 और  ये  चर्बाएं  लगातार  चलने  बाली  वार्ता  का  एक  हिस्सा  थीं  और  अमरीका  की
 प्रतिक्रिया  कुल  मिलाकर  अनुकूल  इस  यात्रा  से  भारत  के  सुरक्षा  संबंधी  मामलों  का  यथोचत

 मूल्यांकन  होने  और  दोनों  देशों  के  बीच  मेल-मिलाप  में  सुधार  आने  तथा  रक्षा  संबंधी  मदों  के विकास

 एवं  उत्पादन  में  सहयोग  होने  की  संमावना  है  ।

 सियाचिन  मामले  पर  भारत-पाक  बार्ता

 888.  श्री  पी०-एसम०  सईद  :

 श्री  बनाबरी  लाल  पुरोहित  :

 थी  वो०  ओीनिवास  प्रसाद  :

 थोौधरी  लशींद  झहहमद  :

 श्री  कृष्ण  सिह  :

 श्री  विनेश  गोस्वामो  :

 भ्री  बलवन्त  सिंह  रामृवालिया  :

 क्रो  एम०वो०  चन्द्रशालर  मति  :

 श्री  मोहम्मद  महफूज  प्रली  लां  :

 हो  हेत  राम  :

 चौधरी  अख्तर  हसन  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 प्रो०  के०वी०  थासस  :

 श्री  प््सरास  मारहाज  :

 श्री  मट्रम  श्रीराम  मात  : हैਂ  n

 डा०  दत्ता  साभम्त  :

 श्री  के०पी०  उस्नीकृष्णन  :

 भो  अमर  राधप्रधान  :

 श्री  हरिहर  सोरन  :

 डा०  बी०एल०  शलेश  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  ने  सियाविन  ग्लेशियर  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  लम्बे  समय  से

 चले  भा  रहे  विवाद  को  समाप्त  करने  का  कोई  निश्चय  किया
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 ——  हल  न

 या  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जोर
 ० |  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पृ्ति  विभाग  में  राज्य  संत्री  डो०  एल०
 सियाचन  मामले  पर  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  रक्षा  सचिव  स्तर  पर  15  से  17  1989
 तक  रावल्पिंडी  में  हुई  वार्ता  के  पांचवें  दौर  में  संघर्ष  के  मोकों  को  कम  करने  के  लिए  सेनाओं  की

 तैनाती  सेनाओं  के  उपयोग  से  बचने  तथा  मूमि  पर  मावी  चौकियों  के  निर्धारण  करने  के
 आधार  पर  दोनों  पक्ष  मामले  के  समाधान  करने  के  लिए  काम  करने  हेतु  सहमत  हो  गए  ताकि
 दामला  समझौते  के  अनुरूप  सियाखित  क्षेत्र  में  स्थाई  शांति  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों  ध्लौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  परीक्षा  पूथ
 प्रशिक्षण  केश

 889.  ओऔओ  लक्ष्मण  सलिक  :

 श्री  परसराम  मारदहाज  :

 क्‍या  कल्याण  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल ही  में  परीक्षा-पूर्व  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  प्रवेश  और  नि:शुल्क  प्रशिक्षण

 के  लिए  पात्रता  हेतु  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के

 अभिभावकों  की  कुल  आय  को  सीमा  को  बढ़ा  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 “  इस  समय  ऐसे  प्रशिक्षण  केन्द्र  राज्यवार  कहां-कहां  स्थित

 अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  प्रद्षचिक्षण  दिया  जा  चुका  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  कितने  नये  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  विचार  किया  गया

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजन  कुमारी  :  ओर  हां  ।
 केन्द्र  प्रायोजित  तथा  संबद्ध  योजनाਂ  के  अंतर्गत  पूर्व-परीक्षा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  प्रवेश  के

 लिए  उम्मीदवारों  के  राता-पिता/अमिमावकों  की  अपनी  आय  सहित  यदि  कोई
 की  आय  सीमा  2  1989  से  18,000/-  रु०  प्रतिवर्ष  से  बढ़ाकर  24,000/-  रु०  भ्रतिवर्ष  कर  दी
 गई  है  ।

 (a)  पू्व॑-प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  राज्यवार  अवस्थिति  समा  पटल  में  रखे  गए  में  दी  गई
 है  ।

 प्रिंभालय  में  रखा  गया  ।  वेखिए  संश्या  एल०टी०  8068/89]

 वर्ष  1986-87  तथा  1987-88  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्रक्षिक्षित  बि.ए  गए

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  संख्या  से  संबंधित  राज्यवार  विस्तृत
 जानकारी  सभा  पटल  पर  रखे  गए  में  दी  गयी  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देलिये  संख्या  एल०ढी०  8068/89]
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 (४)  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  नए  केन्द्र  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  भौर
 विद्यालयों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  तथा  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निमंर

 दूरसंचार  सेवाओं  का  उन्नयन  तथा  प्राधनिकोकरण

 890.  श्री  श्रोकांत  दस  नरसहराज  वाडियर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ंपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  दूरसंचार  सेवाओं  के  उन्‍तयन  एवं  आधुनिकीकरण  हेतु  कोई  कदम  उठाए

 क्या  दूरसंचार  नेटवर्क  में  और  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  आरम्म  किए  गए  और

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  और  1989-90  में  नेटवर्क  विस्तार  कार्यक्रम  के  अन्तगेत

 विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंखोले  गए  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  गिरिघर  :  और  हां  ।

 विस्तार  के  ब्योरे  समा  पटल  पर  रखे  विवरण  में  दिए  गए

 में  रखे  गए  ।  वेलिये  संध्या  एल०टी०  8069/89]

 फ्रांस  को  सहायता  से  परमाणु  ऊर्जा  सयत्र  को  स्थापना

 891,  भ्री  श्रीकांत  दस  नरसिहराज  बाडियर  :

 क्षीमती  किशोरी  सिह

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  फ्रांस  ने  हमारे  देश  में  एक  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  बरने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  फ्रांस  द्वारा  दी  जाने  वाली  प्रस्तावित  सहायता  का  ब्योरा  क्‍या

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  किया  गया  और

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  को  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्योगिको  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 इसेक्ट्रॉलिकी  भोर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  क०  प्रार०  :  से
 फ्रांस  ने  मारत  में  परमाणु  विद्युत  रिएक्टर  स्थापित  करने  में  सहकार  करने  की  अपनी  इच्छा
 जाहिर  की  है  और  सहकार  की  छार्तों  के  संबंध  में  दोनों  देशों  क ेबीच  विचार-विमर्श  किया  जा

 रहा  है  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ऊर्जा  के  परम्परागत  स्रोत  सीमित  हैं  सरकार  देछ  में

 बिजली  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  को  काम  में  लाने  के  लिए  बाध्य  है  ।
 भारत  के  परमाणु  बिजली  संबंधी  कार्पक्रम  के  भ्रन्तगंत  देश  में  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  के  आधार  पर

 सन्‌  2000  तक  10,000  मेगावाट  विजली  का  उत्पादन  करने  की  क्षमता  के  बिजली  घर  स्थापित  करने
 की  परिकल्पना  की  गई  रियेक्टरों  का  आयात  किया  जाना  इस  कार्यक्रम  के  अतिरिक्त
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 892.  भ्री  श्रीकांत  दस  नर्रासहराज  बाडियर  :

 शो  महेना  सिह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजधानी  में  दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  की  संख्या  में  मारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  गत  महीनों  में  ऐसे  कितने  मामलों  की  सूचना  मिली

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमें  चलाए  गए  और  कितने  व्यक्तियों  को  सजा
 मिली  ;

 दहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतों  की  संख्या  में  वृद्धि  क ेकारण  क्‍या  और

 इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  को  रोकने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 |  1989  से  30  1989  तक  राजधानी  में  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  को  संख्या
 47  सूचित  की  जबकि  इसके  विपरीत  इससे  पहले  के  छः  महीनों  (1.7.1988  से  31,12,1988
 के  दौरान  यह  संख्या  60  सूचित  की

 जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (i)  दहेज  निषेध  अधिनियम  के  अन्तगंत  अपराधों  को  संशय  बनाया  गया  है  और

 इनके  लिए  अधिक  सरूत  दण्ड  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 (1)  पतियों  और  ससुराल  वालों  द्वारा  पत्नियों  को  तंग  करने  और  उन  पर  अत्याचार

 करने  के  अपराधों  को  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  एक  नई  घारा  जोड़कर  संज्ञय

 अप  राध  बनाया  गया  है  ।

 भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  में  झौर  नई  उप-धाराएँ  जोड़ी
 गयी  जिनमें  न्यायालय  द्वारा  इस  अभिमत  की  व्यवस्था  की  गयी  है  कि

 विवाहित  महिला  को  आत्म  ह॒त्या/दहेज  मृत्यु  के  लिए  उकसाया  गया  यदि

 दहेज  के  लिए  अत्याचार  अथवा  तंग  करना  साबित  हो  जाए  ।

 (1५)  विपत्ति  में  पड़ी  महिलाओं  के  प्रयोग  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  अल्प-अवधि

 निवास-गह  बनाए  गए  हैं  ।

 (५)  मरते  समय  बयान  लिये  जाने  के  लिए  विशेष  मजिस्ट्रेटों  की  तैनाती  की  गयी

 है  ।
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 दहेज  की  बुराई  के  विषय  में  जनता  को  जन-संपर्कु  माध्यमों  द्वारा  शिक्षित  किया
 जाता

 दहेज  मृत्यु  के  मामलों  में  दो  सर्जनों  द्वारां  सीक्षा  किए  जाते  के  निवैश  श्ञारी
 किए  गए  हैं

 एक  महिला  पुलिस  उप-आयुक्‍त  के  पयंः  कैंहाण  में  महिलाग्ों  के  प्रीति  अपराधों  की
 जांच  के  लिए  एक  विशेष  एकक  गठित  या  गया  है  ।  है
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 कर्माटक  में  डाकधर  भवनों  का  निर्माण

 893,  श्री  भीकांत  वत्त  नरसहराज  वाडियर  :  क्‍या  संबार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  कितने  डाकघर  किराये  के  भवनों  में  चल  रहे

 क्‍या  सरकार  का  इस  वर्ष  के  दौरान  इस  राज्य  में  डाकघरों  हेतु  कुछ  भवनों  का  निर्माण
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  प्रस्तावों  को  लागू  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  गगो  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  (a)  कर्नाटक  में  1453  डाकघधर

 किराए  के  मवनों  में  काय्य  कर  रहे  हैं  ।
 से  हां  ।

 कर्नाटक  में  24  डाकघरों  के  लिए  मवन  निर्माण  का  कार्य  चल  रहा  है  ।  8  डाकघरों  के  लिए
 मवन  निर्माण  का  कार्य  इसी  वर्ष  के  दौरान  शुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  बशतें  कि  इसके  लिए
 निधियां  उपलब्ध  हों  और  निर्घारित  औपचारिकताएਂ  पूरी  हो  जाए  ।

 महाराष्ट्र  में  परमाणु  ऊर्जा  केसर

 894,  श्री  उत्तम  राठौड़  :

 श्री  प्रतापराव  थी०  मोसले  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  नये  परमाणु  ऊर्जा  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  स्थान  का  चयन  करने  हेतु
 किए  गए  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  क्या  और

 महाराष्ट्र  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  की  विद्यमान
 उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  हेतु  अतिरिक्त  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  योजनाभों
 का  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  ध्ोर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाण
 इलेक्ट्रॉनिकी  और  प्रंतरिक्ष  बिसागों  में  राज्य  मंत्री  के०अआर०  :  और

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  स्थल  चयन  समिति  ने  10,000  मेगावाट  के  परमाणु  बिजली  सबंदी
 कार्यत्रम  के  संदर्म  तार।पुर  के  महाराष्ट्र  में  कई  अन्य  स्थानों  का  सर्वेक्षण  किया  और
 उनकी  जांच  की  ।  सरकार  ने  तारापुर  में  500  मेगावाट  क्षमता  वाले  दो  और  यूनिट  लगाने  का

 निर्णय  लिया  आशा  है  कि  थे  दोनों  यूनिट  नवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  चालू  कर  दिए
 जाएंगे  ।

 महाराष्ट्र  में  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्षितयों  को
 जाति  प्रमाणपंत्र

 895,  ओऔी  उत्तम  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  विशेष  रूप  से  बम्बई  नगर  में  अनुसूचित
 जाति

 और  अनुसूचित

 जाति  समुदायों  के  अनेक  श्रमिकों  जिनके  माता-पिता  वर्षों  पूर्व  अन्य  राज्यों  से आकर  महा  प्ट्र
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 में  बस  गये  वतंमान  नियमों  के  अस्तर्गत  महाराष्ट्र  श्रक्तासन  से  अपने  जाति-प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने

 कुठिताई  हो  रही  +

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचाराश्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  कौ  राज्य  मंत्री  राधेम्द्र  कुमारो  :  नहीं  !  भारत
 सरकार  ने  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  प्रश्जन  करने  वाले  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 व्यक्तियों  को  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  से  संबंधित  नियमों  को  पहले  ही  उदार  बना  दिया  नवीनतम

 अनुदेशों  के  अनुसार  प्रव्रजन  करने  थाले  अनुशुत्तित  जातति/अमुसू चित  जनजाति  के  क्ल्ये  ऐसा  प्रमाण
 पत्र  उस  राज्य  के  स्थानीय  राजस्व  प्राधिकारी  से  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जद्धां  वे  प्रद्ृमक्  कर  से

 यह  प्रमाण  पत्र  उनके  पिता  को  उनके  मूल  स्थान  पर  जारी  किए  ग्रएं  प्रमरश्ष  पन्न  के  आघ्वर  पर

 सिवाए  उस  स्थिति  के  जहां  निर्धारित  अधिकारी  यह  महसूस  करत्म  है  कि  ऋसाण  पत्र  जारी
 करने  पूर्व  मूल  राज्य  के  माध्यम  से  विस्तृत  जांच  आवश्यक  है  ।  मामलों  में  उन्हें
 अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  रूप  में  विशेष  सुविधाएं  तथा  अपने  मूल  राज्य
 से  मिलती  रहेगी  तथा  न  कि  उस  राज्य  से  जहां  वह  प्रव्नजन  करके  आया

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 झ्राठवीं  योजना  के  लिए  दृष्टिकोण  पत्र

 896.  श्री  उत्तम  राठोड़  :

 श्री  थो०  शोमनाहरीहबर  राव  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  द्वारा  आठबीं  योजना  के  लिए  दृष्टिकोण  पन्न  छऋम्तिम  रूप  दे
 दिया  गया

 यदि  तो  प्रस्तावित  आठवीं  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  दृष्टिकोण  पत्र

 में  किस-किन  क्षेक्तों  में खिकास  कार्यों  ःपरः  बल  ब्विया  गया  और

 इस  योजना  में  कुल  कितना  पणी  निवेश  करने  का  विचार

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यास्थयन  मंत्री  साथव  सिह  :

 ओर  श्रश्न  उठते

 लारेस  विहली  में  गेस  का  रिसना

 897,  श्री  बिलास  मु्तेमवार  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  1989  में  दिल्ली  में  लारंस  रोड़  एक  ट्रक  में  सिलेंडर  स्रेःकलोरीन  गेस
 का  हुआ  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  अनेक  व्यवित  प्रमावित  हुए

 यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  बिरुढ़  क्या  कार्यवाही  की  गई  ओर
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 सरकार  ने  ब्रलावित  व्यक्सियों  को  मुआवजा  की  अदायगी  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये

 हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंद्ान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमोन्‌  ।

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धांरा  336/337/284  के  तहंत  5.5.89  को  एक  मामला

 प्रत्सु०रि०  सं०  155  धंजीकृत  किया  गया  था  और  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  थे  ।

 चूंकि  गैस  रिसने  से  प्रभावित  सभी  व्यक्तियों  को  अस्पतालों  से  छुट्टी  दे  दी  गई
 इसलिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  कोई  मुमावजा  नहीं  दिया  गया  ।

 बिसांतशाला  के  ढहने  के  बाद  बिसानों  का  उड़ान  के  लिए  अनुपधुक्त  होगा

 898.  श्री  बिलास  भुत्तेमबार  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 ग्वालियर  में  हाल  ही  में  विमानशाला  ढह  जाने  से  कितने  मिराज  विमान
 ग्रस्त  हुए  और  ये  विमान  कितने  सभय  तक  उड़ान  के  लिए  अनुपयुक्त

 इन  विमानों  कों  मरम्मत  हेंतु  आवश्यक  कलपुजों  का  सोवियत  संघ  से  कितमे  दिनों  बाद
 आयात  किया  गया  तथा  क्‍या  सरकार  को  इन  कलपुर्जों  क ेआयात  के  लिए  कोई  भुंगतान  करना

 और

 यदि  तों  कितना  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 इस  सूचनां  को  प्रकट  करना  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 सोवियत  संघ  से  कोई  भी  पुर्जा  आयात  नहीं  किया  गया  ।

 प्रश्नਂ  नहीं  उठता  ।

 मुस्य  सलियों  के  सम्मेलन  में  साम्प्रदायिकता  के  संबंध  में  चर्चा

 899.  भरी  इस्राज़ोत  गुप्त  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  हुए  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन  में  साम्प्रदायिकता  का  मामला  प्रमुख
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  चर्चा  का  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  नि्कैष  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  हु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  सम्मेलन  में  भन्य  मुद्दों  के  साथ  साम्प्रदायिक्तां  पर  भी  एक  मुद्दे  के

 रूप  में  चर्चा  की

 भिन्‍न-मिन्‍्न  राज्यों  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  की  पुनरीक्षा  की  गई  और  यह  महसूस  किया

 गया  कि  देश  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  साम्प्रदायिक  घटनाओं  की  संख्या  में  कमी  आने  के
 घामिक  कट्टरता  की  ताकतों  को  दबाने  तथा  उनके  अपमैं  मापाक  मन्‍्सूबों  को  पूरा  करने  से

 रोकने  के  लिए  कोई  कसर  नहीं  छोड़ी  जानी  चाहिए  |  सर्म्भेलन  में  साम्प्रदायिक  सौहाद  बनाए  रखने
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 की  विशेष  महत्व  दिया  गया  ।  चर्चा  के  दौरान  साम्प्रदायिक  सौहाद  को  बनाए  रखने  तथा  साम्प्रदायिक

 तनाव  को  कम  करने  के  लिए  अनेक  विचार  तथा  सुझाव  दिए

 जवाहरलाल  नेहरू  दाताब्दी  समारोह  पर  व्यय

 900.  थी  सम्पम  थामस  :  क्‍या  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1989  के  दौरान  जवाहर  लाल  नेहरू  छाताब्दी  समारोह  के  लिए  कुल  कितनी
 धनराशि  निर्धारित  की  गई  है

 अब  तक  वितनी  घनराशि  खर्च  हुई

 क्‍या  कलेण्डरों  ओर  अन्य  प्रचार  सामग्री  की  छपाई  के  लिए  अब  तक  कोई
 घनराशि  दी  गई  हैं

 इस  प्रकार  सामग्री  के  वितरण  की  प्रक्रिया  क्या  और
 ह

 क्‍या  हसमें  से  कोई  प्रचार  सामग्री  बाजार  में  बेची  गई  थी  ?

 ससदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री
 शीला  :  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  समारोहों  के  लिए  निर्धारित  कुल  बजट  प्रावधान
 रु०  521.55  लाख  है  ।

 रु०  110  लाख  की  घनराशि  1989  वर्ष  1989-90  के  खर्च  हो

 चुकी  है  ।

 जी  नेहरू  के  विचारों  सम्बन्धी  लेपेल  पिनों  तथा

 नेहरू  की  अन्तिम  आकांक्षा  और  वसीयत  को  छपवाने  में  कुछ  खर्च  हुआ  है  ।  कोई  कंलेण्डर  नहीं
 छुपवाया  गया  ।

 लेपेल  पिनों  तथा  अन्तिम  आकांक्षा  और  वसीयत  का  वितरण  राज्य

 पट्रीय  समिति  के  सदस्यों  के  साथ-साथ  राजनीतिक  पार्टियों  में  किया  गया  लगभग  5000
 डायरियों  का  वितरण  राष्ट्रीय  समिति  के  समी  सदस्यों  तथा  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  रियों
 को  किया  गया

 जी  नहीं  ।

 आठथों  योजनावधि  के  दोराम  असम  में  नये  टेलीफोन  एक्सअंज  खोलना

 Ol.  श्री  मद्नेश्बर  तांती  :

 श्री  अध्युल  हमोद  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  ढ़पा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  में  असम  में  कितने  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  और

 (@)  आठवीं  योजना  अवधि  में  कितने  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  जाग्रेंगे  ?

 संघार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  1989-90  के  दोरान  असम  लें
 लगभग  पन्द्रह  एक्सचेंज  खोले  जाने  की  संभावना  है  ।
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 निम्नलिखित  ज्षर्त  के  प्रस्तगंत  लगमन  146  भ्रर्थात्‌  नीति  के  अनुसार
 5,  10,  23  और  46  कनेक्शनों  को  दलत  मांग  होते  पर  10,  25,  50  और  30  का  नया

 एक्सचेंज  खोला  जा  सकता  है  ।

 रिकस्बिनेम्ट  डी  एन  ०९०  प्रौधोगिको  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  केस

 90?.  श्री  भद्नेश्बर  तांती  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रिकस्बिमेन्ट  डो०एन०ए०  के  क्षेत्र  में

 अनुसंधान  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  की  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलक्ट्रॉनिको  और  प्रंतरिक्ष  विमाभों  में  राज्य  संत्रो  :  और

 जब  विज्ञानों  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  मारत  के  विभिन्‍न  वेज्ञानिक  अनुसंघान  संस्थानों  ओर  विद्व  वेज्यालयों

 में  रिक्रम्बिनेन्ट  डो०एन०ए०  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  पर  अनुसंधान  किया  जा  रहा  आशा  है  कि

 योजनावधि  के  दौरान  रिकम्बिनेग्ट  डी०एन०ए०  प्रौद्योगिकी  के  अनुप्रयोग  पर  अनुसंधान  में  वृद्धि
 होगी  ।  जहां  तक  बायोटेक्नोलॉजी  विमाग  का  सम्बन्ध  इस  समय  मदुरे  कामराज  विध्वविद्यालय

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय--नई  वनारस  हिन्दू
 वाराणसी  और  मारतीय  विज्ञान  संस्थान--बंगलौर  में  चार  विदशेषज्ञताप्राप्त  और  विशिष्ट

 आनुवंशिक  इंजीनियरी  इकाईयां  स्थाफ्ति  की  गईं  हैं  ओर  वें  कार्य  कर  रहीं  योजनावधि

 रिकम्बिनेन्ट  डी०एन०ए०  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  कार्य  करने  के  लिए  पूर्णतथा  शमर्पित  अम्य  कोई
 नया  केन्द्र  स्थापित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ह
 कस  लागत  की  आवासीय  प्रौद्योगिकी

 903.  भरी  मद्नेदबर  तांती  :  क्‍या  प्रधातर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेंट्रल  ग्लास  एड  सिरेमिक  रिसच्  इंस्टीट्यूट  ने  एक  कम  लागत  वाली  आवासीय

 प्रौद्योगिकी  का  विकास  किया  और
 '

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  झौर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु

 इलंक्ट्रॉनिको  और  अंतरिक्ष  बिमाणों  में  राज्य  संत्री  के०आर०
 :

 और

 केन्द्रीय  कांच  और  सिरेमिक  अनुसंघान  कलकत्ता  न ेकम  लागत  वाले

 इन्नोवेटिव  घटकों  यथा  सेनेटरी  अनग्लेज़ड  फ्लॉोरिंग  और  फैसिंग  मवन

 खण्ड  और  रूफिंग  नम्न  स्तरीय  प्लास्टिक  और  अध॑प्लगस्टिक  बेर  परम्परागत

 सिरेमिक  कष्ची  सामग्री  और  प्रन्य  तत्वों  का  कम  लागत  से  मकान  बनाने  के  ज्लिए  साप्मग्री  के  रूप  में

 उत्पादन  करने  के  लिए  एक  प्रौद्योगिकी  पंकेज  का  विकास  किया  उपरोक्त  घटकों  का  निर्माण

 करने  के  लिए  प्रक्रम  की  तकनीकी  जानकारी  का  प्रदर्शन  किया  जा  चुका  है  और  काउन्सिल  फॉर

 एडवांसमैंट  एण्ड  पिपुलस्स  एक्शन  इन  रूरल  टेक्नोलोजी  द्वारा  प्रायोजित

 बहुत

 |
 सी  एजेन्सियों  के  प्रतिनिधियों  लेने  वाले  को  प्रशिक्षण  दियां  गया  है  ।

 प्रष्िक्षण  कार्यक्रम  के  दोरान  प्रदक्षित  की  गई  बिभिन्‍न  पदों  का  दो  प्राटिम्रां.उत्पादन  कर  रही  हैं  ।
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 ज्रारोरिक  रूप  से  विकलांग्र  स्पेशों  के  क्रस्पाथ्  के  सियरे  असम  को शहायता

 904.  थऔी  भव्ेश्यर  क्मंती  :  कया  कल्याण  मंत्री  यंह  घताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लिप  उधर  1.  24  1989

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दोरान  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिये
 असम  को  कोई  सहसक्षा+छन्‍्फक  कौर  1s ८  ]

 यदि  तो  तत्तहबन्धी  ब्यौरा  ':  *  ४

 कल्माण  संज़ततय  को  राफय  संजो  रुलेसा  कुसतरी

 विकलांगों  के  वल्याण  के  लिए  कल्याण  मंत्र॑लंध  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के
 सातवी  योजना  अवधि  के  दोरान  30,6.1989  तक  असम  सज्य  के  अनुदान  मुक्त
 किये  गये  :---  4  tT  [7

 1..  विकलांग  के  छिए  काल  त्तिः्सेज्ता  न्शुक  .  .  *>  ३6.45  लाख  ६०

 2.  बिकलांग  भ्यक्तिमों  के  किए  संगठसों  को  सहायता  की  5.82  लाख  रु०

 3.  सहायफ  यंत्र  खरीदते/लगामे  के  लिए  विकलांग  व्यक्तिधों
 की  सहायता  योथनमा  —  0.15  लाख  ₹०

 4.  जोरहट  में  विवलांग  व्यक्तियों  लिए  सामान्य  रोजगार
 कार्यालयों  में  विशेष  सेल  नह  0.09  ज्राख  रु०

 सातपुर  में  देलीेफोल  सेखा

 905:  थी  धनवारी  लाल  पुरीौहित
 :  क्या  संचार  मंत्ती  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि

 कया  नागपुर  छाहर  में  वर्षा  कै  कारण  1989  के  मंध्य  से  सैकड़ों  टेलीफोन  खराब
 पड़े  और  ।  oT  गर

 1989  से  किशने  ठेल्लीपरेन  रूखक्-हुए  भौर  सरकार  ने  उन्हें  ढीक  करवाने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 1989  के  दौरान  टेलीफोन  में  छराबत्री  देर  तक  नहीं  रही  ।  किसी  एक  दिन  में
 अधिक  से  अधिक  खराब  टेलीफोनों  की  संख्या  76  ।  दोषों  को

 दूर
 करने  के  लिए  तत्काल

 कॉरैचाई  की  गई
 ह  है

 es  #5) FE मंत्री Fe wea की Gar करेंगे कि : -  विस्फोट
 नई  दिल्‍ली  रेलश्े  शलेशन  पर  बम  विस्फोट

 906,  की  श़लबारी  लाख  पुरोहित  :
 ह

 शी  राज  कुमार  राव  :

 आौथरो  शुरझीद  अहमद  :

 की  आर०एभम०  मौये  :

 श्री  सोंस्रमाथ  रथ  :

 कया  बह  मंत्री  उ़्रह  क्‍ताने  की  कसा  करेंगे  कि
 :  -

 (१)  विदाक  ।3  को  मई  एदिल्‍की  हेसवे  एक  विस्फोट  हुआ  का  ;
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 यदि  तो  उसके  प।रणामश्वरूप  कितने  ब्यक्ति  मारे  गए  और  कितने  घायल
 ओर  पीड़ितों  और  डनके  परिवारों  को  दिए  गए  मुआवजे  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बीच  एस  श्टना  की  जांच  के  आदेश  दे  दिए  और  यदि  तो
 जांच  के  कया  परिष्ााम  निकले

 /  '  क्‍या  इस  सम्बर्ग्ध  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 राजधानी  में  साबंजनिक  स्थानों  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  आगे

 कया  कृदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंझन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  रा्ष्य  मंत्री
 पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 इस  घटना  के  परिण।मस्वरूप  10  व्यक्ति  मारे  गए  और  55  घायल  हुए  ।  शिब.र  हुए
 व्यक्तियों  के  प्रिवारों  को  मुआवजे  के  रूप  में  60,000/-  रु०  की  अनुग्रह  पूर्वक  अनुदान  राशि  दी

 गई  है  ।

 और  जी  श्रीमाम्‌  ।  दिल्ली  पुलिस  की  श्रपराध  शाखा  द्वारा  जांच-पड़ताल  शुरू
 की  गई  थी  तथा  नई  रेलवे  स्टेशन  के  पुलिस  स्टेशन  पर  प्र०सू०रि०  संख्या  488  पर  एक  मामला
 दर्ज  किया  गया  ।  तीन  दिल्‍ली  वा  मंजीत  सिंह  उर्फ  और  अमृतसर  के

 सिंह  और  दलबीर  सिंह  को  ब्रिरफ्तार  किया  गया  ।

 (8)  निम्तलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :---

 (i)  प्रत्येक  पुलिस  स्टेशन  में  आतंकवादियों  के  बारे  में  आसूचना  एकत्र  करने  के  लिए
 आतंकवादी  विरोधी  कक्षों  वा  गठत  किया  गया  है  ।

 (3)  संबेदनशील/सामरिक  स्थानों  पर  सएस्त्र  चौकियां  स्थापित  जी  जा  रही  हैं  ।

 (iii)  पेकल  फिरती  सक्षस्‍्त्र  गहन  गएत  लगाई  जा  रही

 (iv)  स्टाफ  को  आतंकवांदियाँ  की  फोटो  दिखाई  जाती  है  तथा  उन्हें  उचित  निर्देश  दिये
 जाते  हैं  ।

 (५)  लोगों  को  सतर्क  रहने  के  लिए  प्रेरित  करने  के  बारे  में  साहित्य  वितरित  किया  जा  रहा
 है  ।

 पुलिस  वाहनों  से  दूरदरशंन/रैडियो  तथा  प्रेस  से  घोषणाएं  मी  की  जा  रही  हैं  ।

 (५)  संवेदनक्षील  स्थानों  थ्रर  पहुचानकर्साओं  को  तेनात  किया  जा  रहा

 आतंकवा।दयों  के  छुपने  के  स्थानों/उन  के  साथ  सहानुभूति  रखने  वालों  पर  निगरानी

 ज़ा  रही  है  ।

 खास  स्थानों  पर  संदिग्घ  ब्यक्तियों/बाहनों  की  नियमित  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (ix),  सा्ंजनिक  हथानों  पर  कुस्यात  प्रातंकवादियों  के  चित्र  प्रदर्शित  किए  गए
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 दूरसंचार  प्रणाली  में  सुधार

 907.  श्री  श्रीवल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  दूरस'चार  प्रणाली  में  और  अधिक  सुधार  की  आवश्यकता

 क्‍या  सरकार  देश  में  दूरसंचार  के  विकास  पर  उचित  ध्यान  दे  रही
 यदे  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  तथा  आठवीं  योजना  के  लिए  कोन  सी  विशेष  योजना

 तैयार  की  गई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  जी  देश  की  दूरसंचार
 प्रणाली  के  कार्य  पर  बरावर  नजर  रखी  जा  रही  है  और  उसे  उन्नत  किया  जा  रहा  है  ।  कई  क्षेत्रों
 में  कारंवाई  को  जा  रही  है  |  कुछ  मुख्य  गतिविधियां  इस  प्रकार  हैं  :

 पुरानी  घिसी  पिटी  इलेक्ट्रो-मेकेनिकल  प्रणालियों  को  बदलना

 प्रानी  दोष  प्रवण  करेबिलों  को  बदलना

 भारी  ओवरहैड  टेलीफोन  लाइनों  को  बदलकर  उनके  स्थान  पर  भूमिगत  केबिलें

 बिछाना

 पुराने  और  घिसेपिटे  टेलीफोनों  को  बदलकर  नये  टेलीफोन  लगाना

 देश  के  विभन्‍न  भागों  में  इलेक्टॉनिक  स्विचिग  प्रणालियों  की  और

 विभाग  के  कमंचारियों  को  ग्राहकोन्मुखी  प्रक्षिक्षण  की  व्यवस्था

 जी  दूरसंचार  टेलीफोन  सेवाओं  के  तीत्र  विकास  के  लिए  पर्याप्त  उपाय
 कर  रहा

 और  चालू  वर्ष  की  योजना  से  लगमग  4  लाख  टेलीफोन  3000  टेलेक्स
 कनेक्शन  और  लगभग  3000  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनों  की  व्यवस्था  शामिल  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  50  लाख  सीधी  एक्सचेंज  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग

 सुविधा  को  उपमंडल  मुख्यालयों  तक  बढ़ाना  और  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन  प्रदान  करने  का
 प्रावधान  शामिल  है  ।

 इन  कायंक्रमों  को  लागू  करने  का  का  वस्तुगत  और  वित्तीय  दोमों  संसाधनों  की  उपलब्धता
 पर  निर्मर

 उड़ीसा  को  कार्यक्रम  के  लिए  धनराकश्ष  का  आवंटन

 908.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  को  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिए  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान  वर्षवार  कुल  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  और

 उक्त  प्रयोजन  के  लिए  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 106
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 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सत्रो  साधथ  सिंह  :
 कार्यक्रम  के  लिए  उड़ीसा  की  राज्य  योजना  के  लिए  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान
 414.70  करोड़  रु०  झौर  433.22  करोड़  €०  की  कुल  राशि  दी

 इस  प्रयोजनाथं  वर्ष  1987-88  झ्लौर  1988-89  के  दौरान  क्रमहः  420.30  करोड़  रु०
 और  426  2]  करोड़  रु०  की  राधि  खर्च  की  गई  ।

 उड़ोसा  की  परियोजना  को  स्वीकृति

 909,  श्री  के०  प्रधानों  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  की  कौन-कौन  सी  बड़ी  श्लरौर  लघु  परियोजनाएं  इस  समय  सरकार  के  पास
 स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीक्ृति  दे  दी  और

 ये  परियोजनाएं  कुल  कितनी  लागत  को  हैं  ?

 योजना  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सत्री  माधव  सिंह  :  इस  समय
 योजना  आयोग  के  पास  अन्तिम  निवेश  स्वीकृति  हेतु  कोई  परियोजना  लम्बित  नही

 और  (7),  प्रहन  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  बी०सी०आर०/बी०सी ०पी०  निर्माण  एकक

 910.  श्री  के०  प्रथानी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  वी०ग्रींगआर०/वी०सी०पी७०  निर्माण  एकक  की
 स्थापना  करने  का

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 कया  यह  परियोजना  मंजूरी  हेतु  लंबित  पड़ी  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  को  मंजूरी  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 जिजशञान  और  प्रोधोगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  और  अंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  केठ्आर०  और

 उड़ीसा  सरकार  ने  अनुरोध  किया  है  कि  मंसस  इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेड  एण्ट  टेक्नोलॉजी  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन  लिमिटेड  एण्ड  की  प्रस्ता.वत  को  भुवनेश्वर  में  स्थापित  किया

 ई०टी०  एण्ड  टी०  ने  अभी  स्थापना-स्थल  का  अध्ययन  पूरा  नहीं  किया

 और  वीडियो  कंसेट  रिकार्ड  रों/वीडियो  कंसेट  प्लेयरों  (वी०सी०आर/बी०सी०पी०)
 के  विनिर्माण  के लिए  ई०टी०  एण्ड  टी०  का  संशोधित  आवेदन-पत्र  सरकार  के  विचाराधीन

 मणिपुर  के  भोलचाम  गांव  का  वर्मा  को  प्रंतरण

 911.  भरी  सी०  जंगा  रेडडी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मणिपुर  पीपुल्स  काउंसिल  ने  मणिपुर  के  मोलचाम  गांव  को  बर्मा  को  अंतरित  कर

 देने  के  प्रस्ताव  के  विरोध  में  एक  ज्ञापन  दिया

 रा
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 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौद्य  क्या  है

 इसका  कुल  क्षेत्रफल  कितना  है  और  इससे  कितने  परिवार  प्रभावित  और

 इस  बारे  में  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  संतोष  भोहन  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 से  1967  में  भारत  सरकार  और  बर्मा  के  बीच  ब्रिटिश  राज्य  के  दौरान  निर्धारित

 अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  को  औपचारिक  रूप  देने  के  लिए  एक  समक्रोता  हुआ  तथापि  विस्तृत  ब्यौरे
 में  कुछ  गलती  के  कारण  इस  सीमा  के  लगभग  20  किलोमीटर  टुकड़े  का  अभी  निर्धारण  करना  बाकी

 है  और  मणिपुर  राज्य  सरकार  और  बर्मा  सरकार  के  भिन्‍न  भिन्‍न  मत  के  कारण  इस  का्ये  को  रोक
 दिया  गया  ।  ह

 दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  सुरक्षा  प्रयोजनाथ  बाहुन  किराए  पर  लिया  जाना

 912.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :

 श्री  विजय  कुमार  यावथ  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  नियंत्रक  शौर  महालेखापरीक्षक  ने  31  1988  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 की  अपनी  रिपोर्ट  में  दिल्‍ली  पुलिस  की  कानून  और  व्यवस्था  के  प्रबंध  ओर  अति  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों
 तथा  विदेशी  व्यक्तियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  वाहन  किराए  पर  लेने  पर  परिहार  करने  के

 लिए  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  है

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस  संबंध  में  जिम्मेदारी  निद्दिचत  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचा  रात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संजालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 से  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही

 टेलोग्रान  मंसेंजरों  के  बेसनमान  में  संझोधन

 913,  श्री  राज  कसार  राय  *  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीग्राम  मंसेंजरों  के  वेतनमान  में  संशोधन  का  मामला  श्रम  न्यायालय  में

 धीन

 यदि  तो  ठेलीश्राम  मंसेंजरों  की  मांगों  फा  ब्योरा  क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिरिथर  :  जी  नहों  ।  वेसे  एक  मामला
 क्षेत्रीय  श्रमायुक्त  नई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  पुनविचार  के  लिए  शक्ति  पड़ा
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 भारतीय  तार  परियात  कमंच्नारी  यूनियन  ग्रेड  की  ओर  से  तार  मंसेंजरों  के  बारे
 में  की  गई  मांग  में  मानकों  शैक्षिक  उत्तरदायित्व  वेतनमान  ओर  भत्ते  तथा  तार  मंसेंजरों  के
 लिए  पदोन्नति  के  अवसरों  को  पोस्ट्मेनों  के  समतुल्य  करना  शामिल  है  ।

 तार  मंसेंजरों  के  वेतनमान  वही  हैं  जिनकी  सिफारिश  चौथे  वेतन  आयोग  ने  की
 इनके  वेतनमान  में  आगे  संशोधन  वा  औचित्य  नहीं  वनता  !

 विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  धनराशि  का  आवंडन

 914.  भरी  राज  कुस्तर  राघ्  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  को  विभिन्‍न  परियोजनाएं  पूरी  करने  के  लिए  वर्ष  1988-89  के  लिए  कितनी

 घन  प्रदान  को

 कया  गंत  वर्ष  भ्रददन  की  नई  धनराहि  का  पूरा  उपयोग  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मन्नी  साधव  सिह
 :  से

 वाधिक  योजना  1989-90  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  1483  24  करोड़  रुपये  की  बेन>ीय  सहायता
 आवंटित  की  गई  है  ।  यह  सहायता  संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  के  आधार  समग्र  रूप  से
 यौजना  कै  लिएं  दी  जाती  है  /  जहां  तक  वाधिक  योजना  1988-89  का  सम्बन्ध  योजना  आयोग
 द्वार  राज्य  के  प्रत्याशित  उपयोग  के  आधार  पर  1221.85  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  सहित
 2234.79  करोड़  रुपए  का  संशोधित  योजना  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  है  ।

 शोौसेना  के  चेतक  हैलोकाण्टर  का  वुघंटताप्रस्त  होना

 915,  चौधरी  लुर्शीद  अहमद  :

 भी  हेत  राम  :

 शो  जी  ०एस०  बासयराकु  :

 लरभती  :

 श्री  झास्ति  लाल  पटेल  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नौसेना  के  चेतक  हैलीकाप्टर  हाल  ही  में  रामेश्वरम  के  पास  दुषघंटनाग्रस्त  हो  गया

 था  और  उसमें  मारतीय  नौसेना  के  कुछ  अधिकारी  तथा  नाविक  मारे  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  हैलीक।प्टर  के
 दुर्घटनाग्रस्त  होने  के  बारे  में

 की  गई  जांच  के  क्या  १रिणाम  निकले  तथा  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  भौर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डो०  एल०  :

 हां  ।

 3।  1989  तमिलनाडु  में  मप्डपम्‌  के  नज  दोक  नौसेना  का  एक  चेतक

 काप्टर  नेमी  गएती  उड़ान  के  समय  दुषघंटना  ग्रस्त  हो  गया  ।  उक्त  हैलीकाप्टर  में  बंठे  नौसेना  के  सभी
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 पांच  कामिक  मारे  गए  ।  एक  जांच  बोर्ड  इसकी  जांच  कर  रहा  है  ।  जांच  बोर्ड  के  निष्कर्ष  वर्गीकृत
 स्वरूप  के  समझे  जाते  हैं  और  इन्हें  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  है  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  आयुक्त  की  रिपोर्ट

 916,  श्री  मट्ठम  भोराम  मति  :

 भी  समत  कुसार  मंडल  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  ने  केम्श्रीव  सरकार  को  अपनी
 नवीनतम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  क्‍या  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  अनुसूचित  जातियों  के  लगभय  70
 प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचा  रात्मक  उपाय  किये  गये

 और

 भायुवत  ने  रोजगार  के  अवसरों  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  विशेष  संदर्म  में  अनुसूचित  जातियों
 और  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  शैक्षिक  और  आशर्थिक  स्तर  के  संदर्म  में  अन्य  क्या  मुख्य
 टिप्पणियां  और  सुमभाव  दिये  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  संत्री  राजेसा  कुमारी  :  और  (7).  इस
 जानकारी  के  लिए  कृपया  अद्यतन  रिपोर्ट  अर्थात्‌  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुशूचित  जनजाति  आयुक्त
 की  जो  9  1989  को  संसद  में  प्रस्तुत  की  जा  धुकी  देखें  ।

 नहीं  ।  इस  रिपोर्ट  में  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  70%  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  गरीबी  बी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  1977-78  में  उस  स्थिति  का  उल्लेख  किया
 गया  तब  से  आय  सृजन  के  लिए  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  जनसंख्या  वर्गों  तक  पहुंचने
 के  लिए  विविध  उपाय  किये  गये  हैं  ।  विशेष  केन्द्रीय  जो  राज्य  योजनामभों  अतिरिक्त

 अनुसू चित  जाति  जनजाति  के  लिए  राज्य  द्वारा  शुरू  को  गई  गरीबी
 कम  करने  के  कायंत्रमों  में  न्यूनतम  हिस्सा  समेकित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  सुजन  कार्यक्रम  और  अब  जवाहर  रोजगार  योजना
 था  ट्राइफेड  का  संचालन  जंसे  समी  उपाय  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  की

 आधिक  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  ही  थे  ।

 मोगा  में  बोलोबारी  धर  हि

 श्री  भटटम  श्रीराम  मृति  :

 रो  भहेगत्र  सिह  :

 को  एस०थी ०  सिदनाल  :

 गीमती  बसबराजेहबरो

 ओर  रास  प्यारे  पनिका  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  मोगा  में  आतंकवादियों  द्वारा  20  से  भी  अधिक  श्यक्ततियों  वी  हत्या  की
 उच्चस्तरीय  जांच  का  आदेश  दिया  गया
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 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  तथा  क्या  किसी  को  गिरफ्तार  किया  गया
 और

 इन  घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सोक  पझ्िकायत  तथा  पेंशन  संजालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 पंजाब  सरकार  के  अनुसार  जांच  पड़ताल  के  दौरान  गोलीकाण्ड  करने  के  लिए  जिम्मेदार

 समूह  की  पहचान  कर  ली  गई  इस  सम्बन्ध  में  अमी  तक  किसी  को  भी  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया

 है  परन्तु  15-7-1989  को  हुई  मुठभेड़  में  उनमें  से  एक  अभियुकक्‍त  मारा  गया  ।

 सुरक्षा  उपाय  कड़े  वर  दिए  गए  जिलों  के  वरिष्ठ  पुलिस  अधीक्षकों  को  कहा  गया  है
 कि  वे  अपने-अपने  जिलों  में  बड़े  नेताओं;राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  और  शाखाओं  के  कार्यकर्ताओं  को

 सुरक्षा  प्रदान

 राजधानी  में  बस  विस्फोट

 918,  आओ  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  राजधानी  में  बम  विस्फोट  की  कितनी  घटनाएं  हुई

 प्रत्येक  मामले  में  कितने  व्यक्ति  मारे  और

 कितने  मामलों  को  हल  कर  लिया  गया  है  भौर  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  1986  से  1989  तक  राजघानी  में  बम  विस्फोट  की  10

 घटनाएं  हुई  ।

 दस  घटनाओं  में  से  तीन  घटनाओं  में  लोग  मारे  उनके  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :

 प्रथम  घूचना  रिपोर्ट  संख्या  463  पुलिस  स्टेशन

 प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  34  पुलिस  स्टेशन

 प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  888  पुलिस  नई

 1  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन

 हल  किए  गए  मामले  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति
 ह

 4  13

 बिहार  में  विदेशों  सागरिकों  का  पकड़ा  जाना

 919,  थ्रो  संयद  झाहब्रुद्दीन  :  क्‍या  पृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  बिहार  के  संधाल  परगना  जिलों

 अधिकारियों  द्वारा  कितने  कथित  विदेशी  नागरिक  पकड़े
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 कितने  व्यक्तियों  के  बिदद्ध  भ्रारोप-पत्र  जारी  क्विया  गया  तथा  मुकदमा  चलाया

 कितने  थ्यक्तियों  को  न्यायालय  द्वारा  विदेशी  नागरिक  माना

 कितने  व्यक्तियों  को  उनके  मूल  देश  वापस  भेजा

 (2)  ।  1989  की  स्थिति  के  कितनेਂ  व्यक्तिःजेल  शक्षा  भुशत रहे  ओर

 ।  1989  की  स्थिति  अनुसार  गिरफ्तार  क्ये  गये  किंतने  व्यक्तियों के  विरद्ध
 जांच-पडताल  की  जा  रही  है  अथबा  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  है  ?  +

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदाम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गुंह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों
 पी०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 1984  के  दंगों  में  दोषो  पाये  गये  लोग

 920.  श्री  संयद  शाहब॒द्दीन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1984  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  हुए  दंगों  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  लोगों  को  दोषी  पाया  गया  ष्डुर

 यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये

 कितने  मामलों  में  निर्णय  ले  लिए  गये

 (2)  कितने  मामलों  में  दोष  सिद्ध  हो  गया  4  4
 ।  1989  को  कितने  मामले  विचाराधीन  थे  ।  ह₹ ४7७  ४

 कया  यह  सच  है  कि  जिन  व्यक्तियों  को  दोषी  करार  दिया  गया  है  उन्हें  कफ्यूਂ  आदेंशों  के

 उल्लंघन  जैसे  छोटे  अपराधों  में  ही  दोषी  ठहराया  गया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केवल  एक  मामले  में  ब्यक्तियों  को  हत्या  करने  का्‌  दोषी  पाया
 और

 हि

 विचाराघीन  मामलों  में  कितने  व्यक्तियों  पर  अपराध  करने  का  मामला  हैं  और  उनके

 खिलाफ  आरोपों  के  स्वरूप  के  अनुसार  श्रेणी-बार  ब्यौरा  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गह  लंश्ास्ततओं  रफाल  मंत्री

 पी०  :
 से

 दिल्ली  में  1984  में  हुए  दंगों  के  सम्बन्ध  में  80
 व्यक्तियों  को  दोषी  पाया  कुल  मिलाकर  225  मामले  जिनमें  से  ]]  जिनमें  दोष

 सिद्ध  पाया  समेत  98  मामले  निपटा  दिए  गए  |  1.4.89  को  129  मक्‍मले  लम्बित  यह
 कहना  ठीक  नहीं  है  कि  जिन  व्यक्तियों  को  दोषी  पाया  उन  पर  १फ्यू  आदेशों  की  अवहेलना
 करने  ज॑से  मामूली  अपराधों  के  आरोप  थे  ।  हत्या  के  आरोप  के  लिए  6  व्यक्तियों  को  दोषी  पाया

 गया  ।  लम्बित  मामलों  में  1.6.1989  को  1817  थ्यकित  हत्या/भोत  से
 सम्बन्धित  जिनमें  997  अभियुक्त  अन्तग्रस्त  7।  मामले  चोरी

 इत्यादि  जैसे  आरोपों  से  सम्बन्धित  हैँ  जिनमें  820  अभियकक्‍त  अन्सग्रंह्त  हैं  ।
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 जग  बनर्जी

 921.  भ्रो  एच०एम०  पहेल  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1984  के  दंगों  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  की  गई  जन  बनर्जी  समिति
 ने  कोई  सुझाव  तथा  सिफारिश  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 समिति  की  सिफारिक्षों  को  लागू  करने  के लिए  अब  तक  उठाये  गये  कदमों  के  क्‍या
 परिणाम  निकले  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  समिति  ने  अन्तिम  रिपोर्ट  अभी

 प्रस्तुत  करनी  है  ।

 और  प्रए्न  नहीं  उठते  ।

 आतंकवादी  गतिविधियां

 922,  श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 भरी  दिनेश  गोस्वामी  :

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :

 क्री  प्रकाश  चन्र  :

 हरी  कमल  चौथरी  :

 डा०  चन्द्र  शेखर  वर्मा  :

 भ्रो  महेन्द्र  सह  :

 श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रभ  :

 श्री  डी०बो०  पाटिल  :

 डा०  जी०  विजय  रामाराब  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पंजाब  में  आतंकवादियों  ने  हाल  ही  के  मह्दीनों  विशेषकर  मई

 और  1989  अपनी  हत्या  करने  की  गतिविधियों  को  तेज  कर  दिया

 यदि  तो  गत  छः  महीनों  में  प्रतिमाह  आतंकवादी  गतिविधियों  के  कारण  पंजाब  में

 ओर  चंडीगढ़  व  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कितने  व्यक्तियों  की  जाने  गईं  और  कितने  व्यक्ति  भायल

 तथा  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  नष्ट  या  क्षतिग्रस्त

 इन  दुघंटनाओं  के  बारे  में  की  गई  जांच  के  निष्कर्ष  क्‍या

 इन  दुर्घटनाओं  के  शिकार  हुए  व्यक्तियों  और  उनके  परिवारों  को  दिये  गये  मुआवजे  का

 ब्यौरा  क्‍या

 इसी  अवधि  के  दौरान  सुरक्षा  बलों  द्वारा  कितने  आतंकवादी  मारे  गये  हैं  तथा  गिरफ्तार

 किये  गये
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 आतंकवादियों  से  जब्त  किये  गये  हथियारों  और  गोला  बाहूद  का  ब्यौरा  क्‍या

 लूट  की  धटनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 हाल  ही  में  बढ़ी  आतंकवादी  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु  कौन  से  नये_उपाय  किये

 गये  हैं  ?

 24  1989

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशम  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  संजालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  30  1989  को  समाप्त

 महीनों  के  दौरान  उग्रवादी  गतिविधियों  के  कारण  मारे  गए/घायल  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  इस
 प्रकाश  है  :

 माह  मारे  गए  व्यक्तियों  घायल  हुए  ब्य.बतयों
 की  संख्या  की  संख्या

 पंजाब  1989  105  55

 1989  86  32

 1989  95  60

 1989  16  19

 1989  109  45

 1989  93  69

 जोड  :  564  276

 चंडोगढ़

 पिछले  महीनों  के  दोरान  आतंकवादी  गतिविधियों  के  वारण  बिःसी  भी  व्यक्ति  के  मारे  जाने
 की  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 द्ल्सी

 इस  बारे  में  सूचना  की  प्रतीक्षा

 क्षतिप्रस्त/गूम  हुई  सम्पत्ति

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 संबंधित  भ्रभिकरणों  ने  मामले  दर्ज  किए  हैं  ।

 इस  बारे  में  ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 संदर्भाघीन  अवधि  के  दौरान  पंजाब  में  गिरफ्तार  किए  गए/मारे  गए  आतंकवादियों  की
 संख्या  इस  प्रकार

 माह  गिरफ्तार  किए  गए  आतंकवादियों  मारे  गए  आतंकवा  देयों
 की  संख्या  की  संख्या

 1989  292  46

 1989  283  34

 1989  223  53

 1989  252  56

 1989  293  85

 1989  250  62

 संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  और  चंडीगढ़  से  संबंधित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 (a)  पंजाब  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  538  138  148

 ए०के  ०-47  58  अन्य  163  बंदुर्के  9  5  4

 एस०एम०जी०/एम०जी०  82  16  राकेट  145  39  13  मौजसं  तथा

 29,834  कारतूस  बरामद  किए

 इस  बारे  में  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रझासन  दिल्‍ली  और  चंडीगढ़  से  शूचना  की  प्रतीक्षा  की  जा

 रही  है  ।

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  और  उसे  पंजाब  सरकार  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  दिल्ली
 और  चंडीगढ़  से  एकत्र  किया  जा  रहा

 सुरक्षा  बल  सतक  हैं  और  आतंकवादियों  द्वारा  दी  जाने  वाली  धमकी  से  निपटने  के  लिए
 सभी  संभव  कदम  उठा  रही

 डी०  को  क्षति

 923.  थ्रो  कृष्ण  लिह  :

 भी  राधाकास्त  डिगाल  :

 प्रो०  फे०्थी०  थामस  :

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :

 करो  अमर  सिह  राठवा  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  डी०  क्षतिग्रस्त  हो  गया
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 यदि  तो  इसकी  कितमी  क्षति  हुई

 क्‍या  इससे  हमारे  एण्ड  कम्यूनिकेशन  डाटा  सिस्टमਂ  पर  प्रभाव

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  बेकस्पिक  क्रयदस्‍श्था  की  गई  और

 (5)  डी०  को  छोड़ने  के  सम्बन्ध  में  भविष्य  में  क्‍या  कार्यक्रम  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  महासागर  विकास  परसाथ
 इलेक्ट्रानिको  और  अंतरिक्ष  बिमायों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  हां  ।

 कंनेडी  अन्तरिक्ष  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  प्रमोषक  राकेट  के  ठेकेदार
 द्वारा  डेल्टा  4925  प्रमोचक  राकेट  के  साथ  मिलाते  समय  डी०  उपग्रह  प्रमोचन-पैंड  १२
 ग्रस्त  हो  गया  ।  वर्तमान  अनुमान  यह  है  कि  यह  क्षति  सी०  बंण्ड  पूर्वी  पैनल  और  कुछ
 अन्य  भागों  तक  सीमित  अन्तरिक्ष  यान  को  हुई  क्षति  की  पूरी  मात्रा  का  अनुमान  लगाया  जा

 रहा

 और  उपग्रह  सेवाओं  को  बी०  और  इन्सेट-|  सी०  उपग्रहों  की  सहायता  से

 चालू  रखा  जायेगा  ।  इन्सेट  प्रणाली  की  क्षमता  में  अतिरिक्त  पूरक  क्षमता  प्रदान  करने  के  लिए
 संचार  प्रेषानुकरों  को  लीज  पर  लेने  के  लिए  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  में  अन्य  उपग्रह  आपरेटरों  के  साथ
 विचार-विमर्श  किए  जा  रहे  हैं  ।

 क्षति  के  मूल्यांकन  कार्य  को  पूरा  करने  के  बाद  तथा  अन्तरिक्ष  यान  के  उचित  कार्यकरण
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सम्पूर्ण  जांच  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  ही  नई  प्रमोचन  तिथि
 निर्धारित  की  जायेगी  ।

 किक्कोर  स्वपाग्र  अधिनियम  का  कार्थास्वयन

 924.  थ्री  कृष्ण  सिह  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भ्रधिकांश  राज्यों  ने  किशोर  न्याय  अधिनियम  के  अन्तगंत  आवद्यक  नियमों  और  विनियमों

 को  अभी  तक  नहीं  बनाया  यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  क्या  नाम  और

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्यों  में  जो  बाल  गृह  और  सुधार  स्कूल  स्थापित  किए  जाने  अब  ॒तः

 स्थापित  नहीं  किए  गए  और  यदि  तो  उन  राज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिनमें  इन्हें  स्थापित  नहीं
 किया  गया  है  ?

 कल्याण  समंजालय  की  राज्य  मंत्री  राजेगा  कूमारो  अधिकांश  राज्य
 सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  न ेकिशोर  न्याय  अधिनियम  1986  के  अम्लगंश  नियमों  को

 सूचित  कर  दिया  केवल  अरुणाचल  और  सिक्किम
 राज्यों  ने  अभी  नियमों  को  अध्सूचित  करना  है  ।

 ह

 अधिकांश  राज्यों  में  किशोर  न्याय  अधिनियम  1986  के  अन्तर्यत  निर्धारित  संस्थान
 स्थापित  हो  चुके  ऐसे  राज्य,किन्द्र  शासित  प्रदेश  जहां  ये  संस्थान  स्थापित  नहीं  हुए  हैं  वे  हैं
 अरुणाचल  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  दमन  और  दीव  तथा

 लक्षद्वाप  ।
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 भझारतोय  क्षांति  सेना  के  संगिकों  के  सम्बन्धियों  को  सुआवजा

 925,  श्री  दिनेश  गोस्वासी  :

 श्री  बलवस्त  सिह  रामृबालिया  :

 भरी  प्रकाक्ष  जला  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रारकार  ने  श्रीलंका  में  लडाई  में  मारे  गए  भारतीय  ज्षांति  सेना  के
 कारियों  के  संबंधियों  को  मुआवजे  की  निर्धारित  धनराशि  दे  दी

 यदि  तो  1989  के  अंत  तक  कितनी  धनराह्ि  का  किया  और

 ऐसे  कितने  मामले  हैं  जिनमें  अब  तक  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादत  और  पृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डी०एल०  :
 से  श्रीलंका  में  युद्ध  मै ंमारे  गए  भारतीय  शांति  सेना  के  कामिकों  के  नजदीकी  रिश्तेदारों  को

 30.6,89  तक  अदा  किए  गए  पेंशनरी  एवं  भ्रन्य  लामों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 युद्ध  में  मारे  गए  मारतीय  जांति  सेना  के  कामिकों  को  30.6.1989  तक  10,45,06,200.00
 रुपये  की  राशि  निम्न  ब्यौरों  के  अनुसार  दी  गई  :--

 पेंशनरी  2,33,00,000.00  रुपये

 थल  सेना  बीमा  लाभ  7,97,77,100,00  रुपये

 थल  सेना  अफसरों  की  पत्नियों  की

 कल्याणकारी  एशोसिएसन  से  लाभ  8,49,400.00  रुपये

 थल  सेना  कल्याण  निधि  के  लाभ  5,79,700.00  रुपये

 10,45,06,200.00  रुपये
 मिननननमकमाभभा  बमणकाओ  नमन  मनन

 क्माटक  में  केल्नीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मामलों  को  जांच

 926.  भरी  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  प्रधान  संजो  बह  बताने  की  कुपा  करगे  कि  :

 क्या  पूर्व  कर्नाटक  सरकार  ने  कनाटक  राज्य  में  किसी  मामले  की  जांच  करने  की  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  दी  गई  अनुमति  को  समाप्त  कर  दिया

 यदि तो क्या सरकार ने अब इस सज्य में किसी की जांच क रने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुमति देने का कोई निर्णय किया भौर यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :



 लिखित  उंत्तरे  54  1989

 लोक  शिकाथत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :

 कर्नाटक  सरकार  ने  12  1981  को  दिल्‍ली  पुलिस  स्थापना  अधिनियम  की
 धारा  6  के  भ्रष्टाचार  निवारण  1947  सहित  28  अधिनियमों  के  अधीन  आने  वाले
 अपराधों  की  जांच  किए  जाने  के  बारे  में  अपनी  सहमति  दे  दी  23  1989  को  कर्नाटक
 सरकार  ने  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  1988  के  अन्तगंत  अपराधों  की  जांच  किए  जाने  के  बारे
 में  अपनी  सहमति  दे  दी  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 शंगलौर  में  रक्षा  पेंशन  प्रदालत

 927.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  रक्षा  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  बंगनोर  में  रक्षा  पेंशन  अदालत  आयोजित  की  गईं

 यदि  तो  इसमें  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  और  कितने  मामले  निपटाए

 कया  प्रदालत  कुछ  मामलों  को  नहीं  निपटा  सकी  क्‍योंकि  इसे  बड़े  निर्णय  लेने  की  छाक्ति
 प्राप्त  नहीं  और

 (8)  यदि  तो  क्‍या  बंगलोर  में  रक्षा  पेंशन  अदालत  को  अपने  प्रयोजन  को  पूरा  करने  के

 लिए  और  अधिक  शक्ति  प्रदान  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 रक्षा  संज्रालय  सें  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  संत्री  डो०  एल०  :

 हां  ।  6.5.1989  से  11.5.1989  तक  एक  रक्षा  पेंशन  अदालत  आयोजित  की  गई  ।

 अदालत  के  पास  243  मामले  आए  थे  जिनमें  से  208  मामले  अदालत  की  बंठक  पूरा
 होने  तक  निपटा  लिए  गए  थे  और  17  मामलों  को  बाद  में  निपटाया  गया  ।

 अदालत  ने  उक्त  मामलों  पर  निर्णय  विद्यमान  नियमों/विनियमों  के  अन्तर्गत  लिया  और
 जिन  मामलों  के  सुसंगत  दस्तावेज  अदालत  को  उपलब्ध  नहीं  कराए  उन  मामलों  को  अदालत
 निपटा  नहीं  सकी  ।

 नहीं  |

 मवीनतस  टेलीफोल  डायरेक्टरी

 928.  भोमती  किशोरी  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  सभी  टेलीफोन
 जिलों  के  लिए  नवीनतम  टेलीफोन  डायरेब्टरी  कब  तक  उपलब्ध  हो  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  देश  के  सभी  टेलीफोन  जिलों  की

 टेलफोन  डाइरेक्टरी  का  प्रवाशन  1990  तक॑  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 झामरीकी  कम्प्यूटर  निर्माताओं  द्वारा  कम्प्यूटर  हार्डबेयर  शुविधाओं  की  स्थावना

 929,  भीमती  किज्ञोरी  सिंह  :  वया  भ्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थया  प्रनेक  ग्रमरीबी  ब-म्प्यूटर  निर्माता  मारत  में  कम्प्यूटर  हाडंवेयर  के  लिए  उत्पादन

 शुविधाप्रों  का  गठन  कर  रहे
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 2  19:1  लिखित  उंत्तर
 ते  भय  पणययय

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है,भौर  बया  वे  मारतीय  कम्पनियों  के  साथ  संयुक्त
 उद्यम  स्थापित  कर  रहे  और

 बया  भ्रमरीकी  हाडवेयर  निर्माता  मारतीय  साभीदारों  को  समूचरी  प्रौद्योगिकी  का
 तरण  कर  रहे  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्चोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाण

 इलक्ट्रानिको  और  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के  ०  स्‍्रार०  :  जी

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  को  डिजीटल  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  तथा  संग्रुक्त  राज्य  अमेरिका
 की  ने  बम्बई  मंसस  हिन्दी  ट्रॉन  कम्प्यूट्स  तथा  के  साथ  -

 कम्प्यूटर

 प्रणालियों  के  विनिर्माण  के  लिए  मारत  में  उत्पादन  सुविधाओं  की  पहले  ही  स्थापना  संयुक्त  उद्यम  के
 रूप  में  कर  ली  बंबई  स्थित  मेससं  हिन्दुस्तान  तथा  कलकत्ता  स्थित  एस०टी०पी०  लि०
 को  संयुक्त  राज्य  अस्नेरिका  के  मैसर्स  एन०सी०आर०  कारपोरेशन  तथा  संयुक्त  राज्य
 के  मैससे  अट्टारी  कारपोरेशन  के  साथ  कम्प्यूटरों  के  विनिर्माण  के  लिए  भी  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में
 आद्यय-पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।

 हां  ।  मारतीय  भागीदार  कम्पनियों  को  प्रौद्योगिकी  की  जानकारी  मिल  रही  जो
 उत्पादन  प्रतिष्ठापना  चालू  करने  तथा  प्रणालियों  क ेरख-रखाव  के  साथ-साथ  मूलमूत
 डिजाइन  ड्राइंग  तेयार  करने  के  लिए  अनिवायं  है  ।

 कलपाककम  में  परमाणु  रिएक्टरों  को  मरम्मत  करता  अथवा  उन्हें  बेकार  घोषित
 किया  जाना

 930.  श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  क्या  प्रथांग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मद्रास  परमाणु  बिजली  केन्द्र  के  अन्तर्गत  कलपाक्कम  में  दो  प  रमाणु  रिएक्टरों  की
 मरम्मत  करने  अथवा  इन्हें  बेकार  घोषित  करने  की  कोई  योजनाएं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ये  केना  लम्बे  समय  से  क्षमता  से  कम  कार्य  कर  रहे  हि

 क्‍या  मद्रास  संयंत्र  के  घटकों  में  जो  दोष  पाये  गए  उनके  प्रन्य  परमाणु  बिजली  संयंत्नों
 में  भी  उत्पन्न  होने  की  सम्भावना  और

 ॥

 (2)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाण्‌
 इलंक्ट्रालिको  धौर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  मर०  :
 कलपाक्कम  के  दो  परमाणु  विद्युत  रिएक्टरों  को  बेकार  घोषित  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  दोनों

 यूनिट  इस  समय  100-100  मेगावाट  क्षमता  के  विद्युत  स्तर  पर  काम  कर  रहे  सन  1989  के  अन्त
 ;  सामान्य  विद्यत  प्रच/लन  को  से  कायम  करने  की  दृष्टि  से इन  यूनिटों  की

 त॒  करने  सम्बन्धी  कार्य  अगले  कुछ  महीनों  में  शुरू  किए  जाने  की  आह

 और  नहीं ।  ॥

 (8)  यह  प्रएन  उठता  ही



 लिखित  उत्तेरें  24  1989
 बन

 सीसा  पर  बाड़  सगाने  भौर  पहचान-पत्र  जारी  करने  की  कार्यजाही  का  आतंकवादी  और
 तस्करी  की  गतिविधियों  पर  पड़ा  प्रमाथ

 931,  डा०  ए०  के०  पहेल  :  कया  भह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  अन्तगंत  भारत-पाकिस्तान  सीमा  की  कुल  लम्बाई  कितनी

 सीमा  पर  बाड़  लगाने  से  जम्मू-कष्मी  राजस्थान  और  गुजरात  में  आतंकवादी
 ओर  तस्करी  की  गतिविधियों  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा  है और  सीमा  पर  बाड़  लगाने  का  कार्य  कब

 पूरा  होने  की  संभावना  और

 क्‍या  बहुउद्देशीय  पहचान-पत्र  जारी  करने  से  भी  सहायता  मिली  और  यदि  तो
 कितनी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संद्ालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 थौ०  :  सीमा  सुरक्षा  बल  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में

 पाकिस्तान  सीमा  की  लम्बाई  इस  प्रकार  है  :---

 (i)  जम्मू  अन्तर्राष्ट्रीय  न  210  कि०मी०

 (ii)  पंजाब  —  554  कि०मी७०

 (iii)  राजस्थान  —  1035  किन०्मी०

 (४)  ग्रुजरात  —  512  कि०मी०

 सीमा  के  104  कि०मी०

 पंजाब  तथा  राजस्थान  क्षेत्रों  में  सीमा  के  चुने  हुए  भागों  में  बाड़  लगाने  का  काम  छुरू  किया
 गया  के०लो०नि०  जो  इस  कार्य  का  निष्पादन  कर  रहा  के  इन  दो क्षेत्रों  में
 बाड़  लगाते  का  काम  31  1989  तक  पूरा  कर  लिया  सीमा  सुरक्षा  बल

 से  प्राप्त
 सूचना  के  बाड़  से  उम्रवादियों  तथा  तस्करों  की  धसपेठ  पर  रोक  लगाने  में  मदद  मिली

 इससे  घसचेठियों/उग्रवादियों  और  तस्करों  को  पहचानने  में  सहायता  मिली  सीमा

 सुरक्षा  बल  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  राजस्थान  क्षेत्र  जहां  ऐसे  पत्र  जारी  किए  गए
 1989  के  पहले  महीनों  के  दोरान  603  घसपेठियों  को  पकड़ा  गया  है  और  अन्य  38  मारे  गये  ।

 संगठनों  हारा  विवेक्षी  अंशदान  स्वीकार  किया  जाना

 932,  ड्ा०  ए०  के०  पढल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  संगठनों/व्यक्तियों  के  नाम  तथा  पते  क्‍या  हैं  जिनके  लिए  विदेशी  अंशदान

 1976  के  अन्तगंत  कोई  विदेशी  भ्रंशदान  स्वीकार  करना  निषिद्ध  ठहराया  गया  है  और

 सांथ  ही  उम  मंगठनों/स्यक्तियों  क ेनाम  और  पतों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  कोई  विदेशी  अंशदान
 स्वीकार  किए  जाने  से  पहले  पूर्व  प्रनुमति  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  होती  और

 क्‍या  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  कठोर  बनाने  के  लिए  कोई  संशोधन  करने  पर
 विचार  किया  जा  रहा  और  यदि  तो  किस  प्रकार  का  संशोधन  किया  जाएगा

 ?

 लोक  झिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  सें  रा्य  मंत्री
 पी०  उन  संगठनों/व्यक्तियों  के  मास  पते  जिन्हें  विदेशी  अभिदाय
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 2  1911  लिखित  उत्तर

 1976  की  धारा  10  के  अधीन  निषेध  ठहराया  गया  है  ॥  सभा  पटल
 पर  रखे  में  दिए  जाते  हैं  |  प्रिंयालय  में  रखे  गए  ।  वेखिये  संख्या  उन

 संगठनों/त्रयवितयों  के  नाम  तथा  पते  जिन्हें  घारा  5(।),  6(1)  तथा  10  के  अबीन  कोई  विदेशी
 अभिदाय  स्वीकार  करने  से  पहले  पूव॑  अनुमति  लेगा  आवश्यक  सभा  पटल  पर  रखे  में

 दिए  जाते  हैं  ।  में  रखे  गए  ।  वेखिये  संख्या  एल०टो०  8070/89]
 जी  श्रीमान  ।  इसका  उद्देश्य  विदेशी  अभिदाय  को  विनियमित  करना  और  इसके

 दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  विदेशी  अभिदाय  1976  को  और  भी  कारगर
 बनाना  है  ।

 शहरी  और  प्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी

 933.  डा०  ए०के०  पटेल  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  लिए  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के

 दोर  के  लिए  घरेलू  उपभोक्ता  खचं  से  संबंधित  आंकड़े  अब  एकत्र  और  प्रस्तुत  किए

 इस  प्रक्रिया  के  परिणामस्वरूप  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  प्रतिशत  लोग  गरीबी
 रेखा  से  नीचे  पाए  गए

 1983-84  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  तत्संबंधी  प्रतिशत  क्‍या  और

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  समय  गरीबी  रेखा  निर्धारित  करते  समय  किस  परिभाषा  का

 प्रयोग  किया  गया  है  और  यह  इससे  पहले  की  परिभाषाओं  से  किस  प्रकार  मिन्‍न  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्री  साथव  सिह  :  दौर  के

 लिए  पारिवारिक  उपभोक्‍ता  व्यय  से  संबंधित  आंकड़े  जुलाई  1976  से  1987  तक  की  अवधि  के

 लिए  एकत्र  किए  गए  चक्र  के  लिए  आँकड़े  1987  से  1988  तक  की  अवधि
 के  लिए  एकत्र  किए  गए  थे  ।  चक्र  के  परिणामों  की  ड्राफ्ट  रिपोर्ट  1988  में  तैयार  की

 चक्र  के  आंकड़ों  को  अभी  संसाधित  किया  जा  रहा  है  ।

 और  वर्ष  1983-84  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  ग्रामीण

 तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रतिशत  अनुपात  40.4  तथा  28,1  था  ।  चक्र  पर  आधारित  गरीबी

 के  अनमानों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  गठित  (1979)  न्यूनतम  आवश्यक  ताओं  तथा  प्रमावी  खपत-मांग

 से  संबंधित  कृतिक  बल  द्वारा  गरीबी  की  रेखा  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  2400  कंलोरी  तथा  धशाहरी  क्षेत्रों

 में  2100  कैलोरी  प्रति  व्यक्ति  देनिक  कैलोरी  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  1973-74  की  कीमतों  पर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  49.09  रु०  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  56.64  रु०  प्रति  व्यक्ति  मासिक  व्यय  के  रूप  में

 परिझाषित  किया  गया  गरीबी  की  रेखा  को  इस  संकल्पना  का  प्रयोग  व  ष॑  1972-73,  1977-78

 तथा  1983-84  में  गरीबी  संबंधी  भ्रनुमान  लगाने  के  लिए  किया  गया  था  ।

 डाक  वितरण  में  देरी

 934.  डा०  ए०के०  पठढेल  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  21  राज्यों  को  राजधानियों  से  प्राप्त  जांच  रिपोर्टों  स ेपता  चला  है  कि  डाक  विभाग
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 द्वारा  परीक्षण  के  तौर  पर  भेजे  गये  50  प्रतिशत  पत्रों  को  ।7  राजधानियों  में  निर्धारित  मानदंडों  के

 अनुसार  वितारेत  नहीं  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है

 संचार  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  13  राज्यों  की  राजघानियों  की
 जांच  रिपोर्ट  से  यह  पता  चला  है  कि  विभाग  द्वार।|  डाक  में  डाले  गए  जांच  पत्रों  में  से  50  प्रतिशत  से
 अधिक  पत्र  मानदण्डों  के  अनुसार  वितरित  नहीं  किए  गए  ।

 1988  में  किए  गए  जांच  पन्र  विश्लेषण  से  पता  चला  है  कि  26  प्रतिशत  पत्रों  में  एक दिन
 20  प्रतिशत  पत्रों  में  दो  दिन  का  और  ।3  प्रतिद्षत  पत्रों  में तीन  दिन  और  उससे  अधिक

 विलंब  हुआ  जबकि  4  प्रतिशत  पत्न  मानदंडों  के  अनुसार  वितरित  किए  विलंब  के  लिए
 मुख्य  कारणों  में  से--डाक  ले  जा  रही  उड़ानें/रेलगाड़ियों  का  देरी  से  पहुंचना  एक  प्रमुख  कारण  है  ।
 डाक  विभाग  में  जांच  पत्रों  दवरा  डाक  मॉनीटर  सक्रिय  डाक  सर्वेक्षण  और  सेवा  जाँचों  की

 गुणवत्ता  की  एक  प्रणाली  है  ।  यदि  निरंतर  विलंब  होने  का  पता  चलता  है  तो  डाक  व्यवस्था  नेटवर्क
 की  पुनरीक्षा  बगी  जाती  है  और  सुधारात्मक  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 समाचार  प्रुप  ऑफ  म्यूज  पेपसंਂ  को  धमकी

 935.  प्रो०  मधु  बंडवते  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  आतंकवादियों  ने  समाचार  ग्रुप  ऑफ  न्यूज  पेपर्सਂ  के
 पन्ना  के  इनके  परिवहन  और  वितरण  से  संबंघत  व्यक्तियों  को  जान  से

 रने  की  धमको  दी

 ( पु
 कु समाच

 यदि  तो  क्‍या  इन  धमक्ियों  के  परिणामस्वरूप  इस  ग्रुप  के  समाचार  पत्रों  के वितरण
 में  वास्तव  में  कमी  आई  क्योंकि  प्रखबार  बेचने  वालों  ने  समाचा  र-पत्रों  के  अपने  आड्डरों  को  रद
 कर  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  समाचार-पन्नों  की  स्वतंत्रता  को  इस  खतरे  की  धमकी  के  विरुद्
 क्या  कार्यवाही  की

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पो०  :  और  जी  श्रीमान्‌  ।

 पंजाब  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  उनके  मालिकों  तथा

 संवाददाताओं  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  समाचार  पत्र  ले  जाने  वाले  ट्रकों  की  सुरक्षा  तथा
 पर  के  विभिन्‍न  कस्बों  और  शहरों  में  समाचार  पत्र  वितरित  करने  वालों  इत्यादि  की  सुरक्षा  के

 उपाय  किए  गये  हैं  ।

 और  मोलेकूलर  केय  में  “  डियोक्सटियो  न्यूक्लिक  एसिडਂ  परीक्षण

 936.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  |क  :

 क्या  न्यायालय  में  बच्चे  के  माता-पिता  की  पहचान  के  लिए  गबाहਂ  के  रूप

 में  ऑफ  सेलूलर  एण्ड  मोलेकुलर  बाइयोलोजीਂ
 ने  ग्यूक्लिक  एसिडਂ

 टेस्ट  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 कया  भारत  में  डियोक्सटिबो  न्यूक्लिक  एसिड  जांच  सफल  हुई  है  और  यदि  तो  कहां

 बिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परभाण
 इलेक्ट्रॉमिको  ओर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राष्य  संत्री  के०  धझ्रार०  :  को  शकोय
 और  अणुजीवविज्ञान  केन्द्र  सी०  एम०  में  प्रस्तुत  किए  गये  डी०  एन०  ए०  परीक्षणों  के
 परिणाम  बच्चे  के  माता-पिता  की  पहचान  करने  के  लिए  न्यायालय  के  समक्ष  पेश  नहीं  किये  जा  सके
 थे  क्‍योंकि  ये  परिणाम  न्याय  दिये  जाने  के  पश्चात  उपलब्ध  थे  ।

 प्रयोगशाला  स्तर  पर  बहुत  से  डी०एन०ए०  फिगर  प्रिटिंग  परीक्षण

 सफलतापूर्वक  किये  गये  हैं  ।

 अल्मोड़ा  में  डिवीजनल  टेजीफोम  के  कार्यालय
 में  कर्मचारियों  को  संख्या

 937.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अल्मोड़ा  में  डिवीजनल  टेलीफोन  के  कार्यालय  को  पर्याप्त
 संख्या  में  वःमंचा री  उपलब्ध  किये  गये  ओर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रानीखेत  को  एस०टी०डी०  सुविधा  से  देवा  के  भ्रन्य  शहरों  से  जोड़ता

 938.  श्रो  हरीश  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  रानीखेत  को  एस०टी०डी०  सुविधा  से  देश

 के  अन्य  शहरों  से  जोडने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  यह  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  जो  नहीं  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 पबंतीय  क्षेत्रों  में  संचार  प्रभालो  का  आधुनिकोकरण

 939,  श्री  हरोश  शाबत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  देश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  के  पब॑तीय  क्षेत्रों

 में  संचार  प्रणाली  का  आधुनिकीकरण  करने  की  कोई  विशेष  योजना  तैयार  की

 क्‍या  इन  क्षेत्रों
 के  कुछ  जिलों  और  उपमंडलीय  मुख्यालयों  को  1989-90  तक

 एस०टी०डी०  सुविधा  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  मे ंसंचार  सु,वधा  की  व्यवस्था  कराने  के  लिए  उठाये  जा  रहे
 कदमों  का  ब्यौरा  यया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  काशीपुर  में  836
 किच्छा  में  320  पिथोरागढ़  में  400  लाइनों  नंनीताल  में
 896  लाइनों  रामनगर  नैनीताल  में  384  लाइनों  रुद्रपुर  में
 640  पौड़ी  में  400  भ्रौर  अल्मोड़ा  में  334  )
 जैसे  स्थानों  पर  इलेक्ट्रॉनक  एक्सचेंज  खोले  गए  हैं  ।  वर्ष  89-90  के  दौरान  पिथौरागढ़  जिले  के

 लोहाघाट  और  धारघूला  में  सी-डाट  एक्सचेंज  चालू  करने  का  भी  प्रस्ताव  है और  उपस्कर  उपलब्ध

 होने  पर  नए  जिले  ई०एस  ०ए०एक्स०  एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  आठवीं  योजना  के
 अन्तर्गत  विभाग  ने  पर्वतीय  और  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  (i)  मांग  पर  टेलीफोन  प्रदान
 करना  (ii)  उप-मंडलीय  मुख्यालय  स्तर  तक  एस०टी०डी०  सुविधाएं  प्रदान  करना  (iii)  सभी

 मेनुअल  एक्सचेंजों  को  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बदलना  (iv)  ऊपरी  संरेखण  के  स्थान  पर  लम्बी

 दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  ज॑से  संचारण  माध्यमों  की  व्यवस्था  करना  और  (५)  संमावित  सीमा
 तक  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने  जैसे  बृहत  उद्देश्यों  को  शामिल  किया

 और  8  जिला  मुख्यालयों  में  से  4  अर्थात्‌  नेनीताल  और

 देहरादून  में  एस०टी०डी०  सुविधा  पहले  ही  प्रदान  की  जा  चुकी  1989-90  के  दौरान  चमोली
 और  उत्तरकाशी  जिला  मुख्यालयों  में  मी  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  इसके
 अलावा  चालू  वर्ष  के  दौरान  हरिद्वार  के  प्रमुख  नगरों  को  भी  एस०्टी०डी०  सुविधा  से  जोड़ने  की
 योजना  है  ।  शेष  दो  जिला  मुख्यालयों  में  आठवीं  योजना  के  दोरान  यह  सुविधा  प्रदान  की

 जहां  तक  उपरोक्त  उप  मण्डलीय  मुख्यालयों  में  एस०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  सम्बंध  है
 इसे  विभाग  की  आठवीं  योजना  के  अंतर्गत  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के लिए  ध्राठवों  योजना  का  प्रारूप

 940.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  को  अंतिम
 रूप  दिया  जा  रहा

 चूंकि  इन  क्षेत्रों  को  विशेष  दर्जा  दिया  गया  इसलिए  क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  बारे  में  स्थानीय  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  विचार  प्राप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 पोजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधव  सिह  :  नहीं  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  संदमं  में  उत्त  र  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कार्यनीति

 संबंधी  कार्य  तथा  परामर्श  चल  रहा

 और  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विशेष  संदर्भ  में  उत्तर-पश्चिमी  हिमालय  के

 विकास  संबंधी  समस्याओं  तथा  संभावनाओं  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  संसद  विधान  सभा  सदस्यों  तथा  जिला  बोडडों  के

 गध्यक्षों  तथा  विशेषज्ञों  की  बैठक  दिनांक  10  89  को  योजना  भायोग  में  आयोजित  की  गई
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 थी  ।  ऐसा  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  कार्यनीति  तैयार  करने  में  उपयोग  के  लिए
 विषय  से  संबंधित  अनुमव  तथा  विचार  एकत्रित  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बिलस्ब  से  चल  रही  केन्द्रीय  परियोजनाओं  को  पूरा  किया  जाना

 941,  श्रो०  मारायण  चन्द  पराहर  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  वर्ष  |  या  बर्ष  1982-83  या  उससे  पहले  20
 करोड़  रुपए  की  लागत  से  आरम्भ  की  गई  रेलवे  लाइनें  और  इस्पात  ओर

 जल  मूतल  परिवहन  और  सिंचाई  से  संबंधित  परियोजनाओं
 में  स ेकोई  १रियोजना  31  1989  तक  भी  पूरी  नहीं  हुई

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  अत्यन्त  धीमी  गति  से  कार्यान्वयन  के  कया
 कारण  हैं  और  बजटों  और  में  शामिल  करते  समय  अनुमानित  व्यय  और  बतंमान
 व्यय  क्या  है  और  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 क्‍या  इनके  शीघ्र  कार्य  निष्पादन  को  सुनिश्चित  बनाने  के  लिए  प्रयास  बिए  जाएंगे  और
 प्रत्येक  मामले  में  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्य  हैं  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रस  कार्यान्वयन  संत्री  साधव  सिंह  :  और

 हां  ।

 31-3-1989  की  स्थिति  के  अनुसार  मंत्रालय  की  त्रेमासिक  प्रबोधन  प्रणाली  में  उपलब्ध

 सूचना  के  आधार  पर  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1982-83  भ्रथवा  उससे  पूर्व  भ्रमुमोदित  परन्तु  पूरो  नहीं  की  गई  परियोजनायें

 लागत

 मूल  संशोधित  प्रत्याशित  मूल  संशोधित  पूरी  नहीं  होने  के
 की  ९८  लागत  संक्षिप्त  मुख्य

 बुद्धि  कारण

 2  3  4  5

 रेलवे

 सई  लाइन

 1.  धर्मानगर  9,67  29.59  41.24  326  संसाधनों  का  अमाव

 कुमा  रघाट  37.10  (11)  ओर  भूमि  अधिग्रहण
 में  देरी
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 1  2  3  4  5

 2.  ऐजॉकुलम  14.71  38.62...  60.92  314  वही

 ऐलेप्पी  (57)

 3,  जम्मू  तवी  50.00.  68.68  112.27  124  वही

 उधमपुर  (63)

 4.  करूर--डिडीगुल  42.86  106.63  138,25  222  वही

 तृतीकोरिन  (30)

 5.  112.10  265.00  322.00  87  वही

 रायजादा  (21)

 6,  कोटा  चित्तौड़ढ़  41.09  93.96  135.00  228  वही

 नीमच  (44)

 7.  लाल  बाजार  10.76  27.17  _  236  वही

 बैराबई  32.85  (10)

 8.  नंगल  डेम-तलवार  37.68  ६0.00  80.00  112  वही

 (0)

 9.  रामपुर  12.98  23,.50  38.52  196  वही

 न्यू  हल्द्वानी  (63)

 10.  सिलचर-जरीवम  12.13  25.31  39.57  226  वही
 34.48  (15)

 11.  ऐलेप्पी  1110  34.92  34.92  214  वही

 कयानकुलम  (0)

 12.  16.92  32,54  32.54  92  वही

 (0)

 13.  मभागा-चिटौनी  6.74  23.59  40,00  493  वही
 (69)

 14.  10.72  31.43  31.43  193  वही

 चंपादंगा  (0)

 लाइन  परिवतंन

 1,  गुंदुर-मचेरला  8.24  30.84...  66.38  यही

 (115)

 2.  मंमद-पार्ली  28,00  99,00  140.00  400  बही

 वेजनाथ  (41)
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 ]  2  3  4  5

 3.  मैसूर-बंगलौर  14.00  45.00.  58.76  319  वही

 (30)

 4.  वाराणसी-भटनी  13.91  53.73  70.75  408  वही
 (31)

 इस्पात

 1.  विशाखापत्तनम  2256,00  6849.70  6849.70  203  प्रारम्भ  में  अपर्याप्त

 इस्पात  परियोजना  (0).  निधियां  और  उयस्करों
 की  पूर्ति  मैं  विलम्ब

 2.  बोकारो  इस्पात  947.24  1637.55  2198.40  132.  क्षेत्र  परिवर्तन  और

 संयंत्र  4  मिलियन  (34).  उपस्कर  पूर्ति  में  विलंब

 टन  विस्तार

 3.  बोकारो  इस्पात  75.94  120.29  154.15  102  प्री

 संयंत्र  (28)  1989  में  चालू
 की  गई

 4.  भिलाई  इस्पात  937.7  1600.50  2268.63  1440  क्षेत्र  और  डिजाइन  में

 संयंत्र  4  मिलियन  (2145.50)  (6)  परिवतंन  और

 टन  विस्तार  उपस्करों  की  पूर्ति  में
 विलम्ब

 खान

 1.  ग्रंघमर्दन  बक्साइट  31.20  +-  62.70  100...  पर्यावरणीय  क्षति  के

 खान  परियोजना  अन्तगंत  तथा  स्थानीय

 आन्दोलन

 2.  राष्ट्रीय  1242.40  2408.14  2476.9  99...  उपस्करों  की  पृतति  में

 नियम  कम्पनी  लि०  (2)  विलंब  और  प्रौद्योगिकी
 समावेशन

 उच्चोग

 1,  दामोदर  सीमेंट  21.99  35,00  36.75  67  स्‍थान  आबंटन  में

 (5)  विलम्ब  और  निवेश
 लागत  संबंधी  विकास

 बा  एएएएएए्त्ाणशरतशशशरनशशशशष
 ग

 टिप्पणी  :  (i)  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की  त्रेमासिक  प्रबोधन  प्रणाली  के  अनुसार  1982-83  में

 अथवा  उससे  पूर्व  अनुमोदित  कोई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजना  अधुरी  नहीं  रही  ।

 (ii)  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की  प्रबोधन  प्रणाली  में  शिचाई  परियोजनाएं  शामिल

 नहीं
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 कलकत्ता  से  टेलोफोन  लाइन

 942.  श्रीमती  गीता  सुखर्जो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नारायणगढ़  और  तामलुक  पुलिस  स्टेशनों
 के  टेलीफोन  कलकत्ता  से  बहुत  मुश्किल  से  मिलते  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  से
 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिथर  :  पिगला  और  सबंग  की  जोड़कर
 अब  इन  सभी  स्थानों  के  टेलीफोन  लाइनें  कलकत्ता  से  मिल  जाती

 1989  के  अन्तिम  सप्ताह  में  मयंकर  आंधी  तूफान  तथा  समूये  मिदनापुर  जिले  पर
 कम  दबाब  के  कारण  हन  स्थानों  की  टेलीफोन  लाइनों  में  व्यवधान  उत्पन्न  के  गया  इन  सभी
 स्थानों  पर  टेलीफोन  चालू  करने  का  काम  पिगला  और  सबंग  को  छोड़कर  पूरा  कर  लिया  गया  है
 और  इन  दोनों  स्थानों  की  टेलीफोन  सेवाएं  31-7-1989  तक  पुनः  चालू  कर  दिए  जाने  की
 संभावना

 पश्चिम  में  सिदनापुर  जिले  में  नये  डाक  घर  लोलना

 943,  श्रीमती  गीता  सुखजों  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पद्चिचम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  के  पंसकुरा  और

 दासपुर  एक  ओर  सबंग  और  डेबरा  ब्लाकों  में  कितने  नये  डाकघर  अथवा
 उप-डाकधर  खोले  गये  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  डाक  घर  खोले  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :

 खोले  गये  डाकधरों  को  संख्या

 क्षेत्र  1986-87  1988-89 1987-88

 पंसकुरा-ा
 न  1  जः

 न  1  +-

 दासपुर  1  और  11  न+  =  --

 केशपुर  न+  ॥  _

 पिगला  न
 ना

 न

 सबंग
 न  ||  न

 देवरा  न  तन
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 चालू  वर्ष  (1989-90)  के  दोरान  पन्सकुरा  1  और  पिगला  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  में  एक-एक
 डाकधर  खोलने  का  प्रस्ताव

 बस्थई  टेलीफोस  लिगम  में  स्यू  बांबे  शौर  कल्याण  कॉप्लेक्ल  को  शामिल  करना

 944.  भ्री  एस०जी०  घोलप  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  न्यू  बांबे  और  कल्याण  कांप्लेक्स  को  बम्बई  टेलीफोन  निगम  में  शामिल  करने
 की  जोरदार  मांग  की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  मंयदर  और  अन्य  क्षेत्रों  को  बम्बई  टेलीफोन  निगम  में
 शामिल  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्यां  प्रगति  हुई  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  से  एक  समय  में
 बम्बई  टेलीफोन  का  एक  माग  होने  के  ऐतिहासिक  कारणों  से  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  मंयदर
 को  महानगर  टेलीफोन  निगम  की  बम्बई  यूनिट  में  शामिल  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है|
 तवीन  बम्बई  और  कल्याण  कम्पलेक्स  के  क्षेत्रों  को  बम्बई  टेलीफोन  प्रणाली  के  स्थानीय  क्षेत्रों  में
 शामिल  नहीं  किथा  जा  सका  क्योंकि  वे  बम्बई  अथवा  थाणे  नगर  निगम के  क्षेत्राघकार  में  नहीं
 आते  हैं  ।

 मंत्रालयों  विभागों  में  हिस्दी  का  प्रयोग

 945.  डा०  चन्रा  शेखर  बर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ॥
 क्‍या  सरकार  ने  डाक  और  दूर-संचार  विभाग  जैसे  विभागों/मंत्रालयों  जिनका

 जनता  से  सीधा  संबंध  हिन्दी  के  प्रयोग  का  मूल्यांकन  किया

 क्‍या  जनता  के  साथ  उनके  दिन-प्रति-दिन  के  पत्र-व्यवहार  आदि  में  हिन्दी  के  प्रयोग
 संबंधी  नीति  का  कार्यान्वयन  सरकार  की  नीति  के  अनुरूप  हो  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  की  नीति  की  पूर्ण  रूप  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  इन
 मंत्रालयों  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  हां  समय-समय  पर

 किया  जाता  है  ।

 हां  ।  ये  विभाग/मंत्रालय  जनता  के  साथ  अपने  रोजमर्रा  के  पत्र-व्यवहार  में

 हिन्दी  के  प्रयोग  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  को  कार्यान्वित  करने  का  मरसक  प्रयास  कर  रहे

 प्रश्न  नहीं  उठता

 केरल  के  जिलों  में  दूरसंचार  व्यवस्था

 946.  भ्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  के  प्रथम  महीनों  के  दौरान  केरल  के  कालीकृट  तथा  वाईनाड

 जिलों  में  क्या  दूरसंचार  सेवाएं  उपलब्ध  की  गई
 ‘
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 न  नःररः  जा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  वर्ष  के  दौरान  इन  जिलों  में  अतिरिक्त  दूर-संचार  सेवाएं
 उपलब्ध  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  कालीकट  जिले  में  एक
 नया  एक्सचंज  खोला  गया  और  पाँच  मौजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्त।र  किया

 कण्णानोर  जिले  में  एक  नया  एक्सचेंज  खोला  गया  और  13  मौजूदा  एक्सचेंजों  का
 विस्तार  किया

 वाईनाड  जिले  में  एक  नया  एक्सचेंज  खोला  गया  और  2  मौजूदा  एक्सचेंजों  का
 विस्तार  किया

 हां  ।

 कालीकट  जिले  में  4  एक्सचेंजों  के  विस्तार  का  प्रस्ताव  है  :

 कण्णानोर  जिले  में  4  एक्सचेंजों  के  विस्तार  का  प्रस्ताव

 वाईनाड  जिले  में  एक  नया  एक्सचेंज  खोलने  और  6  मौजूदा  एक्सचेंजों  के  विस्तार
 का  प्रस्ताव  है  ।

 यद्ध  में  मारे  गए  संनिकों  की  विधवाओं  के  कल्याण  के  लिए
 स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान

 947,  डा०  झूलरेणु  गुहा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  की  विधवाओं  के  वल्याण  के  लिए  स्वयंसेवी
 संगठनों  को  अनुदान  देती  और

 यदि  तो  स्वयंसेवी  संगठनों  को  यह  घनराशि  किस  आधार  पर  दी  जाती  है  भौर  इन

 अनुदानों  के  उपयोग  पर  किस  प्रकार  निगरानी  रखी  जाती  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  डो०एल०  :
 भौर  युद्ध  में  वीरगति  प्राप्त  सैनिकों  की  पत्नियों  के  कल्याण  के  लिए  स्वयंसेवी

 संगठनों  को  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  सरकारी  निधि  में  से कोई  सहायता  अनुदान  नहीं  दिया  जा  रहा
 लेकिन  नई  दिल्‍ली  स्थित  विडोज  एसोसिएशनਂ  को  यद्ध  में  बीर  गति  प्राप्त  सैनिकों  की
 पत्नियों  और  भूतपूर्व  सनिकों  के  आश्वितों  के  प्रशिक्षण  तथा  पुनर्वास  से  सग्बन्धित  कार्यों  में  सहायता
 देने  के  लिए  विशेष  प्रयोजनों  हेतु  केन्द्रीय  सैनिक  बोर्ड  द्वारा  संचालित  कत्याण  निधि  में  से  कुछ  तदर्थ

 अनुदान  किया  गया  एक  उच्च  स्तरीय  प्रबन्धक  समिति  निधि  की  निगरानी  रखती

 आदिवासियों  क्षेत्रों  के लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 948,  डा०  फूलरेजु  गुहा  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  आदिवासियों के  उत्थान  और
 आदियासी  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  विश्वेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  अब  तक
 वर्ष-वार  कितनी  राशि  जारी  की  ओर
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 वर्ष  1989-90  के  दौरान  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  वितनी  जारी  करने
 का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेसा  कुमारी  :  और  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 विश्ररण

 लाखों

 राज्य/संघ  1985-86  में  1986-87  में  1987-88  में  1988-89  में  1989-90  में
 राज्य  क्षेत्र  मुक्त  राशि  मुक्त  राशि  मुक्त  राशि  मुक्त  राधि  मुक्त  राशि

 2  3  4  5  6

 आन्श्र  प्रदेश  740,00  850,38  1063.23  1165.12  1116.00

 असम  632.40  710.63  705.83  786,86  849.00

 बिहार  1964,41  2066.05 =  2178.10.  2472.15...  2530.00

 गुजरात  1126.66  1246.96  1347,  58  1320.59  1474.00

 हिमाचल  प्रदेश  205,36  241.48  237,19  287.32  250.00

 कर्नाटक  148,13  116,26  127.47  134.82  148,00

 केरल  70.01  77.76  83,74  115.78  78  105.00

 मध्य  प्रदेश  3969.98  4399.72  4518.48  4934,  15  5385.00

 महाराष्ट्र  950,69  1072,.00.._  1284,51  1266.41  1438.00

 मणिपुर  252,85  280.91  281.76  282.89  89  306.00

 उड़ीसा  1915.00.  2174.48.  2263.82...  2388.66.  2527.00

 राजस्थान  910,08  1019.90  1138.15  1234.03  1323.00

 सिक्किम  38.99  38.96  39.57  49,  22  48.00

 तमिलनाडु  154.93  162.09  178,54  194,95  222,00

 त्रिपुरा  250.17  263.67  273.23  305,65  305.00

 उत्तर  प्रदेश  27,87  31.10  35,23  105.11  46.00

 पश्चिम  बंगाल  616.27  701,29  836.57  876.29  928.00

 ननन«नम-भननमनीणनीनानयरनननण।ीणएणीणएझ।ं  घऊघघधथन्‍्ियनीी--ी.न्‍.क्‍.च  व  ल्‍स्‍क्‍इड  डी  लव  न्‍झ+अैै__च्  ीौौ3भ302ोएऐईोएज:एरएफस  फसअलॉॉअअ  सफक्‍
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 ||  2  3  4  5  6

 अंडमान  और  निकोबार

 दीप  समृह  30.00  40.00  50.00  60.00  60.00

 दमन  और  द्वीवी  5.00  6.00  7.00  10.00  900

 जोड़  :  14000,00  15500,00  16650,00  18000.00  19069.00

 प्रामीण  महिलाओं  के  लिए  कार्यक्रम

 949,  डा०  छूलरेंजु  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामाण  महिलाओं  के  कल्याण  हेतु  विभिन्‍न

 कार्यक्रम  आरम्म  करने  का  सुकाव  दिया  और

 यदि  ता  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 योजता  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  संत्री  साथव  सिह  ओर
 आठवीं  योजना  के  सम्बन्ध  में  गठित  किए  गए  विभिन्‍न  संचालन  दल/कार्य  दल  महिला  कार्यक्रमों  सहित
 विभिन्‍न  विकास  क्षेत्रों  क ेलिए  कार्यक्रम  तैयार  करने  में  लगे  ६ुए  जब  थोजना  को  अन्तिम  रूप  दे
 दिया  तभी  ब्यौरे  उपलब्ध  होंगे  ।

 गोबा  में  डाक  विभाग  के  मबन  का  निर्माण

 950,  भरी  झांताराम  नायक  :  क्या  सचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  गोवा  में  डाक  विभाग  के  लिए  «सी  भवन  का  निर्माण
 करने  का  विचार

 यदि  तो  मवन  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  और

 निर्माण  कार्य  वास्तविक  रूप  में  कब  शुरू  हो  जाएगा  ?

 संचार  मंजालय  के  राज्य  संत्रो  भिरिघर  :  मारगाव  में  प्रधान
 डाकघर  के  लिए  दो  चरणों  में  एक  भवन  तथा  स्टाफ  क्वाटरों  के  निर्माण  का  भ्रस्ताव  है  ।

 और  ये  परियोजनाएं  अभी  प्राथमिक  नक्शे  तैयार  करने  के  आरंभिक  दौर  में  ही  है
 अभी  इनकी  अनुमानित  लागत  और  इन्हें  शुरू  करने  का  समय  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 गोबा  में  मपुक्का  एक्सचेंज  से  एस०टी०डो०  सुविधा

 931,  भी  शांताराभ  नायक  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गोवा  में  मपुक्का  एक्सचेज  से  एस०टी०डी०  सुविधाएं  उपलब्ध
 करने  का
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 यदि  तो  प्रयोक्ताओं  को  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करायी

 समय-समय  पर  निर्धारित  कार्यक्रम  क्या  और

 क्या  कार्यक्रम  में  कमी  संशोधन  किया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 मार्ज  1990  तक  ।

 और  पहले  वाला  लक्ष्य  1988-89  का  पारेक्षण  माध्यम  न  मिल  पाने  के

 क्रारण  संशोधित  लक्ष्य  1989-90  रखा  गया  ।

 महाराष्ट्र  क ेसतारा  जिले  में  128  लाइन  वाले  इलंक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  किया  जाना

 952,  श्रो  प्रतापराव  बो०  मोसले  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  के सतारा  जिले  में  खण्डाला  ओर  मांडे  में  128  लाइन
 वाले  नये  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  लिए  मंत्रालय  को  कुछ  अमुरोष  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  उक्त  अनुरोध  पर  कया  कायंवाही  की  गई
 और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  उस्चके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :

 सतारा  जिले  के  खण्डाला  ओर  भांडे  को  128  सीडांट  आर०ए०  एक्सचेंज
 अलाट  करने  के  लिए  नोट  कर  लिया  गया  है  क्योंकि  ये  दोनों  स्थान  इस  एक्सचेंज  की  संस्थापना  की

 शर्ते  पूरी  करते  हैं  और  उपस्कर  उपलब्ध  होने  पर  इन  स्थानों  पर  उक्त  एक्सचेंज  संस्थापित  कर  दिए
 जायेंगे  ।  लोलन्द  और  शिरवाल  128  पोर्ट  सी  डॉट  ए  एक्स  एक्सचेंज  की  संस्थापना  करने  संबंधी  झर्ते

 पूरी  नहीं  करते  हैं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 सुपर  कम्प्यूटरों  का  देश  में  मिर्माण

 953,  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :

 श्री  जो०  एस०  बासबरालू  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  सुपर  कम्प्यूटरों  का  देश  में  निर्माण  करने  में  आत्म-निर्मर  और

 यदि  तो  यह  विशेष  रूप  से  विदेशों  की  तुलना  में  किस  सीमा  तक  आत्मनिमंर  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिको  ओर  प्रन्तरिक्ष  विमाणों  में  राज्य  मंत्री  के०झार०  :  और

 नहीं  ।  किन्तु  पुणे  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  द्वारा  स्थापित  उन्नत  अधिकलन  विकास  केन्द्र
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 को  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  समानांतर  अभिकलन  प्रणाली  विकसित  करने  की  विशिष्ट
 जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  जिसकी  अधिकतम  क्षमता  1000  मेगा  पलंप्स  इन  समानांतर
 कलन  प्रणालियों  की  कार्य-क्षमता  का  रेंज  सुपर  कम्प्यूटरों  जेसा  ही

 महानगरों  में  स्वचातित  डाक  प्रणाली  का  शुरू  किया  जाता

 954,  भी  एस०  थो०  सिदनाल  :

 भी  कांति  लाल  पढठेल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  महानगरों  में  स्वचालित  डाक  प्रणाली  को  प्रारम्म  करने  के

 प्रथम  चरण  में  बम्बई  का  चयन  किया  गया

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इस  स्वचालित  डाक-प्रणाली  को  अन्य  महानगरों  में  कब  तक  प्रारम्भ  कर  दिया

 जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिघर  :  हां  ।

 बम्बई  के  लिए  प्रस्तावित  प्रणाली  में  मंनुअल  प्रचालन  और  मशीन  द्वारा  छंटाई  का

 मिला-जुला  रूप  बम्बई  में  डाली  गई  हाक  और  बम्बई  में  वितरण  के  लिए  प्राप्त  डाक

 संसाधन  केन्द्रों  पर  क्षेत्रों  में  प्राप्त  की  जाएगी  तथा  मैनुअल  फेसिंग  और  पत्रों  की  छंटाई  के  बाद  पिन

 कोड  को  प्रतिदीप्त  बार  कोड  में  परिवर्तन  के  लिए  इन्हें  कोडिग  मशीनों  में  डाला  जाएगा  ।

 कोडिग  प्रचालन  के  बाद  पत्रों  को  कम्प्यूटरी  कृत  पत्र  छटाई  मशीनों  में  डाला  जाएगा  जो  कि
 प्रतिदीप्त  बार  कोड  का  पता  लगाने  और  100  से  200  के  बीच  चयन  की  बड़ी  संख्या  में  उनके  गंतव्य
 के  अनुसार  पत्रों  की  छंटाई  करने  में  समक्ष  पत्र  मशीनों  की  गति  प्रति  घंटा  30,000
 छंटाई  के  बाद  पत्रों  पर  लेबल  लगाए  जायेगे  और  थंलों  में  डालकर  गंतव्य  के  लिए  प्रेषित  किया

 जाएगा  !  दक्षिण  बम्बई  के  लिए  पहली  प्रायोगिक  परियोजना  में  निपटान  की  जाने  वाली  डाक  की
 मात्रा  लगभग  10  लाख  प्रतिदिन  होगी  ।

 अन्य  महानगरों  में  ऐसी  योजनाएं  प्रारम्म  करना  बम्बई  में  परियोजना  की  सफलता  और
 निधि  उपलब्ध  होने  पर  निर्मर  करेगा  ।  इसलिए  अमी  कोई  विशेष  समय  सीमा  के  बारे  में  नहीं
 बताया  जा  सकता

 तीश्न  गति  से  आर्थिक  थिकास  के  लिए  नीति

 955.  श्री  जी०  एस०  बासवरासु  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रथा  करेंगे  कि  :

 ,...  क्या  प्रसन्तुलित  क्षेत्रीय  विवास  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  योजना  आयोग  ने  ऐसे
 क्षेत्रों  की  तीव्र  गशि  से आथिक  विवास  के  लिए  एक  नई  नीति  बनाई  और

 यदि  हां  तो  इस  नई  नोति  का  ब्यौरा  कया  है  ?
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 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  माधव  सिह  और
 योजना  आयोग  पिछड़े  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  काय  मरुस्थल  विकास  जनजातीय  उप

 पवंतीय  क्षेत्र  विकास  पदिचमी  घाट  विकास  न्यूनतम  आवधश्यकता  कार्य
 संवृद्धि  केन्द्र  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  आदि  के  पक्ष  में  संसाधन
 प्रन्तरण  के  विषय  में  उच्चतर  अधिभार  ज॑ंसे  उपायों  कै  जरिए से  क्षेत्रीय  असन्तुलनों  में  कमी  लाने  की
 दिल्या  में  हमेशा  प्रयत्नशील  रहा  विकेन्द्रित  कृषि  जलवायु  सम्बन्धी  कटिबन्धों  के
 माध्यम  से  कृषि  नई  रोजगार  स्कीम  अर्थात  जवाहर  रोजगार  योजना  पर  दिए  जा  रहे  बल
 से  भी  सभी  क्षेत्रों  में  विकास  होने  की  संमावना

 दूरसंचार  क्षेत्र  का  ग॑ र-सरकारीकरण  और  स्ववेशीकरण  किया  जाता

 956,  श्री  जी०  एस०  बासवराजु  :

 श्री  शांतिलाल  पटेल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  आयोग ने  दूर-संचार  क्षेत्र  का  गर-सरकारीकरण  तथा  स्वदेशीक रण  करने

 के  लिए  अनेक  उपायों  की  योजना  बनाई

 यदि  तो  दूर-संचार  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किए  और

 इनसे  किस  सीमा  तक  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  किये  जाने  की  सम्भावना  7?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :
 दूरसंचार  के  कुछ  क्षेत्रों  में

 निजी  क्षेत्र  को  निवेश  करने  की  पहले  ही  छूट  दी  हुई  दूरसंचार  आयोग  देण  में  दूरसंचार
 सस्कर  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  सरकारी  और  दोनों  क्षेत्रों  के

 माताओं  की  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  के  उद्देश्य  से  उत्पादन  विषय  पर  एक  सम्मेलन  का  आयोजन

 किया

 और  दूर-संचार  स्वदेशी  उत्पादन  और  आत्म  निर्मरता  पर  मुख्य  बल
 कई  स्थानीय  विनिर्माताओं  को  प्रौद्योगिकी  का  अन्तरण  किया  जाएगा  और  भ्रच्छे  किस्म  के

 विश्वसनीय  उपस्करों  के  उत्पादन  के  लिए  भी  कदम  उठाये  जाएंगे  ।  कुल  आने  वाले

 तीन  वर्षों  में  उत्पादन  1100  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  से  3300  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  तक  बढ़  जाने  की

 भसाले  के  उत्पादन  को  बढ़ावा

 957.  आऔीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  योजना  आयोग  के  अध्ययन  से  यह  उजागर  हुआ  है  कि  भारत  के  मसाले  का  एक

 प्रमुख  भायातक  देश  बनने  की  भारी  आशंका

 यदि  तो  क्‍या  अध्ययन  रिपोर्ट  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  मसाले  के  लिए

 मंत्रालय  में  एक  अलग  बनाया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्य  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जाने  का  विचार  और
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 मसाले  के  उत्पादन  में  इससे  किस  सीमा  तक  वृद्धि  हो  सकेगी  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  साघथ  सिह  :

 नहीं  ।  योजना  आयोग  द्वारा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  है  ।

 से  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 सरकारी  बिमागों  और  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  सामान्य  श्रेणियों  में
 रिक्त-स्थानों  को  मरा  जाना

 958.  भरी  मारायण  चोबे  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  विभागों  और  सावंजनिक  उपक्रमों  में  सामान्य  श्रेणियों  के  भ्रनेक  पद
 रिक्त

 यदि  तो  इनको  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  की  इन  पदों  को  मरने  की  कोई  योजना  ओर

 यदि  तो  इन्हें  कब  और  कंसे  भरा  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंक्षन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  यह  अलग-अलग  सरकारी  विभागों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  की  जिग्मेदारी  है  कि  वे  अपने-अपने  कार्यालयों  की  रिक्तियों  को  भरें  ।  इसे  केन्द्रीकृत  रूप
 में  मानीटर  नहीं  किया  जाता

 सेवा  संघों  के  खातों  की  लेखा  परीक्षा

 959,  ओभी  कमला  प्रसाद  सिंह  :

 भरी  राम  समुझावन  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सेवा  संधों  द्वारा  अपने  खातों  का  लेखा  परीक्षा  विवरण  प्रशासन  को  देना  एक
 सांविधिक  अनिवायंता

 यदि  तो  सेवा  संधों  द्वारा  अपने  खातों  के  लेखा  परीक्षा  विवरण  कब  तक  प्रस्तुत
 करने  होते

 कया  काभिक  मंत्रालय  के  अधीन  सभी  सेवा  संघों  ने  गत  वित्त  वर्ष  के  अपने  खातों  के
 लेखा  परीक्षा  विवरण  प्रस्तुत  कर  दिये  हैं  भौर  यदि  तो  ऐसी  कया  कायंवाही  की  गई  जिससे
 इ  हें  प्रस्तुत  कर  दिया

 उक्त  संघों  में  से  प्रत्येक  संघ  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  लेखा  परीक्षाओं  की  जांच  के

 गया  निष्कर्ष  और

 (2)  खातों  में  पाई  गयी  अनियमितताओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उस  सम्बन्ध  में  क्या

 ब।यंवाही  की  गई  है

 .._  लोक  पझ्िकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पो०  :  से  (8).  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  संगठन  की  नियमावली
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 1959,  जो  कि  सेवा  संगठनों  को  नए  सिरे  से  मान्यता  देने  के  प्रयोजन  से  निष्क्रिप  की  घारा
 में  यह  व्यवस्था  है  कि  सेवा  संगठनों  के  खातों  के  लेखा  परीक्षित  विवरण  प्रत्येक  वर्ष  सरकार  को  इस

 प्रकार  भेजे  जाएंगे  कि  ये  सरकार  के  पास  प्रत्येक  वर्ष  जुलाई  की  पहली  तारीख  से  पहले  ही  पहुंच

 जाएं  ।  गत  वित्तीय  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  खातों  का  विवरण  किसी  भी  संगठन  ने  प्रस्तुत  नहीं
 किया  है  ।

 बिहार  में  टेलीफोन  एक्सचेजों  को  इलेक्टॉनिक  एक्सलेंजों  में  बदलना

 960.  श्री  चलन  किशोर  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 बिहार  में  मानवचालित  टेलीकोन  एक्सचेंजों  के  नाम  क्या

 क्या  इन  सभी  एक्सचेंजों  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  इलेक्ट्रॉनिक
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  बदल  दिया  और

 यदि  तो  उन  एक्सचेंजों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  में  बदल
 दया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  जानकारी  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई

 और  आठवीं  योजना  के  दौरान  सभी  मैनुअल  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  स्थान  पर

 उत्तरोत्तर  इलेक्ट्रॉनिक/अआटोमेटिक  एक्सचेंज  लनाने  का  प्रस्ताव  वशतें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हो  ।

 00  Sa

 30.6.89  को  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  में  मंमुप्रल  ट्लोफोन  एक्सचेंजों  को  सूची

 1.  भोरांगाबाद  13,  अरेराज

 2.  बक्सर  14,  बाराचकिया

 3.  घूमरान  15.  रक्‍्सौल

 4.  बांका  16,  गुमला

 5.  कोलगांव  17,  गोपालगंज

 6,  नौगापिया  18,  हथवा

 7.  सुलतानगंज  19,  बेर्मो

 8.  बरोनी  20.  इृधरीबाजार

 9,  निरसा  21,  सूर्या
 10.  बरहारवा  22.  गोड्डा

 11.  जमतारा  23.  गोमयां

 12.  मधुपुर  24,  खेसारी

 ,
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 25.  पटरातू  43,  बिह॒ता
 26.  रामगढ़  44.  फटवा

 27.  जहानाबाद  45.  भोकामेह

 28.  खगरिया  46.  बाढ़

 29,  लोहारडागा  47.  बिकरमगंज

 30.  कंटी  48,  बाराजामदा

 31.  जूमई  49,  चकरधरपुर

 32.  भाजहा  50.  चांडील

 33,  लक्सी  तराई  51.  घाटशिला

 34.  शेखपुरा  52.  मनोहरपुरा

 35.  बिहारीगंज  53,  दलसिंगसराई

 36.  मधेपुरा  54.  सितामढ़ी

 37,  जेननगर  55.  पाकुर

 38,  मांजरपुर  56.  साहेवगंज

 39,  सकारी  57.  बिरपुर

 40,  गर्वा  58.  सहरसा

 41.  एररिया  कोर्ट  59.  सुपोल

 42.  बम्मांकी  60,  बगहा

 महा राष्ट्र-कर्माठक  सोसमा  विवाद

 961.  श्री  डो०बो०  पाटिल  :  क्‍या  ग्॒‌ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  से  पहले  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  वादे  के

 अनुरूप  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  बीच  सीमा  विवाद  का  हल  ढूढ़  निकालने  नकालने  के  लिए  दोनों  राज्यों
 के  मुख्य  मंत्रियों  की  एक  बंठक  बुलाने  की  व्यवस्था  की

 यदि  तो  कब  और  बैठक  के  क्‍या  परिणाम  और

 यदि  बैठक  नहीं  हुई  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  से  इस  मामले  में  गृह  मंत्री

 महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्रियों  स ेअलग-अलग  सम्पर्क  बनाए  हुए  दोनों  राज्यों  के
 मत्रियों  के  मध्य  संयुक्त  बेठक  कराने  से  पहले  उनके  साथ  पृथक  विचार-विमर्श  करना  उचित  समझा
 गया  ।  तदनुसार  गृह  मंत्री  ने  17.4,1989  को  पहले  कर्नाटक  के  तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  को  विचार
 विमर्श  के  लिए  बुलाया  ।  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  बैठक  के  लिए  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की
 ओर  28.4.1989  और  6.5.1989  के  बीच  किसी  तारीख  को  निर्धारित  करने  के  लिए  कहा  ।  गृह
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 मंत्री  ने बेठक  के  3  1989  की  तारीख  निर्धारित  की  ;  तथापि  कर्नाटक  राज्य  में  21
 1989  से  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  के  कारण  यह  बंठक  नहीं  कराई  जा  सकी  ।

 गृह  मंत्रालय  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  मर्तो

 962,  थभ्री  डी०बी०पाटिल  :  क्‍या  ग,ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कितने
 पदों  के  लिए  भर्ती  की  जानी  और

 मई  और  1989  के  दोरान  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए
 आरक्षित  प्रत्येक  वर्ग  में  कितने  पद  भरे  गए  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सब्तोष  सोहन  :  गृह  मंत्रालय  के
 और  समूह  के  पदों  १र  सीधी  भर्ती  केन्द्रीय  आधार  पर  काभिक  और  प्रशिक्षण
 विभाग  द्वारा  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  की  जाती  है  तथा  संवर्गंवार  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा
 जाता

 और  समूह  की  रिक्तियों  का  पिछला  बकाया  इस
 प्रकार  है  :--

 अनु  ०जाति०  प्रग्ज  ०जाति०

 समूह  6  7

 समूह  17  17

 समूह  4  17

 उपरोक्त  श्रेणियों  में  किसी  मी  पद  पर  मई  और  1989  में  कोई  भर्ती  नहीं  की

 गई

 पंडो  भूयां  समुदाय  के  लोगों  के  लिए  कल्याण  योजनाएं

 963.  श्री  श्रीबल्लम  पाणिप्रही  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  से  ढेंकेनाल  जिले  के  पाललहरा  सब-डिविजन  में  रहने  वाले  पंडी

 भूयां  समुदाय  के  लोगों  के  कल्थाण  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  आरंभ  की

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  उड़ीसा  में  पाललहरा  सब-डिविजन  के  सुदूर  स्थान  में  रहने  वाले  इन

 पिछड़े  आदिवासी  लोगों  को  खाद्यान्नों  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  विशेष
 स्था  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  सन्‍्त्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेला  कुमारी  :  ओर  जिला

 ढेंकेनाल  के  पाललहरा  सब  डिविजन  के  27  गांबों  में  पंडी  भूयां  आदिवासियों  के  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  1978-79  में  एक  माइक्रो  परियोजना  झुरू  की  गई  है  ।
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 पंडी  भूयां  आदिवासियों  के  भाधिक  विकास  और  उनके  लिए  न्यूनतम  आवध्यकताओं  की
 व्यवस्था  की  योजनाएं  शत-प्रतिशत  सहायक  अनुदान  के  आधार  पर  कार्यान्वित  की  जाती

 भ्रौर  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  के  लिए  सादंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  इस
 माइक्रो  परियोजना  क्षेत्र  में  इस  समय  छः  उचित  दर  दुकानें  काम  कर  रही  हैं  ।

 प्रुवीय  उपप्रह  प्रमोचक  राफेट

 964.  डा०  कृपासिध  भोई  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ध्र्‌वीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  के  प्रक्षेपण  का  कोई  प्रस्ताव

 ध्रुवीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  के  विकास  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 ध्रुवीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  कब  तक  छोड़ा  जायेगा  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रॉनिकी  शोर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  हां  ।

 पी०एस०एल०वी०  परियोजना  अहूँता  चरण  में  पहुंच  गई  कई  उप-प्रणालियों  के
 प्रोटो  हाडंवेयर  प्राप्त  किए  इनके  कायंकरण  की  जांच  की  गई  और  ये  अहंता  जांचों  के  अन्तगंत

 पी०एस०एल०वी०  एक  चार  खण्ड  वाला  राकेट  प्रथम  जो  एक  वृहत  125  टन  ठोस
 प्रणोदक  बूस्टर  का  प्रयोग  करता  को  जांच  और  बहुंता  के  लिए  तैयार  किया  जा  रहा  द्वितीय

 जो  60  टन  प्रणोद  वाला  द्रव  इंजिन  पर  सहता  जांच  सफलतापूर्वक  की  गई

 तृतीय  खण्ड  के  ठोस  बूस्टर  पर  अहुंता  जांचें  की  जा  रही  पी०एस०एल०वी०  की  चतुर्थ  खण्ड
 की  प्रथम  दीर्घावधि  जांच  सफलतापूर्वक  की  गई  ।  पी०एस०एल०वी०  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का

 पूरा  ब्यौरा  विभाग  की  वर्ष  1988-89  की  वाधिक  रिपोर्ट  तथा  वर्ष  1989-90  के  निष्पादन  बजट  में

 दिया  गया

 पी०एस०एल०बी०  की  प्रथम  विकासात्मक  उड़ान  के  प्रमोचन  के  1990  अन्त  /1991  के

 प्रारम्म  में  होने  की  संमावना

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकों  के  क्षेत्र  में मारत-क्रांस  सहयोग

 965.  डा०  कृपासिधु  मोई  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी के  क्षेत्र  में  फ्रांस  क ेसाथ  सहयोग  किया

 कया  इस  सम्बन्ध  में  मारत-फ्रांस  की  कोई  संयुक्त  बेठक  1989  के  माह  में  दिल्ली

 में  आयोजित  की  गई  और

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  सहयोग  बढ़ाने  हेतु  मारत-फ्रांस  संयुक्त
 पैनल  द्वारा  क्या  सिफारिशें  को  गई  हैं  ?

 विजशान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलक्ट्रॉनिको  और  अंतरिक्ष  विमागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :

 हमने  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  फ्रांस  क ेसाथ  सहयोग  के  लिए  सुस्थापित  प्रबन्ध  किया  है  ।
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 और  1989  में  नयी  दिल्‍ली  में  उन्नत  अनुसंधान  के  सम्बद्धंन  के  लिए
 फ्रांस  केन्द्र  क ेशासी  निकाय  की  बैठक  हुई  ।  इस  बंठक  में  शासी  निकाय  ने  मारतीय  और  फ्रांसीसी

 वैज्ञानिकों  के बीच  सहयोग  के  लिए  अनेक  संयुक्त  परियोजनाओं  की  सिफारिश  की  ।

 बिहार  में  इलक्ट्रॉनिको  उद्योगों  को  लाइसस

 967,  भ्री  चर  किशोर  पाठक  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  गत  दो  वर्षो  में  जारी  किए  गये

 लाइसेंसों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  उत्पादन  छुरू  हो  गया

 क्‍या  सहरसा  जिले  में  मी  ऐसा  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?
 '

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  ओर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और
 दो  तरफा  रेडियो  संचार  तथा  सम्बद्ध  उपस्करों  के  विनिर्माण  के  लिए  दिनांक  1.6.1987  को

 बिहार  राज्य  इलंक्ट्रॉनिको  विकास  निगम  लि०  को  एक  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किया  गया
 उत्पादन  अभी  आरम्म  नहीं  हुआ  है  ।

 और  सहरसा  जिले  में  यूनिट  की  स्थापना  के  लिए  किसी  भी  इकाई  को  लाइसेंस
 अथवा  आशय-पत्र  जारी  नहीं  किया  गया  है  ।

 बिहार  के  डाकधरों  में  श्र  णो  तीन  तथा  चार  के  कर्मचारियों  को  भर्तो

 968.  श्री  चन्द्र  किशोर  पाठक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  डाकघरों  में  अनेक  वर्षों  से  श्रेणी  तीन  तथा  श्रंणी  चार  के  कमंचारियों
 की  कोई  भर्ती  नहीं  की  गई  और  यदि  तो  कब

 बिहार  में  इन  दोनों  श्र  णियों  के कितने  पद  रिक्त  पड़े  हुए  मौर

 इन  पदों  पर  नियुक्तियां  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिथर  :  नहीं  ।  वर्ष  1984  और

 1985  को  छोड़कर  नियमित  रूप  से  भर्तियां  की  गई  हैं  ।

 समूह  भोर  समुह  में  रिक्तियों  की  संख्या  क्रमशः  74  और  5.

 पदों  को  भरने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  और  कुछ  मामलों  में  उपयुक्त  उम्मीदवार  न  मिल  पाते

 के  कारण  इन  पदों  पर  अभी  तवः  कोई  नियुक्तित  नहीं  की  गई  है  ।

 को  लम्बो  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  कराना

 969.  श्री  वककम  पुरुषोसमत  :  क्या  संचार  मंत्री  हेक्सागनों  को  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक

 टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  2  1989  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  7754  के  उत्तर  के
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 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  अमी  तक  किन-किन  स्थानों  में  दूर-संचार  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और

 इन  स्थानों  पर  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  केरल  सकिल  में  ऐसे  5  बसे

 हुए  षटभुजाकार  क्षेत्र  जहां  31.3.89  की  स्थिति  के  अनुसार  दूरसंचार  सुविधा  सुलम  नहीं
 ऐसे  स्थानों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 ग्राम  जिला

 1.  कन्थालूर  है|

 2.  कीऋ  र  |
 दू ंकी

 3.  कीटकम्बूर  |

 4.  पट्टाबड़ा
 ४

 5.  दुष्पादिथारा  वाइनाड

 इन  पांच  स्थानों/षटभुजाकार  क्षेत्रों  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दूरसंचार

 सुविधा  सुलम  कराने  की  संभावना  है  |

 केरल  सें  फाईबर  ओप्टिक  केबल  दिछाना

 970,  श्री  वक्‍्कम  पुरुषोसमन  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  बेबल्स  को  बदलकर  फाईवर  आप्टिक  केबल्स  बिछाने  के  सम्बन्ध  में  कदम

 उठाये  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  फाइबर  ओप्टिक  केअल्स  केरल  में  पालघाट  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  बिछाए

 यदि  तो  इस  कार्य  के  कब  तक  छुरू  होने  की  संमावना  है  और  यह  कब  तक  पूरा  हो
 और

 फाइबर  ओप्टिक  केबल्स  केरल  में  अन्य  क्षत्रों  में  बिछाए  भी  जाएंगे  ?

 सचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  जी  टेलीफोन  जिलों  में

 इंटर-एक्सचेंज  जंक्शनों  के  लिए  प्रयुक्त  टेलीफोन  केबिलों  के  स्थान  पर  धीरे-घीरे  फाइबर  आप्टिक
 केबिल  प्रणालियां  शुरू  करने  के  लिए  कारंबाही  की  जा  रही  है  ।  कुछ  मामलों  में  ये आप्टिकल  फाइबर
 प्रणालियां  मौजूदा  टेलीफोन  के  बिलोंਂ  को  सहायता  करेंगी  ।

 ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 ()  एर्नाकुलम  टेलीफोन  जिले  के  लिए  8  कि०मी०  तक  फाइबर  आप्टिक  केबिल  के

 पहले  ही  आड्डेर  दिए  जा  चुके  हैं  और  इसके  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  चालू  हो
 जाने  की  उम्मीद
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 (1)  त्रिवेन्द्रम  टेलीफोन  जिले  के  लिए  15  कि०मी०  तक  की  दूरी  के  लिए  फाइबर
 आप्टिक  केबल  1990-91  तक  प्राप्त  हो  जाएगी  ।

 जी  हां  ।

 इस  कायं  के  वर्ष  1989-90  के  दौरान  शुरू  होने  और  1990  तक  पूरा  होने  की  उम्मीद

 है  ।

 (&)  आठवीं  योजना  भ्रवधि  के  दौरान  केरल  के  जिन  अन्य  सेक्‍्टरों  में  फाइबर  आप्टिक  केबिल

 प्रदान  की  जाएंगी  उनके  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  कोट्टायम--कांजि  रापलली

 (2)  क्यूलोन---क्ुन्दरा--कोट्टा रक्कारा

 (3)  प्रुथनमथिट्टा--कोमीचेरी---कुम्बनाद--तिरूवेल्ला

 (4)  अलेप्पी--अम्बालपुरभा---हरिपद

 उपयुक्त  के  अतिरिक्त  कुछ  और  आप्टिकल  फाइबर  रूट  जिसमें  छोटे  कस्बे  आ
 आठवीं  योजना  के  दौरान  शामिल  किए  जाएंगे  ।  यह  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निमंर  करेगा  ।

 सुपर  कन्डक्टर  के  मिर्माण  के  लिए  अमरीका  द्वारा  विशोय  सहायता

 971.  श्रोमतो  जयस्ती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  ;

 अमरीका  मारत  को  सुपर  कन्डक्टर  बनने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दे  रहा

 यदि  तो  सुपर  कन्डक्टर  के  निर्माण  के  लिए  अमरीका  द्वारा  दी  गई  अथवा  दी  जाने
 वाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश्ष  में  ही  सुपर  कन्डक्टर  का  निर्माण  करने  का  है  ?

 विशान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलक्ट्रॉनिको  और  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०झ्ार०  :

 और  (a),  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।  भारत  सरकार  राष्ट्रीय  अतिचालकता  कार्यत्रम  को

 कार्यान्वित  कर  रही  जिसके  अन्तगंत  अतिचालकता के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  के  प्रयास

 कियेजा  रहे  हैं  ।

 इलेक्ट्रों  निकी  अस्तुझों  के  उत्पादम

 972.  श्रीमती  जयन्तोी  पटनायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इलेक्ट्रॉनिकी  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  वर्ष  2000  तक  इलेक्ट्रोंनिकी  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  कोई  दीर्घावधि  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रॉनिको  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  प्लार०  :  से
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 सरकार  द्वारा  किए  गए  कुछ  प्रोत्साहनात्मक  उपायों  की  सहायता  से  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान

 इलेक्ट्रानिकी  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  35%  की  दर  से  वद्धि  हुई  पंचवर्षीय  योजना  त॑यार  करते
 समय  उसी  के  एक  भाग  के  रूप  में  न  केवल  उत्पादन  में  होने  वाली  वृद्धि  का आकलन  किया  जाता  है

 अपितु  अपेक्षाकृत  और  अधिक  लम्बे  समय  के  लिए  पूर्वानुमान  लगाने  का  प्रयास  किया  जाता  सन्‌
 1995  तक  चलने  वाली  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्तावों  का एक  ऐसा  ही  मसौदा  तैयार
 किया  गया

 प्रभोदक  कारणानों  के  लिए  स्थान  का  लयन

 973.  श्री  नन्‍्दलाल  चौधरी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  मर  में  कुल  कितने  प्रणोदक  कारखानें  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  क्‍या  स्थान
 चयन  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  अथवा  किया  जा  रहा  भोौर

 इनमें  से  प्रत्येक  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृति  विमाग  में  राज्य  मंत्री  डी3एल०  :

 एक  प्रणोदक  निर्माणी  की  स्थापना  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  विभिन्‍न  राज्य

 सरकारों  द्वारा  प्रस्तावित  स्थानों  का  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।

 इस  स्तर  पर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सागर  में  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सलेंज

 974.  श्री  नन्दलाल  चौधरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सागर  में  इक्लेट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरंभ

 होने  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  और  इसके  कब  तक  आरम्म  करने  की  संभावना  और

 इस  एक्सचेंज  के  निर्माण  काये  की  कुल  अनुमानित  लागत  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  भवन  का  निर्माण  कार्य

 1988  में  पहले  ही  प्रारम्भ  हो  चुका  एक्सचेंज  को  1992-93  में  चालू  किये  जाने  की

 संभावना  है  ।

 इस  एक्सचेंज  की  निर्माण  लागत  लगभग  7.40  करोड़  रु०

 के  क्षेत्र  में  प्रमुसंघान

 975.  प्रो०  पो०जै०  कुरियन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गारत  में  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  समय  अनुसंधान  कार्य  क्सि  चरण  में  और

 इस  क्षेत्र  में  मावी  सम्मावनायें  क्‍या  हैं  ?
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 विशान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इस्क्ट्रॉनिकी  ओर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  हां  ।

 और  राष्ट्रीय  अतिचालकता  कार्यक्रम  को  भारत  में  विभिन्‍न  अग्रणी  संस्थानों  प्ौर
 संगठनों  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  मूल  अनुसंघान  में  मारतीय  प्रयास  लगमग  समसामयिक
 प्रौद्योगिकी  और  अनुप्रयोगों  में  मारतीय  विशेषज्ञता  को  विकसित  किया  जा  रहा

 परमाथु  विद्युत  उत्पादन  का  प्रतिशत

 976.  प्रो०पी०ले०  क्रियन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कुल  विद्युत  उत्पादन  में  परमाणु  ऊर्जा  का  प्रतिशत  कितना  है

 क्‍या  परमाणु  विद्युत  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  के  लिए  नए  परमाणु  विद्यत  संयंत्र  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  संयंत्रों  को  कहां-कहां  स्थापित  किया  जाएगा  भौर  अन्य  तत्संबंधी
 ब्योरा  क्‍या  है  !

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  महासायर  परमानणु
 इलेक्ट्रॉमिकी  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्री  के०झ्ार०  :  वर्ष  1988-89
 के  देश  में  बिजली  का  कुल  जितना  उत्पादन  हुआ  उसमें  से  2,6  प्रतिशत  बिजली  परमाणु

 बिजली  घरों  से  पंदा  की
 गई  ।

 हां  ।

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  स्थल  चयन  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  सरकार  ने

 नीचे  दिए  गए  और  परमाणु  बिजलीघर  लगाने  का  निर्णय  लिया  है  :

 ].  कर्नाटक  में  235  मेगावाट  क्षमता  वाले  4  बिजलीघर  ।

 2.  महाराष्ट्र  में  500  मेगावाट  क्षमता  वाले  2

 3.  राजस्थान  में  500  मेगावाट  क्षमता  वाले  4  बिजलीघर  ।

 4.  तमिलनाडु  में  1000  मेगावाट  क्षमता  वाले  2  बिजलीधर  ।

 सहायकों  के  लिए  विभागीय  परीक्षा  का  प्रतिरिक्‍त  माध्यम

 977.  श्रीमतो  डो०के०  भंडारी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रेड  श्रंणी  के  आशुलिपिकों  को  अमुभाग  अधिकारी  तथा  व्यक्तिगत  सहायक
 ग्रेड  की  सीमित  विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षा  में  बेठने  की  सुविधा  उपलब्ध

 क्या  मंत्रालयों  में  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सहायकों  को  केवल  अनुभाग  अधिकारी  की

 सीमित  विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षा  में  ही  बंठने  की  सुबिधा  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  का  इस  विसंगति  को  दूर  करने  के  लिए  आशुलिपिक  ग्रेड  की  तरह

 सहायकों  के  लिए  विभागीय  परीक्षा  के  अतिरिक्त  माध्यम  की  व्यवस्था  कराने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 (5)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  दिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  और  हां  ।

 नहीं  ।  कोई  विसंगति  नहीं  है  ।

 यह  प्रदन  नहीं  उठता  है  ।

 (४)  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सहायकों  को  वरिष्ठ  वैयक्तिक  सहायक  ग्रेड

 मिश्रित  ग्रेड  तथा  के  पदों  पर  नियुक्त  करने  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि

 उनके  पास  वरिष्ठ  वेयक्तिक  सहायकों  के  पद  के  लिए  आष्युलिपि  की  जो  अनिवाय॑  तकनीकी  निपुणता
 जरूरी  वह  नहीं  होती  ।

 टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार

 978,  श्ीसतो  डो०के०  भंडारो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महानगरों  में  टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार  करने  का

 (@)  यदि  तो  प्रस्तावित  सुधारों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  शामिल

 किए  जाने  वाले  महानगरों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गंगटोक  नगर  में  ऐसे  सुधार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंघधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  जी  हां  ।

 टेलीफोन  प्रणाली  में  सुधार  के  लिए  उपाय  पहले  से  ही  किए  गए  हैं  ।

 पुराने  पुरानी  केबिल  और  पुराने  उपकरणों  को

 जेली  मरी  केबिलें

 भूमिगत  केबिलों  का  गैस  द्वारा

 केबिलों  को  डकट  में  और

 दोष  बताने  वाली  प्रणाली  और  टेलीफोन  डाइरेक्ट्यों  कम्प्यूटरीकरण  ।

 हां  ।

 दी्ंकाल  में  मौजूदा  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  1992-93  तक  2000
 लाइनों  का  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  स्थापित  करना

 अल्पकालिक  उपाय  :

 पुराने  उपकरण  बदलना

 ओवरहैड  लाइनों  में  कमी  भौर

 पुरानी  घिसीपिटी  ड्राप  वायरों  को  बदलना

 (४)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 आंध्र  प्रदेश  में  सेनिक  स्‍कूलों  को  संस्या

 979,  श्रो  एस०  पलाकोरड्ायुड्‌  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  इस  समय  कितने  सैनिक  स्कूल  हैं  तथा  ये  कहां-ऋहां  स्थित  हैं  और  इन

 स्क्लों  में  पढ़  रहे  विद्यार्थियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इन  स्क्लों  के  लिए
 कितनी  घनराशि  नियत  की  गई

 क्‍या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  और  अधिक  सैनिक  स्कूल  खोले  जाने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विमाग  में  राज्य  मंत्री  डी०एल०  :
 आंध्र  प्रदेश  में  केवल  एक  सनिक  सकल  यह  विजयनगरम  जिले  में  कोरुकोंडा  नामक  स्थान  मैं  स्थित

 है  ।  31  1988  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  उस  स्कूल  में  539  विद्यार्थी  अध्ययन  कर  रहे
 थे  ।  1989-90  के  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इस  स्कूल  पर  कुल  अनुमानित  व्यय  लगभग  49.41  लाख
 रूपए  है  |

 और  संनिक  स्कूल  किसी  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  के  विशेष  अनुरोष
 पर  खोला  जाता  है  क्योंकि  स्कूल  के  समस्त  पूंजीगत  व्यय  और  आवर्ती  व्यय  का  अधिकांश  माग  उन्हीं
 को  वहन  करना  होता  है  ।  1989-90  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  एक  और  सैनिक  सकल  खोलने  के

 लिए  वहां  की  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  पास  नहीं  हुआ  है  ।

 कामरेड  मुजफ्फर  भ्रहमद  को  याव  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करमा

 980.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वषं  प्रसिद्ध  स्वाधीनता  सेनानी  कामरेड  मुजफ्फर  की  याद  जो  उनको  जन्म

 शताब्दी  एक  स्मारक  डाक-टिकट  जारी  करने  का  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  भोर  मामले  पर  अभी

 भी  विचार  विमशं  चल  रहा

 अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित
 जनजातियों  के  लिए  गठित  निगर्मों  के  लिए

 त्रिपुरा  को  धनराशि  का  आबंठन

 981.  श्री  बाज  बन  रियान  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के  अनुसूचित  ज  (तियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  आथिक  लाभ  तथा  उत्थान
 ऊँ

 के  लिए  गठित  निगम  के  लिए  धनराशि  आवंटित  की  गई

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  के  लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई

 और  है  े
 क्‍या  यह  राशि  त्रिपुरा  के  इन  लोगों  की  आवद्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 पर्याप्त  है  ?
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 कस्याल  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेश  कूमारी  :  से  1988-89  के
 दौरान  अनुसूचित  जाति  सहकारी  विकास  निगम  को  57.66  लाख  रु०  तथा  अनुसूषित  जनजाति
 सहकारी  विकास  निगम  को  94,20  लाख  रु०  की  धनराशि  मुक्त  की  गई  वर्ष  1989-90  के

 त्रिपुरा  के  अनुसूचित  जाति  सहकारी  विकास  निगम के  प्रस्ताव  प्रतीक्षित  अनुसूचित
 जाति  सहकारी  विकास  निगम  के  मामले  में  राज्य  सरकार  द्वारा  चालू  वर्ष  1989-90  के
 भारत  सरकार  द्वारा  मुक्त  की  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  में  से  95  लाख  रु०  की  घनराशि  आवंटित
 की  गई  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखकर  निधियां  मुक्त  की  जाती  हैं  ।

 हैदराबाद  टेलोफोन  विभाग  का  कार्य-संचालन

 982,  श्री  जी०  भूषति  :

 क्री  सानिक  रेड्डो  :

 क्या  खँचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  31  1988  को  समाप्त  हुए  वर्ष
 के  अपने  प्रतिवेदन  में  हैदराबाद  टेलीफोन  विभाग  के  कार्य  संचालन  और  इसकी  क्षमता  के  कम
 उपयौग  के  बारे  में  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  है  जिसके  फलस्वरूप  टेलीफोन  विभाग  के  राजस्व  को  बहुत
 धाटा  हुआ

 यदि  तो  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ओर

 भविष्य  में  ऐसी  त्रुटियां  न  होने  देने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  संज्रालय  के  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 और  इस  मामले  पर  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  साथ  पत्र  व्यवहार  किया
 जा  रहा

 सानसिक  रूप  से  अधिकप्तित  लोगों  के  लिए  योजना

 983.  भरी  मुल्लापलली  राभचमरन  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  १)  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मानसिक  रूप  से  अविकसित  लोगों  की  सहायता  करने  की  कोई
 योजना

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  केरल  में  कन्नानौर  के  मानसिक  रूप  से  अविकसित  लोगों  के  अभिमावक  संघ  से
 सहायता  के  बारे  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  अभ्यावेदन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेर  कुमारी  :  और  हां  ।
 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संगठनों  को  सहायता  देने  की  योजना  के  अन्तगंत  यह  मंत्रालय  उन
 स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायक  अनुदान  देता  है  जो  मानसिक  विकलांग  व्यक्तियों  विकलांग
 श्यक्तियों  की  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  तथा  पुनर्वास  में  कार्यरत  हैं  ।
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 हां  ।

 अम्यावेदन  केरल  सरकार  को  उपयुक्त  आवश्यक  कारंबाई  के  लिए  अप्रेषित  कर  दिया
 गया  है  ।

 पुबाओं  के  लिए  रोजगार  अवसर

 984.  श्री  एस०  पलाकोड़ायुड़  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विशेष  रूप  से  आन्ध्र  प्रदेश  के  छहरी  क्षेत्रों  में  युवा
 कारिताओं  के  गठन  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रम  प्रोत्साहन  योजनाओं  के  माध्यम  से  और  अधिक
 रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  की  योजनाओं  पर  विचार  कर  रही  जिससे  श्रुवाओं  में
 रोजगार  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सके  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पोजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधव  सिह  :  से  आंध्र
 प्रदेश  में  मात्र  युवाओं  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  मारत  सरकार  की  ओर  से
 कोई  विशेष  योजना  नहीं  है  ।  कमजोर  वर्गों  के  लिए  सहकारी  समितियों  की  सहायतार्थ  एक
 केन्द्र  प्रायोजित  योजना  है  जिसका  युवा  वर्ग  भी  लाम  उठा  सकता  यह  योजना  सभी  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  लागू  जहां  तक  देश  के  ग्रामीण  श्रेत्रों  में  बुवाओं  में  स्व-रोजगार  को  प्रोत्साहित
 करने  का  संभ्बन्ध  स्व-रोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवाओं  को  प्रशिक्षण  देने  तथा  शिक्षित  बेरोजगार

 युवाओं  के  लिए  स्व-रोजगार  प्रदान  करने  की  स्कीम  को  पहले  ही  कार्यान्वित  किया  जा  रहा
 इसके  युवा  वर्ग  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग
 द्वारा  संचालित  कायंत्रमों  ज़ेसे  अन्य  कार्यक्रमों  से  भी लाम  उठा  सकता

 पश्चिम  बंगाल  में  इलेक्ट्रॉलिकी  परियोजनायें

 985,  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्‍या  प्रधाम  संत्री  यह  बतामे  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  कोई  इलेक्ट्रॉनिकी  परियोजना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 विचा  राघीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रांनिको  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०पझ्रार०  :  से  जो
 प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  उसमें  पश्चिम  बंगाल  राज्य  इलेफ्ट्रॉनिकी  विकास
 चिकित्सकीय  उपकरण  केन्द्र  क ेसाथ  मिलकर  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  कलकत्ता  में  इलेक्ट्रॉनिकी
 अनुसंघान  तथा  विकास  केन्द्र  और  इलेक्ट्रॉनिकी  क्षेत्रीय  परीक्षण  पूर्व  में  परीक्षण  की

 सुविधाओं  का  संवद्धन  शामिल  है  ।
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 जिवेसम  में  टेलोफोस  कनेक्शन  के  लिए  प्रतोक्षा-सूचो

 986.  थी  टी०  बशोर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्िवेन्द्रम  टेलीफोन  डिस्ट्रिक्ट  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन

 प्रत्येक  एक्सचेंज  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन

 प्रत्येक  एक्सचेंज  में  कितने  आवेदन-पत्र  प्रतीक्षा  सूची  में

 प्रत्येक  एक्सचेंज  में  कितने  आवेदन-पत्र  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय से  प्रतीक्षा-सूची
 में

 गत  वर्ष  के  दौरान  आवेदकों  को  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किया  जायेगा  और
 प्रतीक्षा  सूची  में  दज॑  समी  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  :  त्रिवेन्द्रम  टेलीफोन  जिले  में

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  33

 से  (8).  उत्तर  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 1989-90  के  दोरान  तिवेन्द्रम  टेलीफोन  जिले  में  7  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किये  जाने  का
 प्रस्ताव  प्रतीक्षा  सूची  के  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  एवं
 आठवीं  योजना  के  दौरान  उत्तरोत्तर  रूप  से  प्रदान  किये  जायेगे  ।  ऐसा  मौजूदा  एक्सचेंजों  का  विस्तार

 एवं  उपस्कर  उपलब्ध  होने  पर  जहां  व्यवहायं  ही  नए  एक्सचेंज  खोलकर  किया  जायेगा  ।

 विवरण

 जिवेनाम  टेलीफोन  जिला

 क्रम  सं०  एक्सचेंज  का नाम  चालू  प्रतक्षा  3  वर्ष  से अधिक  1988-89  के  दौरान

 कनेक्शन  सूची  पुराने  नाम  प्रदान  किये  गये
 कनेक्शन

 1.  अरयानद  82  61  1  4

 2,  अन्टिंगल  563  317  73  156

 2,  बालारानापुरन  376  98  न  128

 4,  चिरायोंकिल  90  214  82  5

 5.  कलल्‍लान्हलन  88  155  34  2

 6,  कललारा  62  40  _  12
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 (5)

 .,.  कनियापुरम  295  274  65  7

 8,  कन्जिरकुलन  89  33  गम

 कन्याकुलनगा  रा  89  115  10  न

 10,  कराकोनान  60  14  न  16

 11...  कट्टाकडा  89  93

 12,  किलनानूर  196  114  27  4

 13,  मदनविलापथुरा  70  42  न  24

 14,  मदावुरपल्लिकल  88  114  17  न

 15.  मलयान्किल  90  64  न  4

 16,  .  नेदुननागड  295  237  35  दिल

 17.  नैयातिकारा  478  136  96

 18.  ओटूटासेकनानांगल  33  5  4

 19,  परुछा-पलोदे  61  45  16.

 20.  परसाला  90  84  15  1

 21...  पेरिंगनाला  36  15  —  3

 22.  पूवार  89  12  —

 23,  त्रिवेन्द्रम  9533  4866  1646  76

 24...  1470  1409  542  16

 25.  त्रिवेन्द्रम-त्रिवेन्द्रम  9567  3744  1003  119

 26.  वक्‍कन  90  107  50  पु

 27.  वाचला  839  377  न  517

 28.  वेल्लारादे  8]  26  4  2

 29,  वेंजारानोड्‌  90  105  2  —

 30.  विथुर  88  112  96  न

 31,  विभिजन  290  117  1  63

 32,  अंबूरी  58  25  ण्ा
 52

 33...  वेल्लानद  60  52  न
 60

 “451
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 धार  अमन  मनन नमक  जन नमन

 विदेशी  अभिदाय  अधिनियम  1976  की  संबीक्षा

 987.  भी  एम०बी०  चसाहोश्र  मति  :  ग॒ह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  विदेशी  अभिदाय  1976  की  संवीक्षा

 की  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  अभ्रधिनियम  के  अंतर्गत  दूसरे  देशों  से  प्राप्त  सहायता  में  गरीब  लोगों

 के  कल्याण  और  अन्य  विकास  गतिविधियों  में  संलग्न  स्वयंसेवी  संघों/संगठनों  के  प्रतिनिधियों  से
 बातचीत  की  है  अथवा  करने  का  विचार

 यदि  तो  बातचीत  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  कया  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए
 और

 क्‍या  उक्त  अधिनियम  के  अंतगंत  कोई  नए  दिशानिर्देश  जारी  किये  गये  हैं  अथवा  किये
 जा  रहे  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।  ब्यौरे  तेयार  किए  जा  रहे  जिन्हें  विधेयक  प्रस्तुत
 करते  समय  बताया  .

 जी  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।  अधिनियम  में  संशोधन  होते  ही  उसके  तहत  नियमों  को  भी
 संशोधित  किया

 दिल्‍ली  में  नये  टेलीफोन  कनेक्‍्शल  से  देने  को  स्थिति  वाले  टेलीफोन  एक्सचेंज

 988.  भरी  एच०जी०  रामुलु  :  क्‍या  शंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  दिल्ली  में  उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  और  नाम  क्या-क्या  हैं  जो  नये
 टेलीफोन  कनेबशन  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  भौर  यह  स्थिति  प्रत्येक  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  मामले  में
 कब  से  विद्यमान

 बया  ऐसे  टेलीफोन  एक्सचेजों  के  अंतगंत  आने  वाले  क्षेत्रों  में  आपातकालीन  मामलों  में
 भी  नये  टेलीफोन  कनेबशान  प्रदान  करने  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  स्थानांतरण  की  अनुमति  नहीं
 दी  जाती

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 ऐसे  टेलीफोन  एक्सचजों  में  से  प्रश्येक  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  मामले  में  स्थिति  में  कब  तक

 सुधार  होने  को  संभावना  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  के  राष्य  मंत्री  और  ब्यौरा  संलग्न
 दिवरण  में  दिया  गया

 हर

 452
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 और  ऐसे  एक्सचेंजों  को  टेलीफोन  शिफ्ट  करने  और  नये  टेलीफोन  देने  की  अनुमति
 अपवाद  के  मामलों  में  ही  दी  जाती  है  ।

 विधरण

 20.7.89  को  पूर्ण  क्षमता  पर  कार्य  कर  रहे  एक्सचेंजों  को  सूची

 ऋ०सं०  एक्सचैंज  क्षमता  पूर्ण  होने  की  तारीख  प्रत्याशित  रिलीफ

 1.  किदबई  भवन  9,6.88  90

 2.  जोरबाग  7.6.89  )
 ।

 3,  शाहदरा  31.3,88
 |

 4...  लक्ष्मी  नगर  24.9.88
 {

 1991

 5.  शक्तिनगर  30.6,89  |

 6...  रोहिणी  30.6.89
 |

 7.  बादली  7.7.89  89

 8.  नेहरू  प्लेस  30.6.89  1990

 9,  होौजखास  31.12.87  90

 10,  चाणक्यपुरी  30.9.88  90

 11.  नांगलोई  31.12:88  1989

 12,  राजौरी  गार्डन  31,12,87  1990

 13,  जनकपुरी  30:6.87  1990

 श्रारभ्र  प्रवेश  सें  प्रमुसरथान  केसा/प्रयोगशाला

 989.  भी  सी०  माधव  रेडडी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  प्रनुसंघान  परिषद  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  में  कोई  नई
 शाला  अथवा  अनुसंधान  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इलेक्ट्रॉनिकी  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  जी

 प्रध्म  नहीं  उठता  ।

 के
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 आंध्र  प्रदेश  में  नई  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  के  लिए  आवदयक  नहीं  समझा  गया

 क्योंकि  वहां  3  बड़ी  प्रयोगशालाएं  और  कुछ  क्षेत्रीय  केन्द्र  पहले  से  ही  बर्तमान  प्रयोगशालाओं  का

 आधुनिकीक  रण  करने  की  दिश्षा  में  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  ग्रामों  को  टेलीफोन  सेवा  में  जोड़ना

 990.  श्री  सो०  माथबव  रेडडो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1988  की  अवधि  के  बाद  आंध्र  प्रदेश  में  हाल  ही  में  टेलीफोन  सेवा  से
 जोड़ें  गये  गांवों  के  नाम  क्या  और

 इस  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  कितने  गांवों  को  टेलीफोन  सेवा  से  जोड़ा  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है  ।

 इस  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  64  ग्रामों  में  टेलीफोन  सेवायें  प्रदान  किये  जाने  की

 संभावना  बछातें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।

 विवरण

 31, 12.88  के  पश्चात्‌  आन्ध्न  प्रदेश  में  40  ग्रामों  में  टेलीफोन  प्रदान  किये  गये  जिनके  नाम
 इस  प्रकार  हैं  :--

 क्रम  सं०  ग्राम  का  नाम  जिला/एस ०एस  ०ए०

 1  2  3

 1.  मयलकल  संगा  रेड्डी

 2.  मुनीयार॒पल्ली  बही

 3  भोर्गी  बही

 4.  तुनेकी  वही

 5.  त्रविण  मह॒बूब  नगर

 6  यणिरेडडी  पल्‍ली  वही

 7.  गोपनापल्‍ली  वारंगल

 8.  लेपार्थी  वही

 9.  डोंगा्ड्यी  करिमनगर

 10,  थकेलियापल्ली  वही

 11,  वलचेल  नल्गोंडा



 2  1911

 2

 वीएम  वन्जारा

 श्रीरामपुरम

 सिद्धेश्व  रस्वामी  कोंडा

 मुडालामुदड्डी

 पाथीकोंडा

 चोड़ासा  मुद्रम

 पालकोले

 रामापुरम

 गड्डीगि  रेउल्ला

 गोल्पम

 प्रपलली

 मोटूक्ूर

 नल्लीचेरू

 रचाडपेटा

 वी  राईअस्त्रम

 क्ृष्णापुरम

 गांडीपालेम

 कोकांटी

 बांदामिड़ाकोमपल्‍ली

 चिकातीमनीपल्ली

 बूग्गा

 रीगुडेम

 काकी  रापड

 कोंडलाराबपलल्‍लम

 बिपाणमपल्ली

 ब्राह्मणपल्ली

 लिखित  उत्तर

 3

 खम्माम

 अदीलाबाद

 तिरुपति

 वही

 वही

 वही

 कुरनूल

 वही

 वही

 वही

 वही

 कूडडापाह

 वही

 वही

 वही

 नेल्लोर

 वही

 वही

 मह॒बूबनगर

 मेल्लोर

 विन  >ााााााााआआ७७७७ए्-८एए"ए्र्रशरश"शण"शणशणशणशणशणश/श॥शशशशशशणशशशणणणण
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 ||  2  3

 38.  पोथेगल  कुरूनूल
 39.  बंकलापुरम  नेल्लोर

 टड़काल  संगारेड्डी

 लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  प्रशासनिक  अकादमी  का  स्थानांतरण

 991.  भरी  सी०  साधव  रेडडो  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  प्रशासन  अकादमी  को  मसूरी  से

 उत्तर  प्रदेश  में  स्थानांतरण  करने  की  योजना

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वतमान  स्थिति  कया

 क्‍या  नए  स्थान  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 (2)  क्‍या  नए  स्थान  पर  भवन  और  अन्य  आधारभूत  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ?

 लोक  जिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 पो०  :
 यह  निर्णय  अमी  लिया  नहीं  गया  है  कि  अकादमी  को  किस  स्थान  पर  स्थानान्तरित  किया

 जाएगा  ।

 से  यह  प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  सुदूर  संवेदन  अनुप्रयोग  केसर

 992,  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सुदूर  संवेदन  अनुप्रयोग  केन्द्र  कब  से  कार्य  कर  रहा

 उपर्युक्त  केन्द्र  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  कितनी  घनराष्षचि  आवंटित  की

 और

 वहां  पर  कौन-से  विशेष  सुदूर  संवेदन  कार्य  आरम्भ  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  और  अम्तरिक्ष  विसागों  में  राज्य  संत्रो  के०  अर०  :  उड़ीसा

 सुदूर  संवेदन  उपयोग  केन्द्र  1984  से  कार्य  कर  रहा  है  ।

 इस  केन्द्र  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  निम्न  घनराशि  आवंटित  की

 राज्य  सरकार  के  व्यभ्यम्त  से

 5.72  लाख  रुपये

 लाख  रुपये

 -26,08  बाज  दपये
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 केन्द्रीय  सरकार  के  साध्यम  से

 1985-86  2.60  लाख  रुपये

 1986-87  2,00  लाख  रुपये

 1987-88  35.36  लाख  रुपये

 उड़ीसा  सुदूर  संवेदन  उपयोग  केन्द्र  मृदा  इत्यादि  जैसे  विविध

 प्राकृतिक  संसाधनों  को  आवृत्त  करते  हुए  सुदूर  संवेदन  उपयोग  संवंधी  अनेक  अध्ययन  कर  रहा
 ऑरसेक  ने  निम्न  विशिष्ट  परियोजनाओं  पर  कार्य  किया  है  :

 पुरी  और  कटक  जिलों  में  मृदा

 चावल  के  एकड़वार  आंकलन  के  लिये  फसल  उत्पादन

 क्षेत्रीय  भूविज्ञानीय
 परती  भूमि  की  पहचान  और  उसका

 पूर्वी  घाटों  का  अपरदन  संबंधी

 तटीय  और  महासागर  संबंधी

 महानदी  डेल्टा  में  मृदा

 कृषि  जलवायवी  क्षेत्रों  क ेलिए  भूमि  उपयोग

 सुकीण्डा  क्रोमाइट  बेल्ट  में  खनन  के  पर्यावरणीय

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की परियोजनाओं  के  स्थल  के  लिए  महीसापत  सारंगा  और

 खुतुंनी  के आस-पास  के  स्थलों  और  तलचर  तथा  हृब  कोयला  क्षेत्रों  में  भूमि  उपयोग

 प्रस्तावित  बांसापनी--देतारी  रेलवे  लिक  के  साथ  वन  वर्गीकरण  तथा

 बांसापनी  -  क्यों कर  भाग  का

 एल०पी०जी०  वाटलिंग  प्लॉट  के  लिए  भूमिजल  का

 गंधमर्दन  क्षेत्र  का  मानचित्रण  और  हिल  टॉप  रोड  का

 नयागढ़  शुगर  फैक्टरी  आबादी  में  भूमिजल

 14  क्षेत्रों  में  खनिज

 भुवनेश्वर  के  शहरी  किस्तार  का

 काशीपुर  क्षेत्र  का जल  विभाजक

 सुनेई  जलग्रहण  क्षेत्र  मे ंजलविमाजक

 भीतार--कणिका  क्षेत्र  में  मेनग्रोव  वनस्पति  का

 उड़ीसा  के  तटीय  क्षेत्र  में  भूमि  निम्नीकरण

 बाढ़ों  का
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 --  उड़ीसा  में  तटीय  अपरदन  की

 --  छिमलीपाल  पहाड़ियों  में  पारिस्थितिक

 --  चिलका  भील  और  इसके  पारिस्थितिक  तंत्र  के  पर्यावरणीय

 --  सूखा  मानीटरन  तथा  भूमिजल  की
 ह

 --  होराकुण्ड  जलादहय  में  अवसादी

 --  इब  थाटी  का  पर्यावरणीय

 --  चुने  हुए  जिलों  में  सूखे  की  वर्गीकरण  और

 --  ताल  क्षेत्र  के  खनन  पर्यावरण  और  सुपर  ताप  का

 --  खनन  बॉक्साइट  के  पर्यावरणीय

 --  पेयजल  प्रौद्योगिकी  मिशन  के  अंतगंत  भूमिजल  के  सं'्माव्य  क्षेत्र  का  मानचित्रण  ।

 कसीय  रिजर्थ  पुलिस  बल  में  जबानों  को  भर्तों

 993,  श्री  राम  बहादुर  सिह  :

 भरी  कमला  प्रसाद  सिह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  रिजय॑  पुलिस  बल  और  अन्य  अर्द्ध  सेनिक  बलों  के  जबानों  की  मर्ती  की  क्‍या

 प्रक्रिया

 कया  गुजरात  में  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  में  जवानों  को  भर्ती  के  लिए  पेपरों  में

 फेर  करने  के  काण्ड  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कितने  व्यक्ति  धोखाघड़ी  से  भर्ती  किये

 कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  और

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  की  गई  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 पी०  गृह  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  अधीन  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  तथा  अन्य

 अद्धं-संनिक  बलों  में  कांस्टेबलों  की  इस  प्रयोजन  के  लिए  नियुक्त  विशेष  मर्ती  दलों  द्वारा  समाचार
 रेडियों  और  टेलीविजन  के  जरिये  व्यापक  प्रचार  किये  जाने  के  बाद  देश  के  विभिन्‍न  मागों  में

 खुली  मर्ती  रेलियां  आयोजित  की  जाती  प्रत्येक  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  का  उचित  प्रतिनिधित्व

 सुनिद्िचत  करने  के  लिए  देश  की  कुल  आबादी  के  मुकाबले  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  आबादी  के

 अनुपात  को  ध्यान  में  रखकर  रिक्तियां  आबंटित  की  जातो  जो  उम्मीदवार  शारीरिक  क्षमता
 लिखित  परीक्षा  और  साक्षात्कार  में  अहंता  प्राप्त  करते  हैं  उन्हें  बयन  सूची  में  रखा  जाता

 है  ।  यह  चयन  पूव॑ंवृत्तों  और  भर्ती  के  समय  उम्मीदवारों  द्वारा  दिए  गए  विवरणों  के  जिसे

 सिविल  पुलिस  द्वारा  किया  जाता  पर  निर्मर  करता  है  ।
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 से  केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल  को  प्राप्त  एक  शिकायत  के  आधार  पर  यह  ध्यान
 में  आया  है  कि  कुछ  उम्मीदवारों  मे  नकली  शक्षिक  तथा  अधिवास  प्रमाण-पत्रों  को  प्रस्तुत  करके
 रात  से  अपने  नामों  को  चयन  सूची  में  शामिल  करवाया  ।  अभी  तक  ऐसे  98  मामलों  का  पता  लगाया
 गया  ऐसे  उम्मीदवारों  की  सेवायें  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  ।  सरकार  ने  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को
 जांच-पड़ताल  का  कोई  कार  नहीं  सौंपा  है  ।  परन्तु  ग्रुप  कमांडिग  गांधी  नगर  द्वारा  जाली
 प्रमाण-पत्र  बेचने  के  अन्तगंत  गिरोह  के  विरुद्ध  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  पुलिस  आयुक्त  अहमदाबाद
 के  पास  एक  शिकायत  दर्ज  की  गई  है  ।

 भहिलाओं  के  प्रति  अपराध

 994.  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजोसाई  माबनणि  :

 भी  महेना  सिह  :

 भी  कमला  प्रसाद  सिह  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  सम्बन्धी  मामलों  में  वृद्धि  हो  रही

 वर्ष  1989  के  प्रथम  छः  महीनों  में  दज॑  किए  गए  ऐसे  मामलों  की  संख्या  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  क्‍या  और

 मे  हिलाओं  के  प्रति  अपराध  सम्बन्धी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  प्रमावी  कदम

 उठाये  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  वर्ष  1986,  1987  और  1988  के  दोरान  महिलाओं  के  विरुद्ध  किए

 गए  अपराध  की  घटनाओं  का  एक  ब्यौरा  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 1989  के  प्रथम  महीनों  के  दौरान  महिलाओं  के  विरुद्ध  किए  गए  अपराधों  के

 वार  और  संघ  शासित  क्षेत्रवार  उपलब्ध  आंकड़ों  का  एक  ब्यौरा  के  रूप  में  संलग्न

 अपराधों  के  पंजीक  खोज  और  निवारण  की  जिम्मेदारी  राज्य

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  की  मामलों  को  दर्ज  उनकी  छानबीन  करने  और  उनको

 न्यायालयों  में  दायर  करने  की  कारंवाई  भी  उन्हीं  को  करनी  होती  इस  श्रेणी  के  अपराधों  को

 रोकने  का  काय  मी  उनके  क्षेत्राधिकार  में  ही  आता  है  ।

 क्र  सं०  अपराध  शीर्ष

 ह  ः
 1986.

 रा

 1987.  1988

 1  2  3  4  5

 1.  हु  7,321  7.75...  8,342

 2.  अमद्र  व्यवहार  16,393  16,074  16,631
 न--न--फपपननी  +फीण++++
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 |  2  3  4  5

 महिलाओं  और  लड़कियों  का  अपहरण  8,906  8,858  9,424

 महिलाओं  के  साथ  छेड़छाड़  5,064  7103...  10,003

 5.  दहेज  के  कारण  मृत्यएं  1,319  1,811  2,152

 1.  आंकड़े  मासिक  अपराध  आंकड़ों  पर  आधारित  हैं  और  इन्हें  अस्यायी  समझा

 2.  इसमें  मध्य  प्रदेश  के  संबंध  में  1988  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप

 समूह  और  दादरा  तथा  नगर  हवेली  दोनों  के  सम्बन्ध  में  1988  तक  तथा

 लक्षद्वीप  के  सम्बन्ध  में  1988  तक  के  आंकड़े  शामिल

 3,  तिमाही  विवरणियों  के  आधार  पर  बलात्कार  के  आंकड़ों  को  छोड़कर  जो  कि  1987
 के  लिए  124  1987  के  हरियाणा  आंकड़  1987  तक  उपलब्ध
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 2  1911

 गोबा  सें  टेलीफोन  एक्सचेंज  बदलता  झोर  इसका  विस्तार  करना

 लिखित  उत्तर

 4

 995.  श्री  शास्ताराम  नाथक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोवा  में  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  बदलने  भ्रथवा  इसका
 विस्तार  करने  का  विचार

 इसके  बदलने  अथवा  इनके  विस्तार  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसकी  कार्य  सूची
 '

 क्‍या  गत  समय  में  भी  ऐसे  कार्यों  के  संबंध  में  कार्य  सूची  का  पालन  किया  जाता  था

 यदि  तो  ऐसे  एक्सचेंजों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  बारे  में  कार्य  की  समय  सूची  का

 पालन  किया  जाता  था  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :

 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 ऋ्र०  सं०  गोवा  में  संस्थापित  टेलीफोन  किस्म

 एक्सचेंजों  के  नाम

 |  2  3

 पणजी  एम०ए०एक्स  ०-|

 2.  विकोलिम

 3,  कालंगूटे  एस०ए०एक्स

 4  पोम्बूरपा
 एस०ए०एक्स

 से  सूचना  संलर्न

 चालू  किए  जाने
 की  तारीख

 विस्तार/पुनंस्थापन
 योजना  (89-90)

 350  लाइनों  का  विस्तार  को

 (4200-4550)  चालू  किया  गया

 250 लाइनों का विस्तार (4550-4800) 200 लाइनों के एक्सचेंज 89 के स्थान पर पोर्ट श्राई0एल०टी० लगाया जाना 90 लाइनों के एक्सचेंज 89 के स्थान पर 200 लाइनों का एम० ए० लगाना 25 लाइनों के एक्सचेंज के स्थान पर 64 पोर्ट आई०एल०टी० लगाना औ...0.--्जजनपपिभपपफत््र*जजपपप:ूदप-पजन----+ 6
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 1  2  3  4

 5...  हांडा  एस०ए०एक्स  25  लाइनों  के  एक्सचेंज  1989-90

 के  स्थान  पर  64  पोर्ट

 आई०एल०टी०  लगाना

 6  एस०  ए०  एक्स  25-45  लाइनों  के  इन  1989-90

 एक्सचेंजों  के  स्थान  पर
 128  प्रो्ट  सी०  डॉट

 लगाए  बशर्ते  कि
 उपस्कर  उपलब्ध  हो  ।

 बालपोई  झौर  वार्सा

 तन  त3+.-नीी नल  ोीीोोोननाााा  िभूजाज
 राज्यवार  निर्धनता  के  अनुपात  का  प्राकलन  करने  की  प्रक्रिया

 997,  श्री  क०पी०  उन्मीकृष्णत  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  द्वारा  राज्यवार  नि्धनता  के  अनुपात  के  आकलन  के  लिए  क्या  प्रक्रिया
 अपनाई  जाती

 क्‍या  यह  पूरे  देश  ओर  राज्य  के  लिए  निर्धाप्त  एकल  गरीबी  रेखा  पर  आधारित
 इसके  लिए  विद्चिष्ट  गरीबी  रेखाएं  निर्धारित  और  प्रयुक्त  नहीं  को  गई

 यह  अनुपात  किस  तारीख  तक  अद्यतन  किया  गया  और

 क्‍या  योजना  आयोग  को  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योअना  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्री  साथव  सिह  :  योजना
 आयोग  द्वारा  गठित  (1979)  न्यूनतम  आवश्यक्ताओं  तथा  प्रभावी  खपत  मांग  से  संबंधित  क्ृतिक
 बल  द्वारा  गरीबी  की  रेखा  को  ग्रामौण  क्षेत्रों  में  2400  कलोरी  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  2100  कैलोरी
 प्रति  ब्क्ति  देतिक  कलोरी  आवश्यकताओं  के  अमुरूप  वर्ष  1973-74  की  वमतों  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 49.09  रूप  तथा  एछाहरी  क्षेत्रों  में  56.64  रु०  प्रति  व्यक्ति  मासिक  व्यय  रूप  में  परिभाषित  किया
 गया  है  ।

 हां  ।

 न्थिनता  के  अशुपात  को  ब  1983-84  के  लिए  अद्यतन  बनाथा  गया

 योजना  आयोग  को  राज्यों  असम  तथा  हिमाचल  से  टिप्पणियां
 प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  गरीबों  की  संख्या  या  प्रक्रिया  के  पहलुओं  केबा  रे  में  प्रषन  उठाए  गए  हैं  ।

 समुद्री  तट  से  लमिज  निकालने  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमरोका  की  प्रोद्योगिको

 998.  भरी  बी०  तुलसीराम
 :  क्या  ब्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  समुद्री  तट  से  खनिजों  के  विकास  ओर  खोज  के  लिए
 प्रौद्योगिकी  अन्तरण  हेतु  राजी त्‌्‌ जे
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 2  1911  लिखित  उत्तेर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 समुद्र  तट  से  खनिजों  क ेविकास  और  खोज  से  भारत  की  अर्ंध्यवस्था  मैं  कहां  तक

 सुधार  आयेगा  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाज
 इलेक्ट्रॉनिको  भ्ौर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०पझ्ार०  :  जी

 श्रीमान्‌  ।  समुद्री  संस्तर  के  विकास  तथा  खोज  हेतु  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  के  लिए  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  प्रएन  नहीं  उठते  ।

 गुजरात  से  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पेंडान  के  लिए  आवेदन  पत्र

 999,  श्रीमती  पटेल  रसमाबेन  रामजोमाई  सावणि  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गुजरात  से  स्वतंत्नता  सेनानियों  के  पेंशन  के  लिए  |  1985  से  30  1989
 तक  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 इस  समय  कितने  मामलों  में  मंजूरी  दी  कितने  रद्द  किए  गए  और  कितने
 घीन  लम्बित  पड़े  हैं  ;

 30  1989  को  कितने  व्यक्त  पेंशन  प्राप्त  कर  रहे

 मामलों  के  रद्द  करने  ओर  लम्बित  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  और

 ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  जिनकी  पेंशने  रद्‌द  तथा  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  और  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  और  1985  से

 30  1989  तक  की  श्रवधि  के  दौरान  मुजरात  से  91  आवेदन  प्राप्त  हुए  इस  अवधि  के

 दौरान  पारिवारिक  पेंशन  के  हस्तांतरण  के  मामलों  ओर  इस  अवधि  से  पहले  प्राप्त  हुए
 सहित  121  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  है  ।  इन  मामलों  में  से  23  मामले  देर  से  प्राप्त  आवेदनों

 से  सम्बन्धित  जो  31.3.1982  के  बाद  प्राप्त  हुए  ।  इसी  अवधि  के  दोरान  (।

 1985  से  30  1989  35  मामलों  को  अस्वीकार  किया  गया  तथा  33  लम्बित  पड़े  मामले

 प्रक्रिया  की  विभिन्‍न  स्थिति  में  हैं  ।

 इस  योजना  के  आरम्म  होने  से  30  1989  तक  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  स्वीकृत
 की  गई  केन्द्रीय  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  के  मामलों  की  कुल  संख्या  3,489  है  ।

 3  1982  के  बाद  प्राप्त  आवेदन  पर  विलम्ब  रद्‌द  करते  और
 पेंशन  स्वीकृत  करने  पर  विचार  किया  जाता  है  यदि  आवेदक  द्वारा  भोगी  गई  यातनाओं  की  सरकारी
 रिकार्ड  से  पुष्टि  होती  हो  |  यदि  इन  श्ञर्तों  की  पूर्ति  नहीं  की  जाती  है  तो  आवेदन  को  अस्वीकार
 किया  जाता  सरकारी  रिकार्डों  के  उपलब्ध  न  होने  पर  ऑल  इण्डिया  एमीनेन्स  कें  स्वेतन्त्रता
 सेनानियों  के  प्रमाण  पन्र  भी  स्वीकार  किए  जाते  आसीन/भ्रृतपूर्व  सांसदों  और  विधायकों  के
 मामले  में  उनके  निजी  प्रमाण  पत्र  स्वीकार  किए  जाते  हैं  ।
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 ।  1985  से  30  1989  तक  की  अवधि  के  दोरान  किसी  भी  पेंशन  को

 निलम्बित  अथवा  रदद  नहीं  किया  गया

 बंगलादेश  में  घृसपेठ
 ४  1600.  भी  कृष्ण  सिंह

 हरी  श्रोबल्लम  पाणिग्रही  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1989  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार
 की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  बंगलादेश  से  पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा
 के  अलावा  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  मी  घसपंठ  में  चिन्ताजनक  रूप  से  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  वर्ष  1988  के  दौरान  और  1989  के  पहले  छः  महीनों  में  बंगलादेश  से  हुई
 घसपंठ  के  बारे  में  सरकारी  अनुमान  क्‍या  और

 घसपंठ  में  वद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  छ्विकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पो०  :  से  सरकार  को  जानयारी  है  कि  बंगलादेश  से  भारत  में  घुसपेठ

 विभिन्‍न  आथिक  और  ऐतिहासिक  कारणों  से  होती  पद्चिम  बंगाल  तथा

 त्रिपुरा  की  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  1988  और  1989  के  पहले  छः  महीनों
 में

 पकड़े  गए
 पैटियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  सीमा  बंगलादेश  से
 नहीं  लगती  है  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  उनके  राज्यों/संप  शासित  क्षेत्र
 प्रशासनों  मैं  अवंध  बंगलादेशी  राष्ट्रिकों  को  पकड़ने  और  उन्हें  वापस  बंगलादेश  खदेड़ने  के लिए  सीमा

 सुरक्षा  बल  को  सॉंपने  के  स्थाई  अनुदेश  हैं  ।

 विवरण

 वर्ष  1988  और  1989  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  क्षेत्रों
 की  मारत-बंगला  वेश  सोमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा

 पकड़े  गए  घसपंठियों  की  संख्या

 सीमा  का  वर्ष  सीमा  पर  बापस  भेजे  आवश्यक  कारंवाई  के
 क्षेत्र  पकड़ें  गए  गए  लिए  राज्य  पुलिस

 व्यक्ति  को  सौंपे  गए
 दी  न  +एोसस।कफफफ  +5ड:फस  फस सकककफेक्तततातचचत+्घ्््पप््भपघक्‍यक्‍णण पप्प्ै््ैौ्ाौा,»ऊय  5

 2  3  4  5

 असम  1989  60  3  87

 60  3
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 2  3  4,  5

 पश्चिम  बंगाल  1988  23188  21370  1818
 1989  14620  12927  '  1693

 त्रिपुरा  1988  1193  790  403
 1989  346  26  xe  320.

 राजस्थान  क्षेत्र  में  मारत-पाक  सीमा  पर  तार  लगाना

 1001,  डा०  कपासिधु  मोई  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-पाक  सीमा  पर  लगे  राजस्थान  के  श्रीगंगानगर  ओऔर  बीकानेर  जिलों  में

 58,8  किलोमीटर  लम्बी  तार  लगाने  का  कार्य  प्रारम्म  हो  गया

 यदि  तो  तार  लगाने  का  कार्य  कब  प्रारम्भ  किया  और

 अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंजोलक  में  शक्ष्य  मंत्री

 पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 और  जो  इस  काय॑  को  कर  रहा  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के

 अनुसार  बाड़  लगाने  का  कार्य  1988  में  शुरू  किया  गया  था  और  15  1989  कौ

 51.50  कि०मी०  काम  पूरा  किया  जा  चुका

 अनुसंधान  क्षमता  में  बृद्धि

 1002.  श्री  वककम  पुरुषोस्तमन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कितने  अनुसंघान-पोत  सामुद्रिकी  अनुक्रिया  और  गतिविधियों  का  अध्ययन  कर

 रहे
 ४

 कया  सरकार  का  इस  क्षेत्र  की  भनुसंधान  क्षमता  में  वृद्धि  करते  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विशान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परसाण्‌

 इलेक्ट्रॉनिको  ओर  प्रंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  से
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्ौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सीमावर्तो  क्षत्रों  से  घुसपेठ  हि

 1003.  श्री  कमल  खौधरी  :

 भी  श्रीकांत  दत्त  मरसिहराज  वाडियर  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  1988  के  समाप्त  हुई  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  घुसपेठिए  मारें  गए
 अथवा  गिरफ्तार  किए  गए  वे  किस  देश  के  थे  और  वे  किन  राज्यों  से  घुस  कर  आए  थे  जज  का  ove
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 (a)  उक्त  अवधि  के  दौरान  बंगलादेश  और  पाकिस्तान  से  कितने  व्यक्ति  भारत  में  घुसकर
 और

 इस  प्रकार  की  घृसपेठ  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और  उसके  क्‍या

 परिणाम  तिकले  ?

 लोक  विकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  और  3।  1988  को  समाप्त  हुए  पिछले  दो  वर्षों  के

 दौरान  मारत-पाकिस्तान  और  भारत-बंगलादेश  सीमाओं  पर  पकड़े  गए/अथवा  मारे  गए  घुसपठियों
 की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  जो  भारत-पाकिस्तान  और  भारत-बंगलादेश  सीमाओं  की  रक्षा  कर

 रहा  को  सुदृढ़  किया  गया  है  ।  व्यक्तियों  को  गतिविधियों  पर  नजर  रखने  के  लिए  अधिक  बाह्य
 चौकियों  का  निर्माण  किया  गया  है  तथा  गहन  गश्त  के  लिए  बल  को  अत्याधुनिक  उपकरणों  और

 वाहनों  से  सुसज्जित  विया  गया

 विवरण

 बे  1987  जोड़  1588  के  दोराम  मारत-पाकिस्तन  तथा  भारत-बंगलादेश  सोमाओं  पर

 पकड़े  गए  तथा  सारे  गए  घृसपंटियों  को  संख्या

 का  वर्ष  पकड़े  गए  वापस  खदेड़  आवश्यक  कारंवाई  के  मारे  गए

 क्षेत्र  गए  लिए  राज्य  पुलिस
 को  सौंपे  गए

 1  2  3  4  5  6

 जम्मू  मोर  कश्मीर  eee  67  3  64  11
 1988  119  48  71  49

 पंजाब  1987  2418  2004  4]4  174
 1988.  ;  2329  1934  195  201

 राजस्थान  1987  6434  1098  336  38
 1988  11027  1027  180  179

 गुजरात  1987  20  2  18  --
 1988  21  न  21  2

 असम  1987  177  188  59
 87

 मेघालय  1988  98  58  40  7
 1987  98  58  40  2
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 1  2  3  4  5  6

 त्नि पुरा  1987  3104  2742  362  4

 1988  1193  799  403  5

 पश्चिम  बंगाल  1987  25104  24423  981  2
 1988  23188  21370.  1818  4

 मिजोरम  1987  28  28  न

 1988  |  1  —  न

 टिप्पणी  :  यह  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  काम  है  कि  वे  मारे  गए  व्यक्तियों  तथा

 कारियों  को  सौंपे  गए  घसपैठियों  की  राष्ट्रीयशा  का  निर्धारण

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  के  मप़्बतें

 1004.  भी  सुल्लापलली  रामचशान  :  क्या  बृहु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1989  तक  कितने  स्वतंत्रता  सेनाभियों  को  पेंशम  स्वीकृत  की  गई

 30  1989  को  कितने  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  मिल  रही

 30  1989  को  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  स्वीकृत  करने  संबंधी  कितने  आवेदन
 विचाराधीन  और

 30  1989  ऐसे  कितने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  आवेदन  विचाराघीन  थे  जिनकी

 आयु  80  वर्ष  या  इससे  अधिक  है  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  30  1989  तक  1,49,741
 स्वतंत्रता  सेनानियों  और  उनके  आश्वितों  को  पेंदान  स्वीकृत  की  गयी  ।

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 समय  पर  प्राप्त  754  आवेदन  लम्बित  पढ़े  हैं  ।

 प्रभाग  मैं  आयु-वार  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता

 अंटार्कंटिक  में  बेशालिक  अध्ययन

 1005  भी  लक्ष्मण  समलिक  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बल्लातिकों  द्वारा  अंटाकंटिक  कितने  ख्याग्री  स्टेशन  स्थापित  किये

 गये

 वर्ष  1982  में  इसके  प्रथम  अभियान  के  समय  से  उस  अमियान  तथा

 स्थायी  स्टेशनों  की  स्थापना  इत्यादि  पर  कितनी  घत़राशि  रू  की  गई  प्रौर

 निकट  भद्डिष्य  में  अंसर्कोटिक  जाब़े  वाले  प्रस्तावित  बेज्ञनिक  अध्यय्तों  का  ब्योरा

 क्या
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 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  और  झंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०झ्रार०  :  अंटार्कटक
 में  अब  तक  दो  स्थायी  मारतीय  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 पहले  अभियान  से  लेकर  आठ  अनुसंधान  अभियानों  पर  42.96  करोड़  रुपये  का

 अनुमानत  खर्च  किया  गया  है  जिसमें  प्रत्येक  अभियान  के  लिए  जहाज  किराए  पर  लेने  और  दो
 स्याथी  केन्द्रों  के  निर्माण  की  लागत  शामिल

 अंटार्कटिक  में  मौसम  जीव  समुद्र
 भूचुम्बकत्व  और  वायुमण्डलीय  भौतिकी के  क्षेत्र  में  वैज्ञानिक  अध्ययनों  में  मविष्य  में  तेजी  लाए  जाने
 की  आजा

 ह

 चकसा  दारणार्थो

 1006.  भ्रो  बाजु  बन  रियान  :

 क्री  हरिहर  सोरण  :

 क्‍या  ग॒  हु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  के  शरणार्थी  शिविर  में  कितने  घकमा  शरणार्थी

 क्‍या  उनके  पेय  जल  के  और  उनके  बच्चों  की  शिक्षा-सुविधा  के  लिये

 राहुत  उपाय  किये  गये

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कितना  वार्षिक  व्यय  किया  जा  रहा

 क्‍या  शरणाथियों  की  संख्या  के  दबाव  से  स्थानीय  लोगों  के  लिये  आथिक  समस्‍यायें  उत्पन्न

 हो  गई  और
 1989  तक  महीने-बार  क़ितने  शरषार्थी  वापस  भेजे  गये  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  बंगलादेश  से  आये  शरणाधियों  के
 लिये  त्रिपुरा  में  लगाये  गये  शिविरों  में  दिनांक  13,7,1989  को  66407  शरणार्थी  थे  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 और  वर्ष  1988-89  के  दौरान  इन  शरणाथियों  के  भरणपोषण  के  लिये  भारत
 सरकार  ने  462,686  लाख  रुपये  त्रिपुरा  सरकार  को  जारी  किये  थे  ।  .

 बंगलादेश  से  भ्ाये  उन  शरणार्थियों  जो  1986  और  उसके  बाद  से  त्रिपुरा
 में  आये  थे  तथा  जिनको  राज्य  के  सहायता  शिविरों  में  रखा  गया  को  स्वदेश  लौटाने  का  कारय॑
 अभी  होना

 झाविवासो  क्षत्रों  में  कार्य  कर  रहे  वेंशानिकों  के  लिए  योजनायें

 1007.  श्री  जी०  भूषति  :

 श्री  सानिक  रेडडी  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिसन  भागों  में  रहने  वाले  आदिवासियों  के  विकास  के  लिए  विशेष  रूप  से

 कार्य  कर  रहे  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  कोई  योजनायें  तैयार  की  गई  और  -
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 यदि  तो  ऐसी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  आदिवासियों  के  कल्याण

 के  लिए  बेहतर  एवं  कारगर  ढंग  से  कार्य  करने  हेतु  ऐसे  वैज्ञानिकों  को  क्‍या  सहायता/प्रोत्साहन  दिया

 जाता  है  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  और  प्रम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सम  त्री  के०प्रार०  :  हां  ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  विकास  के  लिये  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 अनुप्रयोगਂ  कार्यक्रम  के  अंत्गंत  आदिवासी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कायं  करने  के  लिये  वैज्ञानिकों  के

 ऋ्रोड  दल  को  विकसित  करने  में  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  दीर्घावधि  सहायता  प्रदान  की  जाती

 आदिवासियों/महिलाओं/कमजोर  वर्गों  के विकास  के  लिए  विशेष  समयबद्ध  परियोजनाओं  को  अपनाने
 के  लिए  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  अथवा  स्वैच्छिक  संगठनों  में  वैज्ञानिकों  को  सहायता  अनुदान  भी

 दिया  जाता  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  वंज्ञानिकों  की  अधिकाधिक  भागीदारी
 को  प्रोत्साहित  करने  के  विशेष  कार्यक्रम  विकसित  किये  जा  रहे  इन  कार्यक्रमों  की  रूपरेखा
 कार्यक्रारी  समूहों  से  पराम्श  की  प्रक्रिया  द्वारा  तैयार  किया  जा  रहा

 अतिविशिष्ट  व्यक्तित  क्षेत्रों  में  चोरियां  एवं  लूटमार

 1008,  डा०  चम्त्र  शेखर  वर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  बाबा  खड़कसिह  मार्भ  आदि  जैसे  भ्रति  विश्विष्ट  व्यक्ति  क्षत्रों  में  दिन  में

 लूटमार  और  चोरी  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई
 स्थानीय  पुलिस  स्टेशन  पुलिस  पोस्ट  में  जनवरी  से  1989  तक  इन  क्षेत्रों  से

 कितनी  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दजं  की  गई  ओर  कितने  मामलों  में  चोरी  हुई  वस्तुएं  बसमद  की  गईं  ;
 और

 इस  क्षेत्र  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  पुलिस  द्वारा  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मत्रालय  में  राज्य  मत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 सूचित  किए  गए

 हल  किये  गये  4

 प्रुलिस  कारंवाई  के  परिणामस्वरूप  को  चोरों  का  एक  गिरोह  गिरफ्तार
 किया  गया  था  ।  इस  क्षेत्र  में  विद्वेष  चौकी  मोबाइल  गश्ती  दलों  की  नियमित  रूप  से  व्यवस्था  की
 जा  रही

 दिल्‍ली  में  कालोनियों  के  लिबासियों  को  सुरक्षा  के लिए  नई  योजना

 1009.  डा०  चन्द्र  शेखर  ज़िपाठी  :  क्‍या  ग॒.हु  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  कालोनियों  के  निवासियों  की  सुरक्षा  हेतु  दिल्‍ली  पुलिस  ने  एक  नई
 योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्र
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 इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  कालोनियों  को  सम्मिलित  किया  गया

 इस  योजना  में  कितनी  कालोनियों  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  और

 इन  कालोनियों  को  कब  तक  इस  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  किया  जायेगा  ?

 लोक  हिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मत्री  पी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 वाच  स्कीमਂ  के  पुलिस  अपराध  रोकने  के  लिए  नागरिकों  को  अपने
 पड़ोस  में  नजर  रखने  के  लिए  प्रेरित  करती  यह  कुछ  क्षेत्रों  में  प्रारम्म  की  गई  है  और  धीरे-धीरे
 सभी  अपराध  के  प्रति  संवेदनशील  क्षेत्र  शामिल  कर  लिये  निवासियों  को  इस  योणना  में
 शामिल  करने  के  लिये  क्षेत्र  में  अपराध  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  तथा  नागरिकों  द्वारा  किये  गये  अच्छे
 का  प्रदर्शित  करने  के  लिए  एक  मासिक  समाचार-पत्र  प्रकाशित  करने  का  भी  प्रस्ताव  इस
 योजना  निवासियों  तथा  पुलिस  की  भूमिका  परिभाषित  की  गई  इस  योजना  के
 लगभग  समस्त  खर्चों  को  पूरी  तरह  से  सरकार  द्वारा  वहन  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है

 से  अपराध  के  प्रति  संवेदनशील  22  रिहायशी  कालोनियां  शामिल  की  गई  शेष
 चरणबद्ध  तरीके  से  शामिल  कर  ली  जायेंगी  ।

 दूरसंचार  सलाहकार  पश्चिम  बंगाल

 1010,  भ्रो  पूर्ण  चला  मलिक  :

 श्री  सतिलाल  हंसदा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  मंत्रालय  द्वारा  इस  वर्ष  के  लिये  दूरसंचार  सलाहकार  पश्चिम  बंगाल  का
 गठन  कर  दिया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कामगार  श्रेणीਂ  में  व्यक्तियों  को  किस  आधार  पर  श्लामिल  किया

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  ओर  पश्चिम  बंगाल
 के  लिये  दूरसंचार  सलाहकार  समिति  का  गठन  कर  दिया  गया  है  और  इसमें  30  सदस्य  इस
 समिति  का  कार्यकाल  31.8.1989  तक  है  ।

 सम्बन्धित  मुख्य  महा  प्रबन्धकों  एवं  मुख्यालय  में  सीधे  प्राप्त  सिफारिशों  के  आधार  पर
 समिति  के  लिये  नामांकन  स्वयं  संचार  मंत्रालय  द्वारा  किया  जाता

 शराब  की  दुकानें  खोलता

 1011.  डा०  चन्त्  झेखर  शज्िपाठोी  :  क्‍या  ग॒हु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  शराब  की  दुकानें  खोलने  के  लिये  क्या  मानदंड  भौर  शर्तें  निर्धारित

 क्‍या  किसी  क्षेत्र  में  शराब  की  दुकान  खोलने  के  लिए  स्थानीय  नगर  निगम  पाषंद  से
 प्रमाण-पत्रਂ  करना  आवध्यक
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 यदि  तो  क्या  इस  छातं  से  ऐसा  परिहायं  प्रतिबन्ध  लग  गया  है  जिससे  अधिकृत  शराब
 की  दुकान  न  होने  के  कारण  मिलावटी  शराब  की  बिक्री  हो  रही  मौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  स्थिति  का  ग्रूल्यांकन  किया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 उपचारात्मक  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ग्‌ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  से  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 विधरणज

 दिल्ली  प्रशासन  के  आबकारी  विभाग  मारत  में  मिमित  बविदेक्षी  शराब/बीयर  के
 बिक्री  केन्द्रों  को  चलाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  नियन्त्रित  निगमों  को  में  निश्चित  विदेशी

 हराब/बीयर  का  फुटकर  लाईसेंस  देता  शराब  की  दुकान  खोलने  के  लिये  सम्बन्धित
 निगम  से  सिफारिश  और  महानगर  पाषंद  से  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  की  आवश्यकता  होती  उसके
 बाद  स्थान  चयन  समिति  द्वारा  प्रस्तावित  स्थान  का  निरीक्षण  किया  जाता  उससे  बाद
 प्रस्तावित  स्थान  पर  बिक्री  केन्द्र  खोलने  के  लिए  उप-राज्यपाल  की  अनुमति  प्राप्त
 की  जाती

 क्षेत्र  के पाषंद  से  प्रमाण-पत्रਂ  प्राप्त  करने  की  छातं  किसी  प्रकार  से  उन  स्थानों  पर

 नई  दाराब  की  दुकानों  को  खोलने  में  बाघक  नहीं  जहां  पर  इस  प्रकार  की  दुकानों  को  खोलने  की

 वास्तविक  आवश्यकता  है|

 केरल  में  ज्यारोब  तरंग  केना

 1012.  भ्रो  वक्‍कम  पुरुषोस्तमम  :  कया  प्रथान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  विजिजम  बन्दरगाह  में  तरंग  ऊर्जा  पर  आधारित  एक  बिजली  घर  का

 निर्माण-कार्य  पूरा  होने  वाला

 यदि  तो  यह  कब  से  कार्य  करने

 इस  संयन्त्र  की  बिजली  उत्पादन  क्षमता  कितनी  और

 क्‍या  सरकार  का  मुक्त  रुप  से  प्राष्य  ज्बारीय  ऊर्जा  के  बिदोहन  हेठु  ऐसे  और  बिजली  घर

 स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रॉगिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  के०  आर०  :  एक

 प्रयोगात्मक  तरंग  ऊर्जा  संयन्त्र  को  केरल  में  बिभिजम  में  लगाया  जा  रहा

 इस  संयन्त्र  का  निर्माण  1990  में  पूरा  क्यि  जाने  की  आशा  है  और  उसके  बाद  उसे
 परीक्षण  के  तौर  पर  चलाने  का  प्रस्ताव

 इस  संयन्त्र  की  अधिष्ठापित  क्षमता  150  किलोवाट

 ज्वार-माटा  से  विद्युत  उत्पादन  के  सिद्धांत  तरंगों  से  विद्युत  उत्पादन  के  सिद्धांतों
 से

 भिन्‍न

 ज्वार  ऊर्जा  उत्पादन  की  तकनीकी  आधिक  दृष्टि  से  व्यवहायंता  की  भारत  में  केवल  गुजरात  में

 कच्छु  की  लाड़ी  में  विस्तारपूर्वक  जांच  की  गई  है  और  वहां  पर  900  मेव्वा०  का  ज्वार-विद्युत
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 संयन्त्र  लगाने  का  प्रस्ताव  इस

 स्थापित  करने  का  कोई  अन्य  प्रस्ताव  नहीं  है
 में  कोई  ज्वार  या  तरंग  विद्युत  उत्पादन  संयन्त्र

 2४
 ;|

 गुंगे  व्यक्तियों  क  बारे  में  सर्वक्षण

 1013,  श्री  श्लार०एसम०  भोगे  :  क्‍या  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  गूंगे  ब्यक्तियों  को  संख्या  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  किसे  गये  अनुसन्धान  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसकी
 क्या  उपलब्धि  रही  ?

 कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेग  कुमारी  और

 1,  और  संलग्न  हैं  ।

 गूंगापन  कोई  रोग  नहीं  यह  एक  गौण  विकलांगता  है  जो  मुरुयत  शक्ति  का

 ह्वास  हो  जाने  पर  होती  जन्म  से  ही  श्रवण  शक्ति  के  हवास  जिसके  कारण  गंगांपन  होता  है  का

 मुख्य  कारण  भ्रायोडीन  की  कमी  जिसके  लिये  आयोडीन  युक्त  नमक  की  आपूर्ति  के  कार्यक्रम  शुरू
 कर  दिए  गये  हैं  । 6

 1981  की  जनगणना  के  सम्बन्ध  में  संचालित  गृह  सूचीकरण  अभियान  में  2,76,691  व्यक्तियों

 के  पूरी  तरह
 से

 गूंगे  होने  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  पूरी  तरह  से  गूंगी  जनसंद्या  के  बारे  में
 राज्यवार  अलग-अलग  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  संचालित  एक  नमूना  सर्वेक्षण  के  अनुसार  वाणी  भौर

 श्रवण  विकलांग  व्यक्तियों  का  राज्यवार  अलग-अलग  ब्यौरा  संलग्न  और

 में  दिया  गया  है  ।

 राज्यों  और  संध  राज्य  क्षत्रों  में  पृर्थरूपेण  मूक  जनसंख्या
 —  --  जप  ्यपयपय८

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  पूर्णरूपेण  मूक  संख्या
 सं०  ला  भा  तमाम  न  रत  एण्णण्ीैॉन्मञआ़ःँग्नग्ग्ग्ग््ग्ग्ग्ण्णिण

 ग्रामीण  शहर  कुल

 2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  2  3  30,580

 2.  बिहार  22,457  3,161  23,784

 3.  गुजरात  9,943  2,628  23,784

 4.  हरियाणा  2,900  459  3,359



 2  1911  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 5  हिमाचल |  5,  हिमाचलबदेश
 en

 4०७5 3,971
 uO

 40
 .

 4,095

 6.  जम्मू  भौर  कष्मीर  #  4,360  525  4,885

 7.  कर्नाटक  14,970  2,643  17,613

 8.  केरल  8,995  1,824  10,819

 9.  मध्य  प्रदेश  ..  12,690  1,504  14,194

 10.  महाराष्ट्र  15,578  3,485  19,063

 11,  मणिपुर  720  124  844

 12.  मेघालय  759  51  810

 13.  नागालेंड  1,672  29  1,701

 14,  उड़ीसा  12,851  911  13,762

 15,  पंजाब  3,277  615  3,892

 16.  राजस्थान  10,544  1,517  12,061

 17.  सिक्किम
 झा  1,875  66  1,941

 18,  _  तमिलनाडु
 ह

 22,013  6,115  28,128

 19,  त्रिपुरा  1,018  110  1,128

 20.  उत्तर  प्रदेश  26,601  2,835  29,436

 21.  परचम  बंगाल  32,892  4,779  37,671

 22.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  68  है|  79

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  1,476  11  1,487

 24.  चंडीगढ़  8  75  83

 25,  दादर  और  नगर  हवेली  68  4  72

 26.  दिल्‍ली  99  938  1,037

 27.  दमन  और  दीव  407  118  525

 28,  लक्षद्वीप  22  23  45

 29.  मिजोरम  652  99  751

 30,  पांडिचेरी  149  126  275

 जहां  जनगणना  नहीं  की  जा  इसमें  शामिल  नहीं  है  ।
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 प्रत्येक  1,00,000  में  5  बच  की  शा  बाले  धाणी  विकलॉथों  की  श्रभुमामित

 राज्य  प्रामीण  शहरी

 1  2  3

 मँध्  प्रदेश  443  373

 असम  244  213

 बिंहार  334  258

 गुजरात  169  164

 हरियाणा  269  625

 हिमाचल  प्रदेश  379  127

 जम्मू  और  कष्मीर  523  298

 कर्नाटक  343  291

 केरल  418  470

 मध्य  प्रदेश  174  161

 महा  राष्ट्र  194  199

 मणिपुर  131  116

 मेधालथ  513  11

 नागालेंड  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  31

 उडीसा  3603  214

 पंजाब  270  291

 राजस्थान  250  272

 तमिलनाडु  372  353

 त्रिपुरा  319  329

 उत्तर  प्रदेश  307  342

 पश्चिम  बंगाल  341  168

 जंडीगढ़  355  419

 दादर  और  नगर  हबेली  213  शहरी  क्षेत्र  नहीं

 दिल्ली  522  319

 दमन  और  दीवे  249  841
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 2  3

 मिजोरम  640  359

 पांडिचेरी  568  ,  379

 संपूर्ण  भारत  304  279

 प्रत्येक  1,00,000  में  5  वर्ष  की  अश्यु  वाले  श्रवण  विकलांगों  की  अनुमानित  खंल्या

 राज्य  ग्रामीण  शहूंरी

 1  2  3

 आंध्र  प्रदेश  749  510

 असम  38]  354

 बिहार  495  oh  *+

 गुजरात  ल्‍  ४8  274

 हरियाणा  662  538

 हिमाचल  प्रदेश  612  207

 जम्मू  और  कश्मीर  598  262

 कर्नाटक  599  405

 केरल  489  413

 मध्य  प्रदेश  314  205

 महाराष्ट्र  484  275

 मणिपुर  333  187

 मेघालय  635  146

 उड़ीसा  842  382

 पंजाब  592  384

 राज  स्थान  505  426

 तमिलनाडु  829  728

 त्रिपुरा  584  447

 उत्तर  प्रदेश  490  337
 छ  आ  ृ  उ  आ  ७8छहछछ  क्‍  फ  आफ  रु  उ
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 1  2  3

 पद्िचम  बंगाल  656  350

 चण्डीगढ़  680  359

 दादर  और  नागर  हवेली  407  शहरी  क्षेत्र  नहीं

 दिल्ली  480  195

 दमन  और  दीव  224  106

 मिजोरम  896  494

 पांडिचेरी  1292  1307

 नागालेंड  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  87

 सम्पूर्ण  मारत  553  390

 12.00  मष्याह्न

 सदस्यों  द्वारा  त्यागपन्र

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  अध्यक्ष  महोदयਂ

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ।  मुर्के  अमी  एक  घोषणा  करनी  है  ।  मुझे  निम्नलिखित  माननीय

 सदस्यों  के  त्याग-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  :--

 1,  श्री  के०पी०  उननीकृष्णन

 2,  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 3,  श्री  बी०बी०  रमेया

 4.  श्री  सी०  माधव  रेड्डी

 5.  प्रो०  मधु  दण्डवते

 6.  श्री  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव

 4.  श्री  दिनेश  गोस्वामी

 8.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 9,  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह

 10.  श्री  एन०वी०एन०  सोमू

 11.  श्री  अरुण  नेहरू
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 12.  श्री  सी०  सम्बु

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां

 श्री  राज  कुमार  राय

 श्री  सुरेश  कुरुप
 श्री  मानवेन्द्र  सिह
 श्री  बेजावाड़ा  पपी  रेड्डी
 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी

 श्री  अमल  दत्ता

 श्री  बसुदेव  आचाय॑

 श्री  एम०  रघमा  रेड्डी
 श्री  मानिक  रेड्डी

 श्री  अमर  रायप्रधान

 श्री  ए०जे०वी०बी०  महेध्वर  राव

 श्री  श्रीहरि  राव

 श्री  अजित  कुमार  साहा

 श्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी

 श्री  अजय  विश्वास

 श्री  वी०  तुलसी  राम

 श्री  हन्‍्नान  मोल्लाह

 श्री  एच०ए०  डोरा

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी
 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी
 श्री  एम०  सुब्बा  रेड्डी

 श्री  अनिल  बसु
 श्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा

 डा०  जी०  विजय  रामा  राव

 श्री  बाजू  बन  रियान

 श्री  विजय  कुमार  राजू

 श्री  जायनल  अबेदिन

 सदस्यों  द्वारा  त्यागपत्र

 .
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 42,  श्री  अताउरंहमान

 43,  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र

 44,  श्री  चन्द्र  मोहन  सिंह  नेगी

 45,  श्री  डी०  बी०  पाटिल

 46.  श्री  पीयूष  तिरकी

 47.  डा०»  सुधीर  राय

 48,  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी

 49.  श्री  रेणुपद  दास

 50.  श्री  मानिक  सान्‍्याल

 51.  श्री  राम  पूजन  पटेल

 52,  श्री  पलल्‍लस  बरमंन

 53.  श्री  डी०एन०  रेड्डी

 54.  श्री  डी०  नारायण  स्वामी

 55,  श्री  मुही  राम  संकिया

 56.  श्री  चित्त  महाता

 57.  श्री  संयद  मसूदल  हुसेन
 58,  डा०ए०के०  पटेल

 59,  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां

 60,  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी

 61,  श्री  सनत  कुमार  मंडल

 62,  श्री  हेत  राम

 63,  श्री  खुर्शीद  अहमद  चौधरी

 64,  डा०  टी०  कल्पना  देवी

 65.  श्रीमती  एन०पी०  भाँसी  लक्ष्मी

 66,  डा०  ए०  कलानिधि

 67.  श्री  विजय  कुमार  तथा

 68,  श्री  बी०एन०  रेड्डी
 मैं  त्यागपत्रों  को  स्वीकार***

 शमी  जी०एस०  बनातवाला  :  आप  घोषणा  करने  से  पूर्व  कृपया  हमारी
 बात  सुने  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  मुझे  अपना  काम  करना  आप  प्रपना  काम

 कीजिए  ।  मैं  इन  त्यागपत्रों  को  स्वीकार  करता  हूं  जो  तुरन्त  प्रभावी  हो  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  स्थिति  कोई  तके  नहीं  ।

 श्रो  हरीश  रावत  :  अध्यक्ष  कुछ  लोगों  से  जबरदस्ती  इस्तीफा  लिखवाया

 गया  राजकुमार  राय  जी  बाहर  कह  रहे  थे  कि  मुभसे
 ज

 बरदस्ती  लिखवा  लिया  है  || <

 अध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता

 व्य

 श्री  हरीदा  रावत  :  हमें  तो  चिता  हो  रही  है  कि  जैसे  ये  योग  यहां  से  मागे  है  बसे  ही  चुनाव

 लड़ने  से  मी  न  भाग  जाएं  ।

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेख  कुमारी  :  त्यागपत्रों  की

 कुल  संख्या  कितनी  ८  ?

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  अड़सठ  ।

 हे

 संसदीय  कार्य  संत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  जंत्रो  एच०  के०  एल०  :  अध्यक्ष
 मैं  दो  शब्द  कह  रहा  हूं  । एक-आध  कतरा  नकली  खून  का  अपनी  एक  उंगली  पर  लगाकर

 हमारे  विरोधी  मित्र  शहीद  बनने  की  कोशिश  कर  रहे  सब  जानते  हैं  क  लोक  सभा  का  चनाव

 दर  नहीं  यह  आखिरी  सेशन  है  लोक  सभा  का  ओर  सिर्फ  5  दिन  बचे  मैं  उनको  बहुत
 प्रेम  से कहना  चाहता  हूं  कि  राजीव  गांधी  फिर  प्रधान  मंत्री  बनकर  आ  जाएंगे  ।

 डा०  राजेस्त्र  कूमारी  बाजपेयी  :  कम  से  कम  इस  त्यागपत्र  ने  मगत  जी  को  कवि  बना

 इसके  लिए  भ्रपोजीशन  का  बहुत  बहुत  घन्यवाद  ।  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  दुआएं  उनको  दो  कि  मगत  जी  को  कातिल  बना

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  अध्यक्ष  इस  सभा  का  वरिष्ठतम  ओर  सबसे  पुराना
 सदस्य  होने  के  जो  कांटे  का  चुनाव  लड़ने  के  बाद  इस  आयु  में  इस  समा  में  वा  आधा
 मैंने  आज  सुबह  एक  अत्यधिक  दुःखद  और  भ्रसंसदीय  दृश्य  देखा  है  कि  अनेक  विपक्षी  सदस्य  नाटकीय

 ढंग  से  सभा  से  त्यागपत्र  देकर  अपने  निर्वाचकों  की  ओर  से  हमारे  प्रजातन्त्र  में  भावनाओं
 और  धिचारों  का  समर्थन  करने  के  लिए  सांसदों  के  रूप  में  अपने  उन  कर्त्तव्यों  का  पालन  करने  से

 इन्कार  और  पलायन  कर  रहे  हैं  जिनकी  उन्होंने  शपथ  ली  थी  ।  वे  जानते  हैं  कि  राष्ट्रपति  महोदय
 ने  हम  सब  पर  सांसदों  के  रूप  में  यह  उत्त  रदायित्व  सौंपा  है  कि  हमें  भ्रनेक  विधानों  विशेषकर
 पघंसदीय  पंचायती  राज  विधेयक  और  नगरपालिका  विधेयक  जो  प्रजातन्त्र  की  प्राघारशिला  पर

 विचार  करें  तथा  उन्हें  पारित  करें  ओर  में  दिए  गए  निर्देशक  सिद्धांत  पूरे  करें|  वे  जनता
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 [  श्रो०  एन०  जी०  रंगा  ]

 और  संसद  को  पंचायती  राज  विधेयक  के  मूल  सिद्धान्तों  क ेसाथ  अपनी  हादिक  सहमति  सम्बन्धी
 आध्वासन  दिलाने  में  अब  तक  विफल  रहे  हैं  ओर  आज  इस  संसद  सत्र  विशेषतया  इसी
 प्रयोजन  के  लिए  बुलाया  गया  भागने  की  कार्यवाही  से  उन्होंने  इन  विधेयकों  पर  विचार  करने
 और  पारित  करने  में  संसद  की  सहायता  करने  से  इन्कार  कर  किया  है  जिनसे  निचले  स्तर  पर  चुने
 हुए  नेताओं  ओर  जनसमुदाय  को  अपने  में  गतिशील  और  निश्चित  भागीदारी  का  अधिकार
 ओर  सौभाग्य  मिल  सके  ।

 ह  दुःख  की  बात  है  कि  ये  चुने  हुए  जनता  के  कार्यों  को  सम्पन्न  करने  के  अपने
 कत्तव्य  और  विशेषाधिकारों  से  भाग  रहे  हैं  जब  कि  विश्व  विशेषकर  कम्यूनिस्ट  यूरोप  में

 यूरोपीय  एशियाई  सोवियत  संघ  और  चीन  को  जनता  तानाशाही  के  अंधका  रमय  एवं  मूक  जीवन  से
 निकलकर  संसदीय  लोकतन्त्न  प्रणाली  अपनाने  का  प्रयास  कर  रही

 जब  हम  इस  देश  में  करोड़ों  युवकों  को  मताधिकार  प्रदान  कर  रहे  तो  क्‍या  ये
 मित्र  उन्हें  यह  सन्देश  देना  चाहते  है  कि  वे  सांसद  के  रूप  में  अपने  मूल  कत्तंव्य  का  पालन  करने  से
 भागने  के  उहेष्य  से  इस  संसद  में  भाए  हैं  ?

 यह  बड़ें  दुख  की  बात  है  कि  इन  मित्रों  ने  हमारे  करोड़ों  युवा  मतदाताओं  को  तानाशाही
 राज्य  का  समर्थन  करने  के  लिए  यह  दुखद  सन्देश  दिया  है  ।

 मुझे  विगत  में  हुए  ऐसे  बॉयकाट  का  अनुमव  रहा  लेकिन  उस  समय  हम  साम्राज्यवाद
 और  विदेशी  राज्य  का  विरोध  कर  रहे  तब  भी  इस  बॉयकाट  के  समिति  प्रयोग  का  कारण  था

 और  हम  समित  शक्तियों  के  साथ  उस  बिधान  मंडल  में  चले  जाते  यह  बहुत  पहले  की

 बात  हमारे  देश  में  मतदाताओं  की  संख्या  बहुत  ही  अधिक  है  ।  चालीस  वर्षो  से  स्वतन्त्र  लोक

 तान्त्रिक  संसद  हमारे  देश  में  इस  समय  भी  हम  18  वर्ष  और  इससे  अधिक  आयु  वाले  युवकों
 को  मतदान  का  अधिकार  प्रदान  करके  विस्तृत  आधार  पर  अपने  लोकतंत्र  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 वचनबद्ध  इस  प्रकार  की  लोकतान्त्रिक  व्यवस्था  में  मुख्य  नाटककार  के  नेतृत्व  में  इस  तरीके  से

 जो  आज  यह  नाटक  खेला  गया  यह  प्रतिक्रियावादी  चेष्टा  है  ।  यह  हमारे  करोड़ों  युवा  मतदाताओं

 के  लिए  अमांगलिक

 ज  संपूर्ण  विदव  नोबल  पुरस्कार  विजेता  महान  वंज्ञानिक  श्री  सखारोब  के  रूसी  संसद  में

 आगमन  का  और  पौलेड  संसद  में  सोलीडेरिटी  नेता  के  आगमन  का  स्वागत  कर  रहा  है  ।  इन

 परिस्थितियों  और  पेरेस्त्रोइका  के  हालात  ये  मित्र  नाजी  फा।सस्ट  तरीके  और  तानाशाह
 फे  तरीकों  पर  अधिनियम  बना  रहे  मैं  अपने  साथियों  के  इस  व्यवहार  पर  खेद  व्यक्त  करता  हूं
 और  मैं  इतना  भ्रप्रसन्‍न  हें  कि  इस  सभा  के  अध्यक्ष  पद  पर  93  वर्षों  क ेआपके  इस  कायंकाल  अं

 मेरे  अपने  संसदीय  जीवन  के  55  वर्षों  के  दौरान  यह  बात  घटित  हुई  1  मु्े  इसका  खेद  है

 शी  जो  ०एम०  बनातबाला  :  अध्यक्ष  ये  त्यागपत्र  सस्ते  ओर  खोखले  चुनावी  हथकड़े
 यह  हथकडे  दो  बातों  से  स्पष्ट  होते  अर्थात  :  चुनाव  पहले  से  ही  निकट  हैं  और  कि  इन  दलों

 के  सदस्यों  ने  दूसरे  सदन  से  त्यागपत्र  नहीं  दिया  है  ।  ये  सस्ते  और  खोखले  चुनावी  हथकंडे  हमारे
 मतदाताओं  की  समभदा  री  का  स्पष्ट  अपमान  है  ।  उन्होंने  मतदाताओं  की  समभदारी  का  अपमान

 किया  और  मुझे  विष्ववास  है  कि  उन्हें  इसको  बहुत  महंगी  कोमत  चुकानी  पड़ेगी  ।  हम  उनके  इस

 कृत्य  की  निन्‍्दा  करते  हैं  ओर  वास्तव  में  समझते  हैं  कि  बाहरी
 ओर  आन्तरिक  मोरचे  संकट
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 की  इस  विशेष  घड़ी  में  ये  त्यागपत्र  उनके  द्वारा  कत्तंव्य  से  विमुख  होने  का  द्योतक  हैं  ।  मैं
 आपसे  एक  प्नु रोध  करता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  को  संसद  के  चुनाव  की  तैयारी  करने  की  सलाह
 जो  कि  पहले  से  ही  निक्ट  इन  सभी  संसदीय  क्षेत्रों  क ेउपचुनाव  क्षी्र  ही  कराये  जाने  चाहिये
 ताकि  जिनका  विशेष  रूप  से  भ्रपमान  हुआ  को  अपना  निर्णय  घोषित  करने  में  विलम्ब
 न  होने  पाये  ।  ये  उप  घुनाव  अविलम्ब  कराये  जायें  ।

 करी  पी०  कुलनदईबवेल  :  त्यागपत्र  देने  का  नाटक  वास्तव  में  एक

 चुनावी  चालबाजी  जिस  तरह  से*

 आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  फिल्‍मों  में  अभिनय  कर  रहे  उसी  तरह  विपक्ष  के  लोग  संसद  में  अभिनय

 कर  रहे  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  के  नाम  का  उल्लेख  न

 भी  पी०  कुलनदईबेल  :  उन्हें  लोगों  द्वारा  सौंपे  गये  कत्तंव्यों  का पालन  करना  किन्तु
 उनकी  नीतियां  जन  विरोधी  हैं  और  वे  लोकतन्‍्त्र  विरोधी  हैं  ।  इसीलिए  उन्होंने  यह  चाल  चली

 जबकि  उन्हें  इस  समय  चुनावों  का  सामना  करना  वास्तव  में  यह्‌  एक  चुनावी  चालबाजी  है  ।

 करी  बालकवि  बेरागी  :  अध्यक्ष  मैंने  सारी  बातें  मगत  साहब  से  लेकर

 कुलनदईवेलू  तक  की  सुनी  हैं  ।  मेरे  दोस्तों  तक  यह  बात  पहुंचे  जो  मैं  सिर्फ  दो  पंक्तियों  में  कहना

 चाहता  हूं  :

 महफिल  से  जालिम  इस  तरह  जाते

 जो  इस  तरह  जाते  हैं  वापिस  लौटकर  आते  नहीं  ।”'

 श्री  फ्रंक  एन्थनी  :  अध्यक्ष  मै  मह्ूस  करता  हूं  कि

 मुझे  इस  मामले  में  बोलने  का  विशेष  अधिकार  है  ।  मैं  वर्ष  1942  से  केन्द्रीय  विधायिका  का  और

 संविधान  सभा  का  एक  निर्वाचित  सदस्य  रहा  हूं  ।  इससे  मी  मैं  संचालन  समिति  का  सदस्य

 जिसने  कि  हमारे  संविधान  की  इसके  एकात्मक  स्वरूप  को  तेयार  इसके  बाद

 दो  वर्षों  को  छोड़कर  मैं  लगातार  संसद  सदस्य  रहा  हूं  ।

 मैं  हमेशा  अत्यधिक  मजबूत  केन्द्र  का  पक्का  समर्थक  रहा  हूं  ।  यह  मेरा  सौभाग्य  था  कि  मैं

 सरदार  पटेल  के  साथ  मित्रवत  रहा  यद्यपि  वे  मुभसे  25  अथवा  30  वर्ष  बड़े  थे  ।  वे  भारत  की

 एकता  के  शिल्पी  थे  और  वे  500  से  अधिक  राज्यों  को  भारत  के  एकात्मक  ढांचे  में  इससे  भी

 उन्होंने  मुझसे  अनेक  बार  कहा  था  कि  जब  तक  50  से  70  वर्षों  तक  हमारा  केन्द्र  मजबूत
 नहीं  हो  विखंडन  जो  कि  कुछ  ही  समय  पूर्व  हुआ  पुनर्जीवित  हो  जायेगा  ।  संविधान

 निर्माताओं  ने  जानबुभ  कर  सभी  अवशिष्ट  शवितयों  को  केन्द्र  के  पास  रखकर  हमारे  सविधान  को

 एकात्मक  स्वरूप  प्रदान  क्या  और  ज॑सा  कि  मंत्री  महोदय  ने  एक  दिन  कहा  था  कि  इसके  लिए

 हमारे  पास  अनुच्छेद  368  मैं  जानता  हूं  कि  मैं  एक  मनोनीत  सदस्य  के  रूप  में  बोल  रहा

 किन्तु  मैं  किसी  की  दया  से  मनोनीत  नहीं  हुआ  हूं  ।  मैं  इसलिए  मनोनीत  हुआ  हूं  क्योंकि  मुझे  केवल

 *कार्य  वाही  बुतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 [  श्री  फ्रेंक  एन्थनी  ]

 राष्ट्रीय  जो  एक  छोटी  किन्तु  उच्च  सम्मान  प्राप्त  समुदाय  का  निर्वाचित  नेता  होने  का

 विशेषाधिकार  प्राप्त  है

 1976  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  हमारे  शताब्दी  समारोह  में  कहा  था  :---

 आंग्ल-भारतीय  और  पारसियों  ने  अपने  आकार  के  सारे  अनुपात  से  देश  की

 मजबूती  और  प्रगति  के  लिए  योगदान  दिया  है  ।”

 सरद्रार  पटेल  ने  मेरे  समुदाय  के  लिए  संविधान  में  विशेष  गारंटी  प्राप्त  करने  हेतु  मेरी  सहायता
 जो  कि  अन्य  समुदायों  को  प्राप्त  नहीं  हैं  ।  हम  उनकी  अपेक्षाओं  के  अनुसार  खरे  उतरे  आप

 में  से कुछ  को  कश्मीर  अभियान  की  याद  होगी  ।  आददवासी  श्रीनगर  से  कुछ  ही  मील  दूर  थे  ।
 भारतीय  वायूसेना  ने  उन्हें  दृढ़तापूवंक  निकाला  था  ।  बहादुरी  के  लिए  आधे  से  अधिक  पुरस्क
 आग्ल  भारतीय  लड़ाक्‌  पायलटों  को  दिये  गये  थे  ।  वर्ष  1965  में  अनेक  आश्ल-भारतीयों  को  बहादूरी
 के  लिए  पुरस्कार  दिये  गये  थे  ।  अजेय  समभे  जाने  वाले  आग  बरसाने  वाले  नेट  विमान  को  मार

 गिराने  वाला  पहला  पायलट  एक  आऑग्ल-भारतीय  ही  था  ।

 संसद  में  केवल  मैंने  ही माषायी  आधार  १२  राज्यों  के  पुनः  बंटवारे  का  विरोध  किया
 मैंने  पहले  ही  बता  दिया  था  कि  यदि  हमने  ऐसा  तो  हम  क्षेत्रीय  राष्ट्रीयतावाद  जो  कि  क्छ
 समय  पहले  की  बात  वो  पुनर्जीबित  करेंगे  ।  दुर्भाग्य  से  मेरे  पूर्वानुमआान  और  चेतावनियां  सच
 निकली  हैं  |  क्या  हुआ  जहां  कहीं  भी  राज्य  मैं  विपक्षी  दलों  की  सरकारें  दिखावटी  लोकतन्त्र

 और  घमं-निरपेक्षतावाद  के  तथ्य  यह  है  कि  उनकी  मूल  मनोबृत्ति  क्षेत्रीय  राष्ट्रीयतावाद  है  ।
 असम  में  कया  हुआ  है  ?  भ्रसम  ने  तीन  राज्यों  को  अपनी  धारा  बहा  लिया  चौथे  राज्य  को  बहाने  की
 प्रक्रिया  चल  रही  है  ।  कर्नाटक  में  अपनी  भाषा  की  प्रधानता  थोपने  के  लिए  क्षेत्रीय  राष्ट्रीयतावाद
 की  मनोवत्ति  पनपी  तेलगू  माधियों  और  मुस्लिमों  के  साथ  उन्होंने  दंगे  किये  थे  ।

 पैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  बचाव  करने  का  सौभाग्य
 प्राप्त  हुआ  था  |  जनता  सरकार  के  राजनंतिक  और  कामूनी  रूप  से  उन्हें  तबाह  करने  के  सारे
 प्रयासों  के बावजुद  वह  उन  सभी  प्रतिकूल  परिस्थितियों  से  निकलने  में  सफल  रही  थी  ।  वह  सत्ता  में
 वापस  भ्रायीं  और  देश  में  नध्ट  हो  रही  एकता  बहाल  करने  में  सफल  हुई  ।  आज  हम  देखते  हैं  कि
 हतास  तत्व  बिना  किन्‍्हीं  आद्शों  और  नीतेयों  के  विभिन्‍न  भ्रवर्णनीय  असंगत  तरीकों  से  देश  के  टुकड़े
 करने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  यह  मिराष्  अल्पसंख्यक  विपक्ष  अब  पूर्ण  बहुमत  वाली  सरकार  से  त्याग
 पत्र  की  मांग  कर  रहा  है  ।

 कया  मैं  यह  कह  सकता  हूं  ?  मैंने  केरद्र  मे ंसंसतीय  इतिहास  का  प्रत्येक  क्षण  अपनी
 आंखों  के  सामने  से  देखा  कमी-कमी  मैंने  थोडी-बहुत  भूमिका  मी  अदा  की  किन्तु  मैंमे
 संसदीय  इत्हिस  में  ऐसा  वल्लुषित  धब्दा  कभी  भी  नहीं  जेंसा  कि  पिछले  सप्ताह  उन्होंने
 संसद  बो  मजाक  की  वस्तु  बना  दिया  उन्होंने  संसद  में  मनमाने  ढंग  से  व्यवहार  यहां
 तबः  कि  अध्यक्ष  महोदय  के  निदेशों  बी  भी  परवाह  नहीं  जो  लोग  अपने  चिन्ह  के  सम्बन्ध
 अपने  नामों  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  रूप  ते  १+सपर  बिरोधी  हैं  ।  उन्होंने  हताशा  की  स्थिति  में  कुछ  रिपोट्टों

 से  लाश  उठाया  मैं  उस  रिपोर्ट  को  वित्तीय  बारीकियों  में  नहीं  जा  रहा  उस  समय  एक  वित्त
 मंत्री  मैं  समभता  हूं

 कि  इस  भानुमती  के  पिटारे  के  वही  तथाकथित  नेता  किन्तु  उन्होंने
 उन  वित्तीय  बारीकियों  को  मंजू  री  दी  किन्तु  नियन्त्रक  महालेक्षापरीक्षक की  रिपोर्ट का
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 उसकी  तथाकथित  पवित्वता  के  बावजूद  उसका  सर्वाधिक  असुरक्षित  पहलू  है  और  वह  है  एक
 लेखापरीक्षक  द्वारा  अपने  अधिकार  क्षेत्र  स ेबाहर  तोप  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  राय  जिसके
 बारे  में  थल  सेना  अध्यक्ष  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  मारतीय  सेना  द्वारा  अब  तक  प्राप्त  की  गई
 तोपों  में  यह  सर्वोत्तम  तोप  है  ।

 गत  दो  दिलों  में  जो  कुछ  हुआ  वह  शर्मनाक  प्रदर्शन  था  ।  कुछ  लोगों  ने  106  सदस्यों
 ने  का  उल्लेख  किया  ।  कुछ  लोगों  ने  यह  घटना  होने  से  पहले  मुभसे  पूछा  था  इस
 सोचते  हैं  ?”  मैंने  श्री  मावलंकर  के  साथ  मेरी  घनिष्ठ  मित्रता  वह  लोक
 महान  अध्यक्ष  श्रध्यक्षपीठ  को  पूरा  सम्मान  देते  हुए  क्‍या  मैं  यह  कह  सकता  हृं  कि
 में  तो  वे  समी  106  सदस्यों  को  निलम्बित  कर  देते  ।  किन्तु  आपने  उन्हें  निलम्बित

 न  करके  अथवा  उन्हें  समा  से  न  हटाकर  यह  अप्रिय  बात  न  होने  दी  ।

 मैं  कांग्रेस  पार्टी  का  कमी  भी  सदस्य  नही  परन्तु  भगवान  का  छाक़  है  कि
 कम  से  कम  देश  में  एक  राष्ट्रीय  पार्टी  तो  इसकी  सभी  खामियों  के  अल्पत्ष॑ंख्यकों  की
 सुरक्षा  करने  वाला  केवल  यही  दल  एक  वरिष्ठ  वकील  के  रूप  में  अपनी  क्षमता  के
 अनुसार  अल्पसंरूप्कों  को  ओर  से  अनेक  मामलों  में  सफलतापूर्वक  तर्क-वितर्क  किये  बार-बार

 अपनी  सुरक्षा  के  लिए  कांग्रेस  की  आवश्यकता  हुई  ।  हो  सकता  है  कुछ  अल्पसंख्यक  समुदायों
 की  जनसंख्या  इतनी  अधिक  हो  कि  वे  अपने  व्यक्ति  राजनीति  में  ले  आयें  वि.न्तु  अन्तिम  विश्लेषण

 जब  आप  अपने  मूलभूत  अधिकारों  की  सुरक्षा  चाहते  हैं  तो आपको  एक  मजबूत  केन्द्रीय  सरकार
 |  आवश्यकता  होती  सौमाग्य  हमारे  पास  आज  एक  ऐसा  केन्द्रीय  सरकार  जिसे  पंडित

 जवाहरलाल  नेहरू  जंसे  महान  नेता  ने  स्वरूप  प्रदान  किया  मु्े  आज  अल्पसंख्यकों  से  यही  कहना  है  ।

 ल  हीमेंदो  न्यायघीज्ञों  द्वारा  निर्णय  दिये  जाने  उच्चतम  न्यायालय  हमेशा  ही
 30  का  अर्थ  तथा  संदर्म  देता  रहा  पभ्रपनी  रुचि  के  शिक्षण  संस्थान  संस्थापित  करने  तथा

 उनका  प्रबंध  करने  का  यह  हमारा  मूल्यवान  मौलिक  अधिकार  इन  दो  नन्‍्यायावीशों  ने  अनुच्छेद
 30  (1)  की  उपेक्षा  करने  की  चेप्टा  की  मैं  यह  बात  अत्यधिक  आदर  के  साथ  कह  रहा  हूं  ।

 ईद्वर  को  धन्यवाद  चूंकि  दो  और  भी  सूचिकार्यं  निर्णयाधीन  थी  और  चूंकि  केन्द्र  प्रथम  प्रतिवादी
 था  तथा  इससे  हमें  सहायता  मिल  रही  तत्कालीन  मुख्य  न्याय  मूर्ति  श्री  पाठक
 ने  इस  मामले  को  पांच  न्यायाघीजशों  वाली  पीठ  को  सौंप  दिया  जिससे  कि  «ो  न्यायाघीक्ञों  द्वारा  दिया

 प्रा  निर्णय  वध  न  रह  जाये  ।  क्‍या  इस  टिप्पणी  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  सकता  हूं  ?
 महोदय  यह  प्रमाणित  बात  है  कि  दक्षिण  एशिया  में  भारत  एक  प्रमुख  राष्ट्र  है  और  अभी  कुछ  ही

 दिन  पहले  सोवियत  संघ  के  नेता  श्री  गोवचिव  ने  कहा  था  कि  श्री  राजीव  गांघी  के  नेतृत्व  में  भार
 विश्व  की  एक  महान  शक्ति  के  रूप  में  उमरने  की  राह  में  अग्रसर  है  ।

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दोन  ओबेसो  :  स्पीकर  मैं  एक  मिनट  इस  दफा  से  हटकर
 कुछ  कहना  चाहता  हूं  |  मुझे  कहना  अच्छा  तो  मालूग  नहीं  होता  लेकिन  इस  वक्‍त  मेरी

 दुएंसी  में  मेरे  शहर  हैदराबाद  में  जो  बारिश  हुई  बसी  पिछले  100  बरस  में  नहीं  हुई  है|  हजारों के
 इस  वजह  से  इन  ताल्लुक  बाद  में  कहूंगा  पहलें  मैं  यह  कहूंगा  कि  फौरी  सैंट्रल

 कर  रहे  हजारों  मकानात  गिर  थुके  हैं  और  लोग  चल-फिर  नहीं  सकते  हैं  और  पानी  पूरा  मरा
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 [  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  ]
 हुआ  मैं  चाहूंगा  कि  सेंट्रल  गवनंमेंट  फोरी  इस  मामले  में  इकदाम  करें  ताकि  वहां  के  आवाम  के
 लिए  सहूलियत  का  बायस  बने  ।
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 श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  अध्यक्ष  बनातवाला  साहब  की  जो  मावनाएं  इस
 सदन  में  मैं  भी  उनका  स्वागत  करता  हूं  |  बैरागी  जी  ने  मगत  जी  ने  श्राज  भी  शेरो-शायरी
 से  अपनी  बात  शुरू  एक  शायर  ने  कहा  है

 वह  वीर  वह  कायर  जो  डरकर  रण  से  हट

 बह  मर्द  नामर्द  जो  कहकर  बात  से  हट  जाये

 आगे  बढ़कर  पीछे  हटना  बीरों  का  दस्तूर
 मर  जाना  है  मगर  पीछे  हटना  मंजूर  नहीं  ।
 मैं  जब  गया-नया  मेम्बर  बनकर  इस  सदन  में  आया  था  तो  मैंने  सोचा  था  कि  इस  सदन  में  कुछ

 सीखने  को  जो  बड़े-बड़े  नुमाइन्दे  इस  सदन  में  चुनकर  आये  हैं  और  हम  अपनी

 कांस्टीटुएंसी  के  बारे  में  अध्ययन  मुझे  ताज्जुब  इस  बात  से  कल  जब  मैं  बाहर  से  आया  तो
 मुझ  भी  कुछ  लोगों  ने  र॑जिग्नेशन  के  बारे  में  मैंने  एक  सवाल  उनसे  पूछा  कि  आप  अपोजिशन  बँच
 पर  बैठकर  मूक  यह  बतायें  कि  भविष्य  में  अगर  चुनाव  होते  हैं  और  फिर  राजीव  गांधी  प्रधान  मंत्री
 बनकर  इस  सदन  में  आते  हैं  तो  क्या  आप  फिर  दोशरा  इस  सदन  से  त्याग-पत्र  देंगे  ?

 श्राप  मानें  या  मानें  क्‍योंकि  मैं  चन्द  रोज  के  लिए  कांग्रेस  में  मी  था  बिहार  विधान  समा
 औ्ौर  वहां  कुछ  लोगों  के  कुचक्र  का  शिकार  हुआ  ओर  कांग्रेस  से  निकाला  बाहर  किया
 लेकिन  मैं  उस  मद  की  तरह  नहीं  जिन  लोगों  ने  इस  सदन  में  नियम  193  के  अन्तगंत  श्री  मघु
 दण्डवते  ओर  श्री  जयपाल  रेड्डी  ने  चर्चा  की  मांग  आपने  उसे  स्वीकृति  प्रदान  उस  पर
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 चर्चा  होनी  चाहिए  बहस  लेखा  महा-नियंत्रक  की  रिपोर्ट  पर  गौर  करते  लेकिन  यह  सिर्फ

 उन्होंने  कायरता  की  ।  आप  मानें  या  न  मानें  लेकिन  इस  देश  में  जब  भी  चुनाव  होंगे  तो  श्री  राजीव
 गांधी  प्रधान  मंत्री  के  रूप

 में
 जीत  कर  इस  सदन  में  मैं  यह  भी  बता  दे  चाहता  मेरा  कोई

 स्वार्थ  नहीं  मैं  किसी  स्वार्थ  की  मावना  के  वश्ीभूत  नहीं  लेकिन  प्रजातन्त्र  में  दिये  गए  मौलिक

 अधिकारों  के  मुताबिक  1977  में  देश  में  चुनाव  हर  जन  प्रतिनिधि  को  पांच  सालों  के

 चनकर  जनता  ने  इस  सदन  में  भेजा  लेकिन  ढाई  साल  भी  नहीं  अंजाम  यह  हआ  कि  हिन्द्स्तान

 जा  क्र

 के  अवाम  ने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  अजेय  बहुमत  से  चुनकर  इस  सदन  में  |फर  भेजा  ।

 उनका  रजिग्नेशन  सिर्फ  यह  दिखावा  जवाहर  रोजगार  योजना  के  हर  गांव  में

 गरीबों  की  जो  75  प्रतिशत  आबादी  रहटो  वह  अपनी  मांग  के  लिए  नारा  नहीं  लगा  सकती  थी

 पंसों  के  अभाव  में  किसी  नेता  के  पास  फरियाद  नहीं  कर  सकती  आज  हरेक  की  जबान  पर

 श्री  राजीव  गांधी  का  नाम  अध्यक्ष  जी  आज  उसको  कोई  रोक  नहीं  सकता  ।  ये  एक  बार  नहीं
 ५

 हजार  बार  इस  तरह  का  नाटक  पूर्व  से  ही  ये  नाटक  करते  आ  रहे  हैं  लेकिन  हिन्दुस्तान

 का  अवाम  !977  के  बाद  जान  चुका  कि  एक  होने  का  सिर्फ  मतलब  कुर्सी  पाना

 हिन्दुस्तान
 की  अवाम  इतनी  मूर्ख  नहीं  है  जो  कि  इनकी  बातों  में  आ  हमारे  प्रधान

 मंत्री  जी  तो  चाहते  हैं  कि  हमारे  गरीब  लोगों  का  विकास  हो  और  बिचौलिए  जो  कि  बीच  में  से

 पैसा  खा  जाते  हैं  वे  वह  पैसा  खा  नहीं  सके  ।  जवाहर  रोजगार  योजना  के  चलाए  जाने  से  राजीव
 गांधी  जी  की  हर  गांव  और  हर  पंचायत  में  जयजयकार  हो  रही  इसी  से  घबरा  कर  विरोधी

 पक्ष  ने  इस्तीफेका  नाटक  क्या  |  मैं  तो  इतना  तक  कहना  चाहता  हुं  कि  जब  अगले  व  होंगे
 तो  राजीव  गांधी  जी  ही  प्रधान  मंत्री  के  रूप  में

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  नरेन्द्र  सिह  चतुर्वेदी
 :  अध्यक्ष  मैं  आपके  सामने  एक  ही  निवेदन  करना

 ब्राह॒ता  हूं  कि  भारतीय  ससद  के  इतिहास  में  आज  जो  कुछ  अपोजिशन  ने  किया  मैं  समभता  हुं  कि

 वह  संसदीय  डेमो  क्रेसी  के  लिए  अत्यन्त  दुभग्यपूर्ण  हमारे  अपोजिशन  के  नेता  राष्ट्र  के  किर्स

 मामले  के  लिए  तो  दिखाई  नहीं  दिखाई  पड़े  तो  जो  हमारे  तपस्वी  नेताओं  ने  एक  मह्दत्तम  तंत्र
 देश  को  दिया  उसको  क्षति  पहुंचाने  ॥!  कोशिश  करते  दिखाई  अगर  वह  नही  हैं  तो  हम

 ग्रों  काम  करेंगे  ही  ।  अमी  हमारे  आदरणीय  साथियों  ने  कहा  भी  और  किसी  ने  सुभाव  भी  दिया  कि

 इलेक्शन  को  कुछ  और  टाल  दिया  जाये  ताकि  दो  महीने  का  चक्कर  समझ  कर  जो  वह  जल्दी

 चले  गये  अगर  वह  6  महीने  टल  गये  तो  दिन  काटने  उनके  लिए  मुश्विल  पड़  मैं

 इस  चीज  को  बहुत  गम्भीरता  से  लेना  चाहता  हूं  ।  हमारा  तो  डेमोक्रेसी  में  विश्वास  है  और  कांग्रेस  ने

 देश  को  जनता  का  हमेशा  नेतृत्व  किया  आज  राजीव  गांधी
 जी

 के  नेतृत्व  में  कांग्रेस  बहुमत  में  बंठी

 अगर  उसने  कोई  मी  ऐसा  काम  किया  हो  जिस  पर  उनको  आप'ःत्त  हो  तो  वह  ह

 चाहते  हैं  |  संवाद  की  स्थिति  अगर  डेमोक्रेसी  में  नहीं  हीं  होगी  तो  डेमोक्र  सी  चलेगी  कंसे  ?  मैं  एक  शेर

 सुनाना  चाहता  हूं
 जो  कि  किसी  शायर  ने  कही  है

 तम  ही  न  होगे  तो  क्‍या  रंगे  महफिल

 किसे  देख  कर  आप  शरमाइएगाਂ

 अपने  कर्मों  के  बारे  में  अगर  आपको  शर्म  से  देखना  होगा  तो  किसको  अगर  तुम  होते
 और  हम  बोलते  तो  तुम  को  मालूम  पड़ता  कि  तुम  कहां  हो  ओर  हम  कहां  हैं  ?
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 [  भी  नरेन्‍्द्रिह  चतुर्वेदी  ]

 इसी  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  स्पीकर  मैं  एक  बात  क्लेरिफाई  कर  इन्होंने  कहा  कि

 एक  मैम्बर ने  कहा  कि  इलेक्शन  टाल  दिया  जाये  ।  अगर  इनका  इशारा मेरी  तरफ  है  तो  मैं  इनको
 बताना  चाहता  हूं  कि  मैंने  कहा  था  कि

 आम  चुनाव  निर्धारित  समय  से
 पूर्व

 कराए  जाएं  न  कि  उसके  पश्चात  और  उप-चघुनाव  तत्काल  कराये

 जाने  चाहिए  ।  मैंने  जो  कहा  वह  यह  है  ।

 जि  8
 3.  अत
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 preponed, not postponed, and  by-elections  should  ५5

 भाई Eo  9०६८  अध्यक्ष  रामायण में  कहा गया है
 ७९  ७85  सदा  afar  ]

 श्री  उत्तम  भाई  ह०  पटेल  :  अध्यक्ष  रामायण  में  कहा  गया  है  कि  --

 रघुकुल  रीत  सदा  चलि
 प्राण  जाये  पर  वचन  न

 ऐसे  ही  चाहे  कोई  भी  आंधी  या  तूफान  हमारे  राजीव  गांघी  जी  ने  प्रजा  को  जो  वचन
 दिया  उसको  पूरा  करके  रहेंगे  और  मविष्य  में  हमारे  देश  की  प्रजा  फिर  उनको  प्रधान  मंत्री  बना

 कर  यहां  भेजेगी  ।

 डा०  जी०एस०  ढिल्‍लों  :  अध्यक्ष  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  विरोधी  दलों
 के  सदस्यों  द्वारा  इस  प्रकार  समा  छोड़कर  चले  जाने  की  आशा  नहीं  थी  ।  इस  सत्र  के  आरम्भ  होने
 के  समय  से  ही  उन्होंने  हमें  इस  दुविधा  में  रखा  कि  वे  क्‍या  करने  वाले  गाज  मुझे  बहुत
 दुःख  हुआ  इस  समा  का  एक  पुराना  सदस्य  होने  तथा  कई  वर्षों  तक  पंजाब  का  पीठासीन
 अधिकारी  होने  तथा  दो  लोक  सभाओं  का  दो  बार  अध्यक्ष  रहने  के  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि

 मुझे
 इन  त्यागपत्नों  के  तकनीकी  पक्ष  या  आप  कह  सकते  हैं  कि  प्रक्रियात्मक  पक्ष  के  बारे  में  समा  को

 अपने  संसदीय  कार्यकाल  में  और  विशेषकर  इस  समा  के  पीठासीन  अधिकारी  के  पद  पर
 रहने  के

 समय  के  दोरान  मैंने  ऐसी  घटना  कदापि  नहीं  देखी  कि  नियन्त्रक  महालेखापरीखक  की  रिपोर्ट  के  आधार
 पर  सरकार  से  या  प्रधान  मंत्री  से  अथवा  किसी  अन्य  मंत्री  से  त्यागपत्न  देने  की  मांग  की  गई  हो  ।
 नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की  रिपोर्टों  में  भिन्‍न-मिन्‍न  विभागों  पर  चर्चा  होती  रही  है  और  प्रशासन
 के  कार्य-निष्पादन  को  आलोचना  मी  की  जाती  रही  है|  इसके  बाद  अर्थात्‌  उन  रिपोर्टों  को  समा  में
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 प्रस्तुत  किए  जाने  के  पदचात्‌  आमतौर  पर  उन्हें  लोक  लेखा  समित्ति  को  भेज  दिया  जाता
 ।  लोक  लेखा  समिति  में  उन  पर  बारीकी  से  चर्चा  की  जाती  नियन्त्रक  महालेखा

 परीक्षक  द्वारा  की  गई  प्रत्येक  टिप्पणी  को  लोक  लेखा  समिति  मे  शायद  ही  कभी  स्वीकार  किया  हो  |

 यह  बड़े  आश्चयं  की  बात  है  कि  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  की  इस  रिपोर्ट  के  सभा  पटल  पर  रखे
 जाने  के  बाद  उसे  लोक  लेखा  समिति  को  भेजना  स्वीकार  नहीं  किया  गया  वे  उन  विशेष  मदों

 को  लोक  लेखा  समिति  को  आसानी  से  भेज  सकते  थे  और  तत्पदचात  यहां  चर्चा  करा  सकते  उस

 समय  के  अन्तराल  में  इस  पर  वांछनीय  नहीं  सरकार  के  गत  कार्य  निष्पादन  सरकार  की

 नीतियों  अथवा  सरकार  के  विरुद्ध  कही  गई  किसी  भी  बात  पर  कोई  आलोचना  किए  बिना
 वे  सब  लोग  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  के  मामले  पर  एक  जुट  हो  गए  यह  बात  वर्षों  से  चली

 आ  रही  प्रक्रिया  के  विरुद्ध  यही  बात  मेरे  लिए  आइचर्यंजनक  है|  मुझे  केवल  इस  बात  का  भय  है
 कि  कहीं  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  की  भावी  मावी  विरोधी  दल  और  भावी  सरकार
 के  लिए  आज  की  घटना  एक  नजीर  न  बन  भारत  में  संसदीय  लोकतांत्रिक  प्रणाली  की
 सरकार  जहां  किसी  भी  दल  की  सरकार  बन  सकती  है  और  द्वूट  सकती  है  किन्तु  केवल  नियम्त्रक
 महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  के  आघार  पर  सरकार  से  त्याग  पत्र  मांगने  की  बात  कभी  सुनी  नहीं
 गई  ।  वह  यह  कर  सकते  थे  कि  सरकार  की  नीति  के  बारे  में  कुछ  प्रश्न  उटा  सकते  थे  अथवा  उसकी

 कुछ  गलतियों  या  मयंकर  मूलों  को  सभा  में  रख  सकते  थे  ।  किन्तु  उनका  ऐसा  कुछ  न  करना  बड़े

 आदचरयं  की  बात  मैं  भ्राशा  करता  हूं  कि  यह  घटना  भविष्य  में  एक  नजीर  नहीं  बनेगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :
 कुछ  महिला  सदस्य  बोलना  चाहती  हैं  ।

 डा०  जी०  एस०  हिल्‍लों  :  उन्होंने  आज  जो  कुछ  भी  किया  उससे  एक  अच्छी  बात  उमर
 कर  आई  वह  यह  प्रध्यक्ष  कि  अब  आपका  समय  ज्ञांति  में  गुजरेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय
 *  क्‍या  हम  कबेंगे  नहीं  ।

 श्री  चन्र  प्रताप  नारायण  सिह  मैं  ऐसा  महसूस  करता  हूं  कि  मैं
 विरोधी  दल  में  हूं  ।

 डा०  जी०  एस०  ढिल्लों  :  मुझे  अपने  समय  की  याद  आती  है  ।  उन  प्रतिपक्ष  में  कुछ
 जबरदस्त  सदस्य  थे  ।  जब  मैं  भ्रध्यक्ष  था उस  समय  आचार्य  श्री  डा०

 गी०  हिरेन  मुखर्जी  ओर  कुछ  ऐसे  सदस्य  थे  |  ।  वे  लोग  भी  कुछ  हृद  तक  बढ़  गए  थे  किन्तु
 वे  त्यागपत्र  देने  की  हद  तक  नहीं  बढ़  थे  ।

 कुछ  सानमोीय  सदस्य  :  कमी  कभी  नहीं  ।

 डा०  जी०  एस०  हिल्लों  :  अध्यक्ष  मुर्भे  आपसे  सहानुभूति  है  श्रौर  जब  उपाध्यक्ष
 पीठासीन  तब  उनसे  सहानुमृति  किन्तु  मैंने  अपनी  राय  और  अपनी  व्यवस्था

 को  कमी  जबरदस्ती  नहीं  लादा  क्‍योंकि  मुझ्के  हमेशा  इस  बात  का  भय  लगा  रहता  था  कि  कहीं  वे
 लोग  मेरी  ही  व्यवस्था  कभी  मुझ  पर  ही  न  लागु  कर  दें  ।

 इस  समय  जो  कुछ  भी  हुआ  वह  दु:ख  पूर्ण  ओर  खेद  पूर्ण  कोई  मी  दल  सत्तारूढ़
 हो  सकता  है  ।  मैं  श्री  राजीव  गांधी  का  पक्ष  नहीं  लेता  हूं  किन्तु  उनके  पास  कोई  विकल्‍प  हमारे
 लोगों  अर्थात  हमारी  सरकार  ने  भयंकर  मूल  की  है

 ।  रिपोर्ट  को  गत  सत्र  में  प्रस्तुत  किया  जाना
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 [  डा०  जी०  एस०  हिल्लों  ]
 जबकि  चुनाव

 आ  रहे  हैं  उन्होंने  यह  बात  उठायी  उनमें  दूरदर्शिता  की  कितनी  कमी
 इन  व्यक्तियों  को  क्या  खोना  पड़ेगा  ?  केवल  दो  या  तीन  महीने  का  वेतन  और  कुछ  नहीं  ।  मुझे

 उन  पर  दया  आती  आपने  उन्हें  थोड़ा  भी  समय  नहीं  दिया  ।  आपको  उनका  त्याग  पत्र
 दिन  के  समाप्त  होने  पर  अथवा  इस  सप्ताह  के  अन्त  में  स्वीकार  करना  चाहिये  था  ।  उनमें  से  अनेक
 सदस्यों  को  फिर  से  विचार  करने  का  अवसर  मिल  जाता  ।  किन्तु  अब  आपकी  घोषणा  के  उनके
 पास  कोई  विकल्प  नहीं  रह  गया

 हु

 श्री  हरीश  रावत  :  वे  बाहर  रो  रहे  हैं  ।

 डा०  भ्रो  एस०  ढिल्‍्लों  :  मैं  इसकी  दाद  देता  हूं  ।  मैंने  इस  बारे  में  विचार  किया  है  कि  आपने
 यह  कार्य  तत्काल  क्‍यों  कर  दिया  ।  कम  से  कम  एक  दिन  तक  तो  यह  सरदर्द  टाला  जा  सकता

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  श्रीमती
 शीला  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  मारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक
 की  रिपोर्ट  पिछले  बजट  सत्र  में  ही  प्रस्तुत  कर  दी  जानी  चाहिए  थी  ।  मैं  स्पष्ट  रूप  से
 चाहती  हूं

 कि  पिछली  बार  भी  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  न
 जाने  के  लिए  सरकार  ने  कुछ  मी  नहीं  किया  था  ।  उस  समय  यह  रिपोर्ट  प्राप्त  ही  हुई

 थी  और  इस  पर

 सामान्य  प्र  क्रया  के  अन्तगंत  कार्यवाही  की  जानी  शेष  अर्थात्‌  राष्ट्रपति  के  हस्ताक्षर  किए  जाने
 के  पश्चात्‌  ही  इसे  समा  में  प्रस्तुत  किया  जाता  जेसे  ही  इस  पर  राष्ट्रपति  जी  ने  हस्ताक्षर

 इसे  समा  पटल  पर  रख  दिया  गया  था  ।  सरकार  द्वारा  इस  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  न  रखे
 जाने  के  लिए  कोई  मी  प्रयास  नहीं  किए  गये  थे  ।

 ३
 it ato आर० ANA (आरा) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं Mo tar भ्रौर श्री

 एन्थनी

 श्रो  बी०  आर०  मगत  :  अध्यक्ष  हालांकि  मैं  प्रो०  रंगा  भौर  श्री  एन्थनी  के
 बराबर  इस  सभा  दा  पुराना  सदस्य  नहीं  हूं  तथापि  मैं  चुनाव  से  अंतरिम  संसद  के  समय  से

 इस  समा  का  सदष्य  ओर  पिछले  सारे  चुनाव  एक  ही  चुनाव  क्षेत्र  से  लड़ता  श्राया  हूं  ।  यह  अपने

 आप  में  एक  रिकार्ड  लगभग  पिछले  चार  दशकों  से  मैं  इस  समा  का  सदस्य  हूं  और  डा०

 ढिल्‍लों  से  कुछ  वर्ष  कम  इस  समा  का  अध्यक्ष  भी  रहा  हूं  ।  मैं  यह  सारी  भूमिका  इसलिए  दे  रहा  हूं
 क्योंकि  मैं

 इस  सभा  की  विभिन्‍न  परम्पराओं  ओर  उच्च  संसदीय  परम्पराशों  में  ही  विकसित  हुआ
 पांचवें  और  छठ  दशक  में  हम  ब्रिटेन  के  ऑफ  कामन्सਂ  की  परम्पराभों  का  ही  अनुकरण

 किया  करते  थे  परन्तु  अन्त-र्ससदीय  संघ  के  विभिन्‍न  राष्ट्रमंडल  संसदीय  सम्मेलनों  के  पदचात्‌  यह

 मान  लिया  गया  कि  इस  सभा  द्वारा  स्थापित  परम्पराएं  सारे  विश्व  की  संसदों  के  लिए  आदर्श

 आज  का  दिन  एक  दुखान्त  दिवस  क्योंकि  विपक्ष  के  कुछ  सदस्यों  ने  भ्रपनी  सदस्यता  से  त्यागपत्र

 देने  का  रास्ता  अपनाया  है  ।  इससे  इस  संसद  की  लोकतांत्रिक  परम्पराओं  को  मारी  घकका  पहुंचा  हैं  ।

 बविषह्व  के  लोग  और  संसदविद  यह  मानेंगे  कि  उनके  द्वारा  उठाया  गया  यह  एक  गलत  कदम  है  ।  इससे
 भी  अधिक  बात  यह  है  कि  उन्होंने  अपने  पद  की  जो  शपथ  ली  थी  वे  उससे  माग  गए  हैं  ।  प्रत्येक

 जो  इस  समा  का  सदस्य  बनता  वह  शपथ  लेता  है  कि  वह  संविधान  के  प्रति  वफादार  संसदीय

 परम्पराओं  को  सुदृढ़  करेगा  और  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  वनाए  रखेगा  वह  सत्यनिष्ठा

 से  शपथ  लेता  इस  प्रकार  भाग  जाने  उन्होंने  इन  सबको  धक्का  पहुंचाया  है  ।

 यह  ड्रामा  इसलिए  भी  किया  गया  क्‍योंकि  विपक्ष  के  कुछ  सदस्य  फिल्‍मों  और

 नाटकों के  अच्छे  जानकार  कल  मैं  श्रपने  चुनाव  क्षेत्र  में  मैं  सीधे  वहां  से  ही  आ  रहा  हूं  ।

 -  190
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 वहां  एक  विशाल  सभा  की  गई  कल  जब  सभा  आयोजित  की  गई  तो
 मैं

 मौजूद
 हम  लोगों  की  भावनाओं  को  जानते  उन्हें  मतदाता  अवसरवादी  कह  कर  हरा  यह
 ग्रवसरवादिता  है  ।  देश  के  सामने  जो  मुख्य  मुद्दें  वे  उनसे  मागना  चाहते  हैं  ।  यह  सत्र  पंचायती
 राज  स्थानीय  निकायों  संबंधी  विधेयक  ज॑ंसे  महत्वपूर्ण  विधेयकों  को  पारित  करने  के  लिए

 बुलाया  गया  कुछ  लोग  इनसे  भ्रमित  एक  अन्य  क्रान्ति  आने  वाली  संघवा  अपने
 आप  में  एकमात्र  बेजोड़  व्यवस्था  है|  हमारे  यहां  दो-चरणों  वाली  व्यवस्था  नये  उपायों  के
 स्वरूप  हम  पंचायतों  में  निम्न  स्तर  पर  तीन-चरणों  वाली  व्यवस्था  प्रारम्म  करने  जा  रहे
 लोगों  को  अपने  जीवन  को  बदलने  की  सीधी  जिम्मेदारी  दी  जाएगी  ।  मैंने  अपने  चुनाव  क्षेत्र  के
 लोगों  को  देखा  है|  मैं  सीधा  इन  लोगों  से  मिल  कर  आ  रहा  हूं  ।  इस  व्यवस्था  वे  प्रति  उनमें  अति
 उत्साह  है

 |  हमारे  मित्र  अपने  कत्तंव्यों  से  भाग  गए  हैं  ।  मु्के  पूरा  विश्वास  है  कि  लोग  इस  बात  को
 पसंद  नहीं  करेंगे  और  जब  चुनाव  होंगे  तो  उन्हें  इन्हीं  लोगों  का  सामना  करना  चुनाव
 नजदीक  ही  श्री  ढिल्लों  ने  कहा  है  कि  वे  लोग  भाग  गए  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा
 परोक्षक  की  रिपोर्ट  को  मुख्य  मुह्दा  उन्होंने  त्यागपत्र  दिए  इस  रिपोर्ट  की  मूल  प्रक्रिया

 है  उन्होंने  इस  पर  जोर  दिया  लांकि  मैं  उनसे  पूरो  तरह  सहमत  नहीं  मैं  शीलाजी  से  इस
 बात  से  सहमत  हूं  कि  प्रक्रिया  संबंधी  कारणों  की  वजह  से  ही  इस  रिपोर्ट  को  प्छिले  सक्न  में  प्रस्तुत
 नहीं  किया  जा  सका  ।  इसे  राष्ट्रपति  के  पास  भेजा  जाना  था  ।  राष्ट्रपति  द्वारा  इस  पर  हस्ताक्षर  कर

 दिए  जाने  के  इस  रिपोर्ट  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  जाना  था  ।  सरकार  इस  सिद्धान्त  पर
 कायम  रही  ।  क्योंकि  सरकार  ने  पिछले  सत्र  में  वापदा  किया  था  कि  वह  आगामी  सत्र  के  पहले  दिन

 से  सभा  पटल  पर  इसलिए  उसने  अपना  वादा  कायम  रखा  ।  इस  रिपोर्ट  को
 लोक  लेखा  समिति  के  पास  भेजा  जाना  चाहिए  ।  वे  इस  पर  सहमत  नहीं  हुए  |  अगर  यह  रिपोर्ट  उस
 समिति  के  पास  नहीं  भेजी  जाती  और  एक  बार  यह  इस  सभा  के  क  यंवाही-वृत्तांत  का  अंग  बन  जाती

 तब  कोई  भी  सदस्य  इस  पर  चर्चा  कर  सकता  इस  बारे  में  कोई  मुश्किल  नहीं  वास्तव
 उन्होंने  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  लेकिन  उनकी  कोई  निर्धारित  नीति  या  कार्यक्रम  नहीं
 उनका  एक  ही  कार्यक्रम  इस  सरकार  को  गिराना  |  इसे  गंर-लोकतांत्रिक  या  फासिस्टवादी  कहा  जा
 सकता  संसद  विपक्षी  या  सत्ता  दल  या  देश  में  प्रशासन  के  प्रभारी  और  लोकतांत्रिक  तरीके
 से  चुनी  गई  सरकार  की  प्रशासन  चलाने  में  बराबर  की  जिम्मेदारी  होती  क्योंकि  इससे  लोगों  का

 अखंडता  और  विकास  जुड़ा  हुआ  होता  इन  लोगों  ने  इस  पोर्ट  को  लोक  लेखा
 समिति  में  भेजने  की  प्रक्रिया  को  नहीं  अपनाया  ।  हर  रोज  उनसे  अपील  की  जाती  थी  कि  इस  पर

 विचार  विमर्श  किया  जाए  ।  लेकिन  वे  इसके  लिए  तंयार  नहीं  हुए  |  वे  जानते  थे  कि  नियन्त्रक
 लेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  अलग  किस्म  की  रिपोर्ट  यह  प॑ंसा  खर्च  करने  की  वित्तीय  अनिय
 ताओं  तक  ही  सीमित  होती  है  ।  इसमें  नीतियों  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  वे  एक  आम  राय
 बनाना  चाहते  थे  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  या  प्रधान  मंत्री  या  रक्षा  मंत्री  ने  पहले  जो  बयान  दिए
 हैं  ये  मी  उसी  प्रकार  की  रिपोर्ट  इसकी  कोई  संवंघानिक  वंधता  नहीं  इसके  पीछे  कोई

 संसदीय  परम्परा  भी  नहीं  है  और  वे  जानते  हैं
 कि  उनका  पर्दाफाश  हो  यदि  यह  मामला  लोक 3  है  ४10  3

 लेखा  समिति  के  पास  जाता  शभ्रथवा  इस  पर  यहीं  चर्चा  होती  तो  इन  सबका  पर्दाफाश  हो
 इसीलिए  वे  इसका  सामना  नहीं  कर  सके  ओर  भाग  प्रस्ताव  रखने  के  बाद  वे

 बताते  चले  गए  कि  वे  उच्च  संसदीय  परम्पराओं  के  हिमायती  हैं  ।  मैं  समभता  हूं  कि  इस  देश  के
 लोग  काफी  परिपक्व  और  विवेकशील  हैं  ।  उन्होंने  का  ३  डे  Zz  ्ं
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 इस  देश  का  गौरव  बन  गया  है  जिसका  हर  जगह  सम्मान  होता  ये  लोग  ही  हैं  जो  इस  संसदीय
 लोकतन्त्र  के  पीछे  हैं  और  वे  इस  चाल  को  समझ  जाएंगे  और  उन्हें  अपनी  करनी  का  फल  भुगतना
 पड़ेगा  ।

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  बध्यक्ष  मैं  विरोधी  पार्टियों  के  सामूहिक
 इस्तीफे  के  संदर्म  में  शेक्सपीयर  के  दुखान्त  ड्रामा  का  जो  सबसे  बड़ा  विलेन  इआगो  उसकी  शोर
 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  इआगो  जब  अपने  प्रतिद्वन्द्दी  के  मुकाबले  में  अच्छे  रचनात्मक
 कार्यों  मे ंपराजित  हो  जाता  था  तो  वह  कहता  था  ;

 जीवन  का  अनवरत  सौन्दयं  मेरी  छवि  को  मलिन  करता  है

 उनके  जीवन  के  प्रतिदिन  की  सन्दरता  हमारे  चेहरे  को  मलान  करती  जा  रही  है  बदसूरत
 बनाती  जा  रही  है  ।  भारतीय  लोकतन्‍्त्र  की  परम्परा  में  इस  तरह  का  पलायनवाद  केवल  हिन्दुस्तान
 में  दिखाई  पड़  रहा  जिस  तरह  से  इआगो  का  मुकावला  नहीं  हो  राकता

 उसी  तरह  से  लोकतंत्र
 गी  परम्परा  में  विरोधी  पार्टी  के  लोगों  ने  जो  भूमिका  निमाई  उसका  भी  मुकाबला  नहीं  दिखाई

 पड़ेगा  ।  आज  सारा  सदन  जानता  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  के  रचनात्मक  कार्य  जिसमें  उन्होंने
 हरिजन  और  आदिवासियों  के  जीवन  का  मार्ग  प्रशस्त  किया  उनके  जीवन  में  चतुदिक  विकास
 की  सम्मावनायें  विकसित  की  उन  रचनात्मक  कार्यों  में  मुकाबला  नहीं  हो सकता  ।  इसी  सन्दर्भ
 में  मैं  लांगफलो  की  कुछ  पंक्तियां  प्रधान  मंत्री  जी  के  प्रति  समपित  करना  चाहता

 का  पोत  बढ़ता

 संघ  सुदुढ  और  महान  बढ़ता  रहे  ।”

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नाराण्ण  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  इस  सभा  के  समक्ष

 पूर्वक  कुछ  कहना  चाहता  मैं  इन  प्रतिष्ठित  और  वरिष्ठ  राजनीतिज्ञों  के बीच  जो  अपना  भाषण
 दे  चुके  स्वयं  को  तुच्छ  समभता  हूं  क्योंकि  में  केवल  दूसरी  बार  ही  चुनकर  लोक  समा  में  आया

 हूं  ।  लेकिन  अगली  संसद  में  युवा  पीढ़ी  के  लोग  होंगे  क्योंकि  18-20  वर्ष  की  आयु  के  लोग  मतदान  में
 भाग  कतिपय  आद्शों  और  निश्चित  विचारों  के  साथ  युवा  पीढ़ी  आएगी  और  मेरी  तरह  आई
 मी  है  ओर  हम  अपने  अग्रजों  से  कुछ  लेकिन  दुर्माग्य  की  बात  है  कि  इस्तीफा  देने  वाले  अग्रज

 हमारे  बे  बरिष्ठ  नेता  जो  उसी  चुनाव  क्षेत्ञ  से  दुबारा  कभी  चुनाव  नहीं  लड़  सकते  ।

 यदि  वे  भारत  की  जनता  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  तो  वे  उसी  चुनाव  क्षेत्र  से  खड़  वे
 उसी  इल  से  चुनाव  लड़

 व  1975  में  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  मजबूरन  आपात  स्थिति  लगानी  पड़ी  थी  तो

 इन्ही  लोगों  ने  आपात  स्थिति  का  जोरदार  विरोध  किया  कई  वरिष्ठ  नेताओं  ने  कहा  था  कि
 वे  इसे  जन  आन्दोलन  श्री  संजय  गांधी  जैसे  कांग्रेस  के  युवा  नेताओं  ने  जन  आंदोलन
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 चलाया  और  मारत  की  जनता  ने  हमें  बहुमत  के  साथ  1980  में  पुनः  संसद  में  भेज  इस  देश
 की  उस  नेता--श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  का  क्‍या  हश्न  हुआ  ?  उतवी  हत्या  कर  दी  गई  ।

 मैं  इन  नेताओं  का--तथाकथित  नेताओं  का  भाद्वान  व.रता  हुं  क्योंकि  उनके  लिए  मारत  की
 जनता  अथवा  इस  सम्माननीय  समा  के  बजाय  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  रिपोर्ट  में  दिया  गया

 एक  पैराग्राफ  ही  सर्वोपरि  है  ।

 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  रिपोर्ट  मारत  सरकार  के  एक  भूतपूर्व  गह  सचिव  की  रिपोर्ट  है
 जिसमें  रक्षा  प्रणालियों  की  शस्त्र  रचना  का  ब्यौरा  दिया  गया  मुझे  मंत्रालय  में  रहने  का  सौमाग्य
 प्राप्त  हुआ  है  लेकिन  मैंने  गोपनीयता  की  शपथ  से  बंधे  होने  के  कारण  कभी  अपनी  जुबान  नहीं
 खोली  ।

 एक  नेता  मेरे  से  थोड़  कम  समय  तक  रक्षा  मंत्रालय  में  रहे  हैं लेकिन  वह  उत  विर्षयों  के

 बारे  में  हर  स्थान  से  पूरा  विवरण  देते  रहे  हैं  जो  कि  उन्हें  नहीं  करना  मुझे  ऐसा  सदस्व
 होने  पर  गव  है  जिसने  अपनी  जबान  नहीं  खोली  ।  मुझे  एक  ऐसे  दल  का  सदस्य  होने  पर  अत्यन्त  गये
 है  जिसके  नता  ने  अपनी  जबान  बन्द  रखी  क्योंकि  वे  लोग  जो  पूर्णतया  उसके  सलाहकार  जो
 सरकार  चलाने  का  प्रयास  कर  रहे  जो  गृह  मंत्रालय  को  चला  रहे  आज  नेता  बनने  का  प्रयास
 करते  हैं  श्रोर  ये  नेता  जब  मतदान  के  समय  जनता  के  समक्ष  जायेंगे  तब  इन्हें  पत्रा  चलेगा  कि  भारत
 की  मारत  का  युवा  वर्ग  इतना  मूर्ख  नहीं  है  कि  उसे  वे  अपनी  नाटकबाजी  से  पथश्रष्ट  कर  सकें  ।

 श्री  उमाकांत  मिश्र  अध्यक्ष  इस  देश  के  विपक्ष  के  लोगों  ने  जो  आचरण
 किया  है  गत  सप्ताह  और  उसकी  जितनी  निन्दा  की  वह  कम  विपक्ष  ने  जो  भी

 आचरण  किया  है  उसने  इस  देश  की  जनता  के  साथ  विश्वासघात  किया  विपक्ष  के  लोगों  ने  इस

 देश  के  अधिकार  जो  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  देता  चाहते  जो  उन्होंने  पंचायत  रांज  की

 स्थापना  के  लिए  ग्रामीण  जनता  और  नगरीय  जनता  को  अधिकार  प्रदान  करते  के  लिए  वास्तविक

 लोकतन्‍्त्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  उन्होंने  जो  कदम  उसका  विरोघ  करने  के  उसको

 कार्यान्वित  होने  से  रोकने  के  लिए  विपक्ष  ने  सारा  ड़ामा  किया  सारा  नाटक  किया  लोकतन्त्र

 विरोधी  आचरण  किया  उसकी  निनदा  की  जानी  चाहिए  |  इस  देश  की  जनता  समभदार

 जागरूक  वह  जानती  है  कि  केवल  श्री  राजीव  गांधी  इस  देश  की  आम  जनता  की

 भलाई  का  काम  कर  सकते  इस  देश  वी  एकता  और  अखंडता  बनाये  रख  सकते  हैं
 और  इस  देश  की  खशहाली  और  विकास  के  लिए  काम  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए  निराश

 हताश  होकर  और  मायूस  होकर  विपक्ष  ने  जो  यह  कदम  उठाया  है  उसकी  घोर  निदा
 बनी  चाहिए  ।  हम  आपसे  निवेदन  करेंगे  कि  विपक्ष  के आचरण  की  निनन्‍्दा  करने  के  लिए  अधिक

 से  अधिक  समय  दिया  देश  की  जनता  प्रसन्‍न  है  और  देश  की  जनता  खुशहाल  देश  की

 जनता  प्रधान  मंत्रीजी  के  आचरण  से  प्रसन्‍न  है  और  आगामी  चुनाव  में  फिर  कांग्रेस  जीतेगी  और

 राजीव  गांधी  फिर  प्रधान  मंत्री  होंगे  ।

 श्री  पी०एम०  सईद  जब  वर्ष  1967  में  में  यहां  आया  तो  करिष्ठ  नेता

 मुझे  इस  सभा  का  बच्चा  कहा  करते  क्योंकि  मैं  उस  समय  केवल  25  वर्ष  और  कुछ  महीने  का

 की
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 [  श्री  पी०एम०  सईद  ]

 अब  मैं  इस  सभा  में  लगभग  23  वर्ष  से  हुं  और  मैंने  डा०  श्री  बी०आर०  मगत  आदि
 जैसे  कई  अध्यक्ष  देखे  हैं  लेकिन  जैसा  नाटक  आज  विपक्ष  ने  इस  समा  में  किया  है  वैसा  मैंने  कमी

 नहीं  देखा  ।  इस  परिस्थिति  जब  देश  की  बाहरी  और  आंतरिक  एकता  खतरे  में  इस
 तांत्रिक  संस्था  इस  सम्माननीय  समा  को  देश  की  एकता  को  सुदृढ़  बनाना  चाहिए  परन्तु  ऐसे
 समय  में  विपक्षी  सदस्यों  ने  नियन्त्रक-महालेख।परीक्ष  क  की  रिपोर्ट  को  लेकर  संसद  से  इस्तीफा  देना
 बेहतर  समझा  डा०  ढिल्लों  ने  उचित  ही  उस  प्रक्रिया  का  उल्लेख  किया  है  जिसे  उन्हें  अपनाना
 चाहिए  था  ।

 1.00  भ्ृ०प०

 यहाँ  तक  सरकार  ने  भी  उनके  प्रति  बड़ा  उदार  रवेया  अपनाया  रिपोर्ट  के  यहां  आने  से
 इसे  लोक  लेखा  समिति  के  पास  भेजा  जाना  चाहिए  लेकिन  उन्होंने  सचना  दे  दी  आपने
 वह  सूचना  स्वीकार  कर  ली  ।  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  उन्होंने  लगातार  तीन  दिन  तक  न
 केवल  इस  देश  के  सामने  अपितु  समूचे  विश्व  के  समक्ष  बहुत  घटिया  उदाहरण  पेश  किया  कि

 लोकतन्‍्त्र  को  क॑से  विफल  किया  जाय  ।  अब  उन्होंने  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  रिपोर्ट  की  आढ़
 में  संसद  से  इस्तीफे  दे  दिए  महोदय  आपने  उन्हें  इस  बारे  में  सोचने  का

 अवसर  न  देकर  तुरन्त
 उनके  इस्तीफे  स्वीकार  कर  यह  बहुत  अच्छा  है  कि  आपने  उनके  हस्तीफे  मंजूर  कर  लिए  हैं  ।

 समाचार
 यह  था  कि  !06  सदस्य  इस्तीफा  देंगे  १रन्तु  आपने  अमी  कहा  कि  केवल  68  सदस्यों  ने  ही

 इस्तीफा  दिया  वे  बेबल  नियन्त्रक-महालेखाप  रीक्षक  की  रिपोर्ट  का
 बहाना  बना  रहे  वास्तव

 में  उन्हें  बहस  शुरू  करने  के  लिए  कहा  गया

 २०००००*०००००*०  MMOL.  ...०००

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरी  सभा  के  बारे  में  यहां  कोई  उल्लेख  नहीं  होना

 श्री  पी०-एसम०  सईद  :**  *क

 मारत  के  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  ने  छुले  आम  यह  कहा  उन्होंने  कहा  है  कि  भारत  की  संसद

 और  भारत  की  जनता  इस  रिपोर्ट  के  बारे  में  निर्णय  देगी  ।  उनका  यही  कहना  ही  काफी  मैं

 इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।

 इस  समय  हमारे  यहां  केबल  द्विस्तरीय  प्रणाली  हम  इसका  और  विस्तार  कर  रहे  हैं  ।
 सरकार  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करना  चाहती  इसका  केवल  20
 प्रतिशत  ही  निचले  स्तर  तक  जाता  पंचायती  राज  और  नगर  पालिका  विधेयक  अधिनियमित  किए

 जाने  त्याग  पत्र  देकर  इन  माननीय  सदस्यों  ने  इनका  बॉयकाट  किया  राज  नीतिक  पंडितों  ने

 ह्सके  परिणामों  के  बारे  में  मविष्यवाणी  की  है  ।  व  1977  में  उन्होंने  एक  भविष्यवाणी  की  थी

 लेकिन  परिणाम  इसके  विपरीत  निकले  थे  ।  वर्ष  1980  में  उन्होंने  एक  बात  की  मविष्यवाणी  की  थी

 लेकिन  परिणाम  दूसरा  था  ।  वर्ष  1984  में  यह  दूसरा  था  |  वे  जनता  के  समक्ष
 जप

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 ज्ज्न न  न
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 लेखापरीक्षक  की  रिपोर्ट  हाथ  में  लेकर  जा  रहे  हैं  ।  मुके  विष्वास  है  कि  हमारी  यद्यपि
 अनपढ़  है  यह  जानती  है  कि  किसका  चयन  करना  है  और  इस  महा  सभा  में  भेजना  ये  माननीय
 सदस्य  वापिस  नहीं  आएंगे  ।  जनता  उनका  तिरस्कार  करेगी  जिसके  वे  पात्  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  इस  बीच  श्री  राम  नारायण  सिंह  से  री  त्यागपत्र  प्राप्त  हुआ  मैं
 इसे  स्वीकार  करता  हूं  जो  तुरन्त  प्रमावी  हो  गया

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भारतोय  तार  1989  आदि

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  मैं  निम्तलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  मारतीय  तार  1985  की  घारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  मारतीय
 तार  1989,  जो  ।5  1989  के  मारत  के  राजपक्  में
 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  358  में  प्रकाशत  हुए  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 (2)  उपयुक्‍त  (1)  में  उह्लिखित  पत्नों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  वेखिए  संश्या  एल
 केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  अधिनियम  के  अधीत  केख्लीय  औद्योगिक  सुरक्षा

 बल  अधिनियम  के  भ्रधोन  संध  लोक  सेवा  आयोग  का  वर्ष  1987-88
 का  प्रतिवेदत  ओर  संघ  लोक  सेवा  प्रायोग  को  सलाह  को  अस्वीकार  किए

 जाते  के  कारण  बताने  वाला  शापन

 गृह  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  संतोष  मोहन  :
 श्री  पी०  चिदम्बरम  की  प्रोर

 निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  ;

 (1)  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल  1949  की  घारा  18  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  कान्सटेबल  भर्ती  1989,  जो  25
 1989  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  189  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 मारत-तिब्बत  सीमा  युलिस  विकास  तथा  पुनर्वास  मर्ती
 1989,  जो  |  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  230  मैं  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  1989,  जो  8  1989
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  244  में  प्रका  शत

 हुए  थे  ।
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 [  श्री  संतोष  मोहन  देव  ]

 केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  अनुसचिवीय  भर्ती  1989,
 जो  25  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 192  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  उपर्युक्त  मद  |  की  में  उलल्लखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब
 के  कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संश्या  |

 (3)  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968  की  घारा  22  की  उप  घारा  (३3
 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 :

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1988,  जो  8
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  785  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  नियम  1988,  जो  31
 1988  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  993  में
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1989,  जो  11
 1989  के  भारत  के  राज  पत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  74

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  1989,  जो  25
 1989  के  भारत  के  राज  पन्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  190  में

 प्रकाशित  हुए

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या

 (4)  संविधान  के  अनुच्छेद  323  (1)  के  अन्तगंत  दिम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  वर्ष  1987-88  का  अड़तीसवां  प्रतिवेदन  ।

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  में  उ.ल्लखित  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सलाह  को
 अस्वीकार  किये  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०टो  ०-8052/89]

 बिल्ली  पुलिस  अधिनियम  के  प्रधीत  श्रधिसृचचना

 गह  बंत्ालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  मैं  दिल्‍ली  पुलस  1978  की
 धारा  148  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  मी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :
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 दिल्‍ली  पुलिस  तथा  1986,  जो  4
 1986  के  दिल्ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०

 (का०)/स्थापन  में  प्रकाशित  हुए

 दिल्ली  पुलि  दंड  तथा  1986,  जो  4  1986
 दिल्‍ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  (का०)/स्थापन  में

 प्रकाशित  हुए  थे

 दिल्‍ली  पुलिस  तथा  1986,  जो  15
 1986  के  दिल्‍ली  राजपत्र  में  अधसूचना  संख्या  एफ०  5/5

 (का०)/स्थापन
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ह

 में  रखे  वेलखिये  संख्या  एज०डो  ०-8053/89]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समभता  हूं  कि  अब  हम
 मध्याकह्ल  मोजन  करने  के  बाद  2,05  म०  प०  पर

 कार्यवाही  पुनः  आरम्भ

 1.04  म०  प०

 तत्पइचात्‌  लोक  समा  मध्याह्न  मोजन  के  लिए  2,05  म०  प०
 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.10  म०  प०

 स्रष्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  समा  2.10  Moto  पर  पुनः  समबेत  हुई  ।

 सहोदय  पीठासोस

 नियम  377  के  प्रधीन  सामले

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  सभा  नियम  377  के  अधीन  मामले  पर  चर्चा  करेगी  ।  श्री  जनकराज

 जम्मू  और  कइ्सोर  में  कतिपय  स्थानों  पर  दूरदर्धोन  ट्रांसमीटर  स्थापित  किए  जाने  की
 सांग

 श्री  जनकराज  गुप्त  :  पृंछ  में  सुवांकोट  राजौरी  जिले  में  थाना  मंडी  और

 दरहाल  तहसील  के  लोगों  को  उपयुक्त  स्थानों  AT  दूर  दर्शन  ट्रान्समीट  २  न  होने  से  अपने  ट्रेलीविजन
 सैटों  पर  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  देखने  में  मारी  कठिवाई  हो  रद्दी  हैं  ।  उनके  टेलीविजन  सेंट  बेकार  हो
 गये  हैं  ।  वे  केवल  लाहौर  से  ही  कार्यक्रमों  को  देख  सकते  मैं  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  उपर्युक्त  स्थानों  पर  दूरदर्शन  ट्रान्समीटर  स्थापित  करमे  के  लिए  आदेश  जारी
 करें  ताकि  लोग  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  देख  सके  ।

 दा  ।
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 वैशाली  )  से  प्राने  ओर  वहां  जाने  के  लिए  संचार  तथा  परिवहन  सुविधाओं  में
 सुधा  र  किए  जाने  की  सांग

 श्रीमतो  किज्ञोरी  सिह  यह  सव्वंविदित  है  कि  मेरा  संसदीय  वेशाली  एक
 ऐतिहासिक  और  पर्यटन  केन्द्र  जहां  अनेक  देझ्यों  से  पयंटक  आते  यह  दुख  की  बात  हैं

 कि  वैशाली  को  रेल  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  द्वारा  देश  के  शेष  भागों  से  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  य

 इस  क्षेत्र  के  विकास  में  एक  बहुत  बड़ी  बाघा  है  ।  यहां  तक  कि  सुरक्षा  के  दृष्टिकोण  से  भी  यह  क्षेत्र
 उत्तरी  सीमाओं  को  छूता  यहां  संचार  और  परिवहन  प्रणाली  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता
 है  ।  मुजफ्फरपुर  से  रबसोल  तक  एक  बड़ी  रेल  लाइन  और  नेपाल  की  सीमा  के  लिए  दूसरी  बड़ी  रेल

 इस  क्षेत्र  की  कुछ  न्यूनतम  आवश्यकताएं  देश  के  अन्य  मांगों  से  वैशाली  के  लिए  सीधे
 सड़क  सम्पर्क  स्थापित  करने  हेतु  इस  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  विस्तार  करने  की  आवश्यकता
 सभाई  गई  वड़ी  रेल  लाइनों  से  दानपुर  और  गोरखपुर  छावनियों  से  माल  ढुलाई  में  वरतंमान  में  होने
 वाले  तीन  दिनों  के  विलम्ब  को  समाप्त  करने  में  भी  मदद  नेपाल  सीमा  तक  सड़कों

 पुलियाओं  और  पुलों  को  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 लोह  प्रयस्क  का  लदान  श्रौर  उसको  उतराई  मद्रास  पश्तन  को  बजाय  किसी  अन्य
 पसन  से  किए  जाने  को  मांग

 झोमतो  वेजयन्तोी  माला  बाली  :  मद्रास  पत्तन  के  २
 यापुरम  और

 निकटवर्ता  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  पांच  लाख  से  भी  लोग  लौह  जो  कि  मद्रास  पत्तन  से
 अन्य  देशों  को  निर्यात  किया  जाता  के  लदान  गौर  उसकी  उतराई  के  कारण  होने  वाले  प्रदूषण  के
 बारे  में  शिकायत  करते  रहे  इसके  लोग  विभिन्‍न  स्थानों  से  विभिन्‍न  सरकारी
 कार्यालयों  और  अन्य  व्यावसायिक  प्रतिष्ठानों  में  कार्य  करने  के  लिए  पत्तन  क्षेत्र  में  आते  मद्रास

 न  की  विशेषता  यह  है  कि  लाखों  लोग  मद्रास  पत्तन  के  निकटवर्ती  भागों  में  रहते  हैं  ।  मालवाही
 जहाजों  में  लद्ान  के  लिए  स्थाई  रूप  से  खुली  जगह  पर  रखे  गये  लोह  अयस्क  के  बड़ें-बड़  ढेरों  में
 से  बूूर्ण  लोह-कणों  को  शुष्क  हवा  मू-माग  को  ओर  उड़ाकर  ले  जाती  जिसे  न  केवल  स्थानीय
 लोग  सांस  द्वारा  ग्रहण  करते  हैं  बल्कि  इन  कणों  से  पेय  जल  और  खाद्य  पदार्थ  मी  संदृषित  होते
 यह  स्वास्थ्य  के  लिए  भारी  खतरा  है  ।

 ढ  |

 अनेक  कल्याण  संस्थाओं  भ्ौौर  स्थानीय  लोगों  अनेक  बार  इस  खतरे  का  उल्लेख  किया  है

 तथा  प्राधिकारियों  से  लोह  अयस्क  के  लदान  और  उसकी  उतराई  का  कार्य  किसी  अन्य  निकटवर्ती
 पत्तन  पर  स्थानान्तरित  करने  का  अनुरोध  किया  यह  अनुरोध  है  कि सरकार  को  लौह
 अयस्क  के  लदान  और  उतराई  का  काम  मद्रास  पत्तन  से  गुड़डोर  जेसे  कुछ  अन्य  पत्तनों  पर
 स्थानान्तरित  करने  पर  तत्काल  विचार  करना  जो  कि  खनिज  घातुओं  और  अन्य  कच्चे  माल
 के  लदान  और  उतराई  के  लिए  सबसे  उपयुक्त  स्थान  है  ।

 दिल्‍लो  में  गर्मियों  के  दोरान  जल  आपूर्ति  में  होने  बालो  कमी  को  बूर  किए  जाने  के
 लिए  उपाय  किए  जाने  को  सांग

 अली  विजय  एन०  पाटिल  :  गर्भियों  में  दिल्ली  में  कड़ाके  की  गर्मी  पड़ती  है
 पानी  की  कमी  रहूती  पानी  के

 नलों
 पर  और  उन  कालोनियों  जहां  कि  कई  दिनों  से  पानी a  ६.

 ६
 अं  a  द्र
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 के  -

 नहीं  होता  मेजे  गये  पानी  के  टेकरों  के  सामने  लोगों  की  लम्बी  कतारें  देखी  जा  सकती  पानी
 की  इतनी  कमी  है  कि  प्लास्टिक  टैंक  भौर  वस्टर  पम्प  आवश्यक  हो  गये  ग्ियों  के  दौरान
 दिल्ली  के  नागरिकों  को  प्रति  व्यक्ति  30  गैलन  से  अधिक  पानी  प्राप्त  नहीं  होता  जो  कि  बिल्कुल
 अपर्याप्त  है।प्रति  वर्ष  गरमियों  में  पानी  की  मांग  20  श्रतिशत  बढ़  जाती  सारे  प्रयासों  के

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  संस्थान  पानी  की  मांग  पूरी  नहीं  कर  पाया  मैं  माननीय

 शहरी  विकास  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  गर्मियों  के  दौरान  दिल्ली  के  नागरिकों  को  पानी  की

 सप्लाई  की  समस्या  की  जांच  की

 बिललो  क्षेत्र  की  समों  पंचायतों  को  जवाहर  रोजगार  योजना  के  लिए  धनराशि
 उपलब्ध  कराए  जाने  को  भांग

 श्री  मरत  सिंह  :  उपाध्यक्ष  जवाहर  रोजगार  योजना  सारे  भारत  में

 लागू  की  जा  चुकी  है  इस  योजना  के  अंतगंत  गांव  की  हर  छोटी-बड़ी  समस्या  पंचायतों  द्वारा  हल
 की  जा  सकेगी  ।  इस  हेतु  दिल्ली  के  महरौली  ब्लाकों  को  धनराशि  की

 पहलो  किश्त  पंचायतों  के  प्रधानों  को  आबादी  के  हिसाब  से  पहुंचा  दी  गई  है  तथा  वहां  के  लोग

 प्रधान  मंत्री  जी  के  बहुत  आमभारी  परन्तु  जो  गांव  शहरीक्ृत  नहीं  उन  गांवों  की  पंचायतों  को

 अभी  तक  कोई  राशि  नहीं  दी  गई  है  ।  चार  ब्लाकों  में  इस  तरह  की  करीब  बीस  पंचायतें  हैं  जिनको

 चैक  नहीं  दिये  गये  हैं

 मेरी  मारत  सरकार  से  प्रार्थना  है  कि  इस  प्रकार  की  सभी  पंचायतों  को  घनराशि  के  चेक

 तुरन्त  दिलवाने  के  भादेश  दें  जिससे  कि  उन  गांवों  में  भी  ग्राम  सुधार  तथा  जवाहर  रोजगार  योजना
 के  अन्तगंत  जो  काम  किये  जाने  वे  वहां  हो  सकें  ।

 कास्टोनेन्टल  फ्लोर  ग्लास  फंक्टरी  के  कार्यालय  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाव  से  बांबा
 स्थानानतरित  किए  जाने  को  सांग

 श्री  भीष्म  देव  दुबे  :  उपाध्यक्ष  जून  माह  के  अंतिम  सप्ताह  में  माननीय
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  मेरे  क्षेत्र  में  कान्टीनेन्टल  फ्लोर  ग्लास  फैक्टरी  का  शिलान्यास  कर  पिछड़े  क्षेत्र  में
 विकास  की  किरण  दोड़ाई  है

 यह  फैक्टरी  बांदा  जनपद  में  है  परन्तु  इसके  सभी  कार्यालय  इलाहाबाद  में  स्थित  यदि

 सही  रूप  से  इसका  लाम  बांदा  जनपद  के  पिछड़े  क्षेत्र  को  देना  है  तो  इस  फंक्टरी  के  सारे  कार्यालय
 अविलम्ब  बांदा  जनपद  में  ही  स्थापित  किये  जायें  ताकि  यहां  के  लोगों  को  सीधी  जानकारी  हो  सके  ।
 साथ  ही  साथ  सरकार  को  बांदा  के  उद्योग  विमाग  एवं  सूचना  विभाग  को  भी  आदेश  देना  चाहिये
 कि  इस  फंक्टरी  में  नौकरी  पाने  हेतु  विशेष  रूप  से  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिये  मार्गदर्शन  करें  ।

 iso
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 2.18  म०  १०

 नियम  193  के  शभ्रधीन  चर्चा

 भारत  के  नियस्त्रण-महालेखापरीक्षक  के  31  1988  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के
 प्रतिवेदन  (1989  का  सख्या  2)  संध  सरकार---रक्षा  सेथाएं  सेना

 और  आयुध  के  परा  ।  ओर  12

 अपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  सभा  मारत  के  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  के  प॑रा  1]
 और  12  पर  नियम  193  के  श्रधीन  चर्चा  जंसा  कि  काय  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 चर्चा  आरम्म  करने  से  मैं  १छ  कहना  चाहता  हूं  और  सदस्यों  से  आशा  करता  हूं  कि  वे
 बाद-विवाद  में  माग  लेते  समय  उन्हें  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 जंसा  कि  आपको  मालूम  ही  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  लोक  लेखा  समिति
 को  निदिष्ट  मान  ली  जाती  है  और  उस  पर  समा  में  चर्चा  नहीं  होती  है  ।  वे  समिति
 द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  का  आधार  बनती  तत्पएचात  अपनी  रिपोर्ट  संसद  में  प्रस्तुत
 बरती  है  ।  सभा  के  सभी  बर्गों  को  मांग  को  देखते  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  एक
 बहुत  विशेष  मामले  के  रूप  में  वुछ  अभूतपूर्व  निर्णय  लिया  है--यद्यपि  इसमें  नियमों  की  कोई  बाघा
 नहीं  है--और  नियन्त्रव-महालेखा  परीक्षक  को  वर्ष  1987-88  के  लिए  रक्षा  सेवाओं  सम्बन्धी  रिपोर्ट
 के  पेंरा  11  और  12  पर  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  हेतु  नोटिस  स्वीकार  कर  लिया

 अध्यक्ष  महोदय  का  इस  विषय  पर  चर्चा  की  स्वीकृति  देने  का  विचार  मात्र  लोक  हित  के
 कसी  मामले  पर  चर्चा  करने  सम्बन्धी  इस  सभा  के  अधिकारों  को  बनाये  रखने  के  कारण  कार्य
 मंत्रणा  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इस  पर  आज  ही  चर्चा  जाय  भ्रौर  इसके  लिए  तीन  घण्टे
 का  समय  आवंटित  किया  गया  है  ।

 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  एक  स्वतन्त्न  संवंधानिक  प्राधिकारी  है  |  संविधान  के  वह
 अपनी  रिपोर्ट  राष्ट्रपति  को  भेजते  हैं  जो  उन्हें  समा  पटल  पर  रखवाते  हैं  ।  ये  रिपोर्ट  लोक  लेखा
 समिति  द्वारा  प्रशासन  वी  छान-बीन  वा  आधार  बनती  है  और  वह  समिति  उन  पर  अपनी  रिपोर्ट
 देती  हैं  ।  चु  कि  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  भी  संसद  का  सहायक  होता  क्योंकि  वह  लोक  लेखा
 समिति  के  दार्शनिवः  और  मार्ग  निर्देशक  के  रूप  भें  कार्य  करता  संविधान  और  कानन
 वारा  नियमत्रक-महालेखा  परीक्षक  को  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  समान  ही  दर्जा  दिया
 गया  है  |

 उनके  आचरण  के  बारे  में  केवल  उसी  समय  चर्चा  की  जा  सकतो  है  जबकि  अध्यक्ष  द्वारा

 झनुमोदित  तरीके  से  समुचित  प्रस्ताव  रखा  जाये  ।  ऐसी  सस्थति  में  जबकि  समा  को
 नियंक्रक-महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में  यथा  उल्लिखित  लेखा  परीक्षक  के  निष्कर्ष  पर  चर्चा  करने
 का  अधिकार  किन्तु  चर्चा  के  दौरान  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  के  भ्राचरण  के  बारे  में  कोई
 प्रदव  नहीं  उठाया  जा  सकता  है  ।  मेरी  सदस्यों  को  यह  सलाह  है  कि  वे  ऐसी  बातों  के  कहने
 से  बचने  की  चेष्टा  जिससे  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  के  आचरण  पर  कोई  आक्षेप  आता  हो  और
 अपने  भाषण  की  रिपोर्ट  के  पेरा  तक  ही  सीमित

 कुमारो  ममता  बनर्जी  चर्चा  आरम्म

 “$00
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 2  9।  नियम  193  अघीन  चर्चा

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  मेरा  स्पष्टीकरण  का  एक  मुद्दा  है  ।  आपने  सभी
 बातों  पर  बहुत  ही  उपयुक्त  टिप्पणी  की  है  ।  सम!चार  पत्रों  में

 यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि

 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  न  कुछ  पत्र  अध्यक्ष  महोदय  को  भेजे  मैं  इस  बात  को  जानता  हूं  कि
 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्ष  क  एक  ऐसा  अधिकारी  है  जो  संसद  के  अधीन  नहीं  अधिः  तनु  वह  मारत

 ट्रपति
 के  अधीन  एक  ऐसा  अधधत्रारों  है  जो  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  जाने  बाली  रिपोर्ट

 र  करता  किन्तु  आपने  अभी-अभी  टिप्पणी  की  है  कि  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  तत्वज्ञ
 भी  हैं  और  इस  संसद  के  मार्गदर्शक  भी  ।  यदे  नियम्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  अध्यक्ष
 को  कोई  पत्र  भेजा  तो  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मैंने  ऐसा  वदापि  नहीं  कहा
 कि  वह  इस  संसद  के  तत्वज्ञ  और  मार्गंदर्शक  मैंने  जो  कुछ  कहा  वह  यह  है  कि  वह  लोक  लेखा
 समिति  के  लिये  तत्वज्ञ  और  मारगंदश्शंक  हैं  ।

 थी  जी  ०एम०  बनातबाला  :  लोक  लेखा  समिति  भी  संसद  के  अधीन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोव॒य  :  यह  एक  पृथक  बात  है  ।

 श्री  जी०-एम०  बनातवाला  :  लोक  लेखा  समिति  भी  संसद  के  अधीन  है  ।  यह  एक  संसदीय
 संस्था  है  ।  यह  संसद  भी  उन  कानूनों  को  निर्धारित  करती  है  जो  उत्त  रदायित्व  और  कार्य
 इसने  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  को  सौंपे  हैं  ।  इसलिये  यदि  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने
 अध्यक्ष  महोदय  को  कोई  पत्र  भेजा  है  तो  उसे  समा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  जिससे  कि  हमें
 समुचित  मार्गदर्शन  मिल  सके  ।  इस  मामले  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  ऐसी  कोई  बात  तो  मैं  उसे  देखूंगा  ।

 श्री  जी०एम०  बनातवाला  :  आप  उस  प्रइन  पर  विचार  करेंगे  ।  विन्‍्तु  इसके  बारे  मैं  जोरों
 पर  चर्चा  होने  से  पहले  विचार  करें******

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  नियन्त्रक-महालेखा
 परीक्षक  और  अध्यक्ष  महोदय  के  बीच  यदि  कोई  पत्राचार  होता  है  तो  उसे  सभा  पटल  पर  कभी  भी
 नहीं  रखा  जाता  हम  लोग  आपके  द्वारा  उठाये  गये  मुहे  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  जी०एम०  बनातवाला  :  1960  में  ऐसा  अवसर  आया  था  ।  लोक  सभा  बाद-विवाद

 14  1960,  कालम  570  में  इसका  संदर्म  मिलता  है  ।  उस  समय  विशेष  एक  मामले
 विशेष  से  संबद्ध  पत्र  को  समा  पटल  पर  रखने  को  कहा  गया  था  किन्तु  अध्यक्ष  महोदय  ने  यह  कहा
 था  कि  उस  पत्र  पर  अंकित  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रखना  संमव  नहीं  यदि
 इस  पर  भी  ऐसा  कुछ  अंक्ति  तो  मुझे  कुछ  भौर  नहीं  कहना  है  ।  किन्तु  यदि  बतंमान  पत्र  पर
 गोपनीयਂ  शब्द  अंकित  नहीं  है  तो  हमारे  वास्तविक  मा्गं-निर्देश  के  लिये  उसे  समा  पटल  पर  रश्ला

 जाना  आपने  कहा  है  क्रि  यहां  जंसी  चर्चा  हो  रहो  वेसी  चर्चा  पहले  कभी  नहीं

 हुई  हम  रे  मार्ग  निर्देश  के  लिये  सभी  उपलब्ध  सामग्री  उपलब्ध  कराई  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  हम  आपके  मुद्दे  पर  विचार

 श्रो  जो०एम०  बनातबासा  :  जोरों  पर  चर्चा  किये  जाने  से  पूर्व  इस  पर  विचार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  अब  चर्चा  आरम्म  कर  रहे  हम  कल  मी  चर्चा  जारी  रखेंगे  ।



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  24  1989
 जन  त+  —  -  ना --

 श्रो  जो०एम०  बनातवाला  :  क्‍या  मुझे  आपके  निर्णय  के  बारे  में  पता  चल  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  परीक्षक  से  पता  करेंगे  कि  क्या  इसे  समा  पटल
 रखा  जा  सकता  है  अथवा  नहीं  ।  इसके  बाद  हो  हम  आपको  बता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  समाचार  पत्र  कभी-कभी
 न  जाने  केस  आधार  पर  कुछ  समाचार  प्रकाश्षित  कर  देते  हैं  किन्तु  हम  उसे  यहां  नहीं  ले  सकते  हैं  ।
 जैसा  कि  सुझाव  दिया  गया  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  मुद्दा  अध्यक्ष  महोदय  के  समक्ष

 रखूंगा  ।

 )

 श्री  जी०एम०  बनातवाला  :  क्‍या  आप  इस  काये  को  दस  या  पन्द्रह  मिभट  में  कर  क्‍योंकि
 आपने  केवल  तीन  घण्टे  प्रावंटित  किये  हैं  ?  **'**'

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  चाहेंगे  तो  हम  समय  भौर  भो  बढ़ा

 )

 संसदोय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  संत्रो  कार्यालय  में  राज्य  मंत्रों
 शीला  :  श्री  बनातवाला  ने  बहुत  ही  वध  मुद्दा  उठाया  है  क्योंकि  नियन्त्रण-महालेखा
 परीक्षक  ने  जो  पत्र  श्रध्यक्ष  महोदय  को  वह  समाचार  पत्रों  को  दियाजा  चुका  है  ।
 इसलिये  जो  दस्तावेज  इस  सम्माननीय  सभा  के  माननीय  अध्यक्ष  को  सम्बोधित  किया  गया  उसे
 सावंजनिक  रूप  से  प्रकट  कर  दिया  जाना  चाहिये  ''**'

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  इसको  एक  प्रति  रक्षा  मंत्रालय  को  भी
 भेजी  यदि  सभी  माननीय  सदस्य  ऐसा  महसूस  करते  हैं  कि  यह  आवश्यक  तो  हम  रक्षा  मंत्री

 से  उसे  समा  पटल  पर  रखने  का  अनुरोध

 श्रोमतो  शीला  दीक्षित  :  चूंकि  अब  आपने  उनका  मुद्दा  स्पष्ट  कर  दिया  श्री  बनातवाला
 अब  संतृष्ट  होंगे  ।  यह  ऐसा  है  यद्यपि  यहां  कोई  मी  ओपचारिकता  नहीं  रह  गई

 क्योंकि  यह  देश  मर  के  समाचार  पत्रों  में  पहले  ही  प्रकाशित  हो  चुका  नियमन्त्रक-महालेखा
 परीक्षक  इस  दस्तावेज  को  स्वयं  समाचार  पत्रों  को  भेज  चुके  हैं  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  हमने  आपकी  टिप्पणी  सुनी  है
 और  इस  संबंध  में  हमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  किन्तु  मैं  एक  बात  को  ओर  संकेत  करना  चाहूंगा  ।
 भारतीय  लोकतंत्र  में  संसद  +ी  सर्वोच्चता  एक  बार  नहीं  अपितु  अनेकों  बार  प्रतिष्ठापित  की  जा

 नकोी  है  और  उन  सभी  राजनंतिक  दलों  के  सदस्यों  ने  जिन्होंने  आज  त्यागपत्र  दिये

 सहमत  अथवा  असहमत  होने  के  बावजूद  संसद  की  सर्वोच्चता  को  स्वीकार  किया  है  ।  चर्चा  में  भाग

 लेने  वाले  समी  सदस्य  आप  की  टिप्पणियों  का  पालन  करेंगे  ।  किन्तु  एक  बात  जनता  द्वारा

 निर्वाचित  कसी  भी  सदस्य  को  इस  बात  का  पता  लगाने  का  अधिकार  है  कि  सांविधिक

 कारियों  का  कार्य  उन्हें  स्वीकृत  किये  गये  कार्य  की  सीमा  से  आगे  तो  नहीं  बढ़  गया  यदि  सदस्यों उन्ह्‌
 को  इस  अधिकार  से  वंचित  कर  दिया  तो  संसद  सदस्य  की  हैसियत  से  हमारा  सांविधिक
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 अस्तित्व  ही  निरस्त  हो  जायगा  ।  उदाहरण  के  तौर  यदि  मैं  किसी  कार्य  विशेष  की  देख  भाल

 कर  रहा  हूं  और  मुझे  उस  कार्य  को  करने  की  भ्रनुभति  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  मैं  बहू  कार्य  करता

 तो  निश्चित  रूप  से  मुझसे
 उस  कार्य  के  बारे  में  पूछे  जाने  पर  कोई  बंघन  नहीं  लगाया  जा  सकता

 है  ।  मुझ  आशा  है
 के  आप  क्वपा  करक  इस  मुह  पर  विचार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुशी  ने  जो  मुद्दा  उठाया  यदि  आप  उस  विषय  पर  कोई  चर्चा

 चाहते  तो  आप  तत्संबधी  प्रस्ताव  रख  सकते  उसके  आघार  पर  आप  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 अनुवाद

 क्रो  ए०  चाहस  :  मंत्री  महोदय  ने  बहुत  ही  संगत  बात  कही  यहां  हम  भारत
 के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  के  आच  रण  या  उनसे  व्यक्तिगत  रूप  से  संबंद्ध  किसी  बात  के  बारे

 में  प्रश्न  नहीं  उठा  रहे  हैं  ।  यहां  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  के  आघार  पर  हमें  कुछ  टिप्पणियां
 करनी  पड़ेगी  क्योंकि  प्रथम  दृष्टि  से  यह  लगता  है  कि  संविधान  के  अन्तगंत  तकनीकी  दृष्टि  से  भी  यह
 बिल्कुल  सही  नहीं  है  ।  यहां  यह  बताने  की  चेष्टा  की  गई  है  कि  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक
 संसद  से  मी  ऊपर  समाचार  पत्रों  में  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बक्तःय  छपा  है  कि  इस  मामले  में  मारत  के
 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  राष्ट्रपति  जी  से  भी  मिले  हैं  और  उन्होंने  उन्हें  कुछ  मुद्दों  के  बारे  में
 अवगत  कराया  है  |  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  व्यक्तिगत  आचरण  पर  प्रष्टन
 न  करके  इस  रिपोर्ट  की  विषय  वस्तु  के  बारे  में  विचार  विमर्श  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हम  कैवल  पैरा  ]।  और  12  पर  चर्चा

 कर  रहे  हैं  और  आप  इन  पर  चर्चा  कर  सकते  आप  रिपोर्ट  की  मी  आलोचना  कर  सकते  हैं  ।  हमें
 इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  व्यक्ति  के  व्यक्तिगत  आचरण  पर  हम  यहां  चर्चा  नहीं  कर

 सकते  ।

 श्री  मोलानाथ  सेन  :  उनका  व्यक्तिगत  आचरण  या  उनका  आचरण  मुद्दा
 नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  रिपोर्ट  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  है  उपाध्यक्ष महोदय : उनके आचरण

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनके  आचरण  पर  चर्चा  नहीं  हो
 श्री  गौरी  शंकर  राजहुंस  :  मारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  ने  समाचार

 पत्रों  को  साक्षात्कार  दिया  है  और  उसमें  उन्होंने  संसद  सदस्यों  की  आलोचना  की  है  ।  संसद  सदस्य
 उनकी  आलोचना  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रस्ताव  लाकर  किसी  को  भी  आलोचना  कर  सकते  इस  पर  मुझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 कमारी  ममता  बनर्जोा  मैं  माननीय  अध्यक्षपीठ  का  धन्यवाद  देती  हूं  कि  उन्होंने
 मुर्के  नियम  193  के  झअ्न्तगंत  इस  महत्वपर्ण  विषय  पर  चर्चा  आरम्म  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  है  ।

 मैंने  यह  प्रस्ताव  रखा  इसी  प्रकार  का  एक  अग्य  प्रस्ताव  मेरे  विद्वान  श्री  मधु  दण्डवते
 ओर  श्री  जयपाल  रेड्डी  ने  मी  प्रस्तुत  किया  मुझे  बहुत  दुःख  है  कि  उन्होंने  इस  विषय  पर  इस

 प्रतिष्ठित  सदन  में  चर्चा  न  करके  हटने  का  निश्चय  किया  है  ।  चर्चा  से  पीछे  हटने  के  लिए
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 ममता

 सदन  की  सदस्यता  से  ही  त्यागपत्र  देने  का  निएचय  किया  क्‍योंकि  वे  जानते  थे  कि  यदि
 सदन  में  चर्चा  की  जाती  है  तो  सारी  सामने  आ  जाएंगी  और  सच्चाई  सामने  आ
 इसीलिए  उन्होंने  त्यागपत्र  दिया

 यह  दुःख  की  बात  है  कि  उन्होंने  चर्चा  में  भाग  न  लेने  का  निश्चय  किया  क्‍योंकि  वे  जानते
 हैं  कि  उनके  नेता  श्री  विध्वनाथ  प्रताप  जब  वित्त  मंत्री  थे  तब  उन्होंने  बोफोस  सौदे  की  सिफारिश
 की  थी  और  इसे  मंजूरी  के  लिए  प्रधान  मंत्री  के  पास  भेजा  था  ।

 जब  प्रो०  मघु  दण्डवते  ने  माननीय  अध्यक्ष  से  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  तब
 अध्यक्ष  ने  उन्हें  स्वयं  ऐसा  करने  की  अनुमति  प्रदान  क्यों.क  प्रो०  दण्डवते  विपक्ष  के  वरिष्ठ  सदस्य
 हैं  ओर  इस  रूदन  के  विद्वान  सदस्य  हैं  ।  उनके  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  प्रो०  मधु  दण्डवते  को
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  गई  वास्तव  में  8  मई  1989  को  लोक  सभा  में  प्रो०  मधु
 दण्डबते  ने  कहा  था  कि  बोफोस  होविज्जर  सौदे  में  विशिष्ट  विपरीत  आरोप  फये  गए  हैं  जोकि  संयुक्त
 संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  से  उलट  हैं  ।  हमें  डर  है  कि  इस  सौदे  के  बारे  में  इस  रिपोर्ट  में  की  गई

 प्रतिकूल  सिफारिशों  की  वजह  से  शायद  रिपोर्ट  सदन  में  प्रस्तुत  नहीं  की  जा  रही  प्रो०  मधु
 दण्डवते  ज॑से  विद्वान  संसदविद  मात्र  कल्पना  पर  अटकलों  के  आधार  पर  अपना  मामला  प्रस्तुत  नहीं
 कर  सकते  ।  कया  इसका  मतलब  यह  है  कि  उन्हें  इस  रिपोर्ट  को  जानकारी  थी  ।  और  जब  अध्यक्ष

 महोदय  ने  उन्हें  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  तो  उन्होंने  सभा  से  त्यागपत्र  दे  दिया  ।
 वे  ही  उसके  अन्य  साथियों  ने  भी  सभा  से  त्याग  पत्र  दे  दिया  जिससे  वह  इस  विषय  पर  चर्चा

 नहीं  लेकिन  हम  महसूस  करते  हैं  कि  संसद  सदस्य  के  रूप  में  यह  हमारा  प्रथक  ककत्तंग्य  है  कि

 हम  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  को  स्पष्ट  करें  और  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  हमें
 जानना  है  कि  रिपोर्ट  में  तथ्य  क्या  हैं  ।

 मेरे  मन  में  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  प्रति  अपार  श्रद्धा  हम  जानते  हैं
 कि  यह  एक  सांविधानिक  प्राधिकारी  इसलिए  उनके  आचरण  के  बारे  में  चर्चा  करना  हमारा  कार्य
 नहीं  है  |  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में  इस  प्रकार  का  कोई  भी  उल्लेख  नहीं  है  कि
 प्रधान  मंत्री  बोफोर्स  सौदे  में  किसी  भी  प्रकार  से  अंतग्रंस्त  अपनी  रिपोर्ट  में  भी  उन्होंने  भारतीय

 एजेंटों  के  बारे  में  भी  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  अपने  प्रतिवेदन  में  नियंत्रक  तथा  महालेखा
 परीक्षक  ने  कमीशन  के  बारे  में  भी  कोई  बात  नहीं  कही  है  ।  तब  विपक्षी  दल  क्‍यों  इसकी  आलोचना

 र  रहे  हैं  ?  वे  शोर  क्‍यों  मजा  रहे  यह  केवल  एक  प्रकार  से  राजमंतिक  पंतरेबाजी  जनता  से
 इनका  विश्वास  उठ  रहा  है  इसीलिए  वह  शोर  मचा  रहे  हैं  ।  उनके  राजनीतिक  दिबालियेपन  के
 उन्होंने  इस  समा  में  शोर  किया  और  जब  हमने  इस  समा  में  प्रस्ताव  श्रस्तुत  तब  उन्होंने
 पत्र  दे  दिया  ।  मुझे  इसका  दुःख  एक  नए  सदस्य  के  रूप  हम  विपक्ष  से  अनेक  बातों  की  अपेक्षा
 रखते  थे  ।  लेकिन  इन  चार  वर्षों  के  हमने  देखा  है  कि  बोफोर्स  मामले  पर  श्लोर  मचाने  के
 अतिरिक्त  अन्य  कोई  उपलब्धि  प्राप्त  नहीं  हुई  जब  हमारी  सरकार  ने  इस  समा  में  अनेक

 उपयोगी  व्धियक  पारित  जब  हमारी  सरकार  ने  जवाहर  रोजगार  योजना  आरम्भ

 जब  हमारी  सरकार
 ने

 18  वपं  की  प्रायु  वाले  युवाओं  और  छात्रों  को  मतदान  का  अधिकार
 प्रदान  जब  हमारी  सरकार  ने  महिलाओं  के  लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  सुनिश्चित  किया  और
 जब  हमारी  सरकार  इस  सभा

 में  पंचायत  राज  विधेयक  और  जवाहर  रोजगार  योजना  विधेयक
 और  नगर  पालिका  विधेयक  पारित  करने  वाली  तब  उन्होंने  त्याग-पत्र  दे  दिए  |  क्‍योंकि  वे  जानते

 हा



 लेकिन  अब  लोगों  ने  जान  लिया  है  कि  कौन  क्या  है  और  भविष्य  की  पीढ़ी  जान  पायेगी  कि  हम
 ही  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करते  लोकतंत्र  में  संसद  ही  सर्वोच्च  संस्था  संसद  सदस्य  आते-जाते

 रहेंगे  ले.कन  हमारे  देश  में  यह  संसद  जब  तक  कायम  रहेगी  जब  तक  यहां  लोकतन्त्र  विद्यमान

 हैं  ।  उन्हें  यह  बात  समझ  लेनी  चाहिए  ।  बे  यहां  पर  लोगों  के  मतों  से  आए  हैं  ।  लोगों  ने

 उन्हें  पांच  वर्षों  के  लिए  चुना  पहले  वे  शोर  मचा  रहे  थे  और  माँग  कर  रहे  थे  कि  प्रधान  मंत्री
 को  मध्यावधि  चुनाव  कराने  चाहिए  ।  बाद  में  जब  उन्होंने  महसूस  किया  कि  बोफो्स  मामले  में  उनकी
 सारी  साख  समाप्त  हो  गई  तब  उन्होंने  नियंत्रक  और  महा  लेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  पर  छोर
 मचाना  आरम्भ  कर  दिया  |  अगर  रिपोर्ट  में  कुछ  विपरीत  तो  वे  इस  बारे  में  सदन  में  चर्चा  क्यों

 नहीं  करते  ।  यह  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  मामला  वे  इसलिए  आलोचना  कर  रहे  हैं  कि  हम  संसद  में

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  कर  क्‍यों  महोदय
 संसद  सर्वोपरि  संसद  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  पर  भी  बहस  कर  सकती

 नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  अन्तिम  निर्णायक  प्राधिकारी  नहीं  उनका  दस्तावेज  अन्तिम

 निर्णय  नहीं  इसे  लोक  लेखा  समिति  के  माध्यम  से  आना  इस  मामले  की  लोक  लेखा

 समिति  में  जांच  व  चर्चा  होती  चाहिए  तब  ही  हमें  मालूम  होगा  कि  इसमें  उनकी  क्या  त्रुटियां  हैं  और

 नहीं  हैं  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  वह  पहली  बार  इस  सम्मानीय  सभा  में  संवंधानिक  प्रमुसत्ता  की
 आलोचना  कर  रहे  लेकिन  क्‍या  मैं  आज  इस्तीफा  देने  वाले  सदस्यों  से  पूछ  सकती  हूं  ।  मोपाल
 गैसत्रासदी  पर  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  की  किसने  भ्रालोचना  की  थी  ?  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के
 बारे  में  सर्वोच्चि  न्यायालय  के  निणय  की  किसने  आलोचना  की  थी  ?  वे  वई  बार  चुनाव  आयुक्त  को
 आलोचना  कर  चुके  वे  बाहर  मी  ऐसी  आलोचना  कर  चुके  मैं  आपको  वह  समाचारपत्र  दिखा
 सकती  मेरे  विद्वान  मित्र  श्री  जयपाल  रेड्डी  ने  सार्वजनिक  रूप  से  यह  वक्तव्य  दिया  है  कि  लोक
 लेखा  समिति  अपनी  विश्वसनीयता  खो  चुकी  है  ।  एक  जिम्मेदार  सदस्य  के  रूप  में  वे  ऐसा  कंसे  कह
 सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  वे  सदस्य  नहीं  हैं  ।  आप  चिस्ता  न  कीजिए  ।

 कूमारी  ममता  बनर्जो  :  अब  वे  सदस्य  न  हों  लेकिन  जब  उन्होंने  उक्त  वक्‍तव्य  दिया  था  तब

 वे  लोक  समा  के  सदस्य  इसलिए  मैं  यह  सवाल  उठा  रही  हूं  ।  हमें  वास्तविकता  का  पता

 मुझे  इस  बात  का  दु:ख  है  कि  मेरे  समी  तथाकथित  बामवंथी

 साम्प्रदायकतावादी  ओर  केवल  देश  को  अस्थिर  करने  के  लिए  ही  एक  साथ  मिलकर

 काम  कर  रहे  उन्होंने  देश  के  भ्रन्दर  देश  की  छवि  को  घूमिल  कर  दिया  उ  नहोंत  देश  के  बाहर
 देश  की  छवि  को  विक्लत  कर  दिया  है  क्‍योंकि  वे  समभते  हैं  कि  यह  उनका  राजनेतिक  खेल  है  और  यह
 खेल  हमारे  माननीय  मुख्य  मंत्री  से  शुरू  हुआ  मैं  यहां  उनका  नाम  नहीं  लेना  चाहती  एक  मुख्य
 मंत्री'"***  Ree  Mega  विपक्ष**  ***“*शतरंज  का  फादा  बन  गया  इसीलिए
 में  शामिल  हो  गए  वे  इसमें  शामिल  क्‍यों  हुए
 q

 एक  भाननोय  सदस्य  :
 विश्वामित्र  ।

 अत  ४
 ++कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया
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 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  मैं  विष्वामित्र  नहीं  कहती  ।  विश्वामित्र  महामारत  का  शकुनी  बन

 गया  अब  सारा  विपक्ष  श्री  रामाराव  के  स्टडियो  से  जुड़  गया  है  जो  *  *---*  ॥  मूमिका  निभा
 रहे  हैं  श्रौर  अब  वे  विपक्ष  के  नेता  बन  गये  हैं  क्योंकि  मैंने  सुना  है  कि  किसी  ज्योतिषी  ने  श्री  रामाराव
 को  बताया  हैँ  कि  एक  दिन  वे  प्रधान  मन्त्री  किसी  दूसरे  ज्योतिषी  ने  श्री  देबीलाल  को  बताया

 है  कि  प्रयास  करें  आप  प्रधान  मत्री  बन  सकते  हैं
 ।”  इसके  बाद  एक  अन्य  ज्योतिषी  श्री

 बाजपेयी  के  पास  आया  और  उन्हें  बताया  कि  प्रधान  मंत्री  प्राप  बन  सकते  इसी  प्रकार

 किसी  भ्रन्य  ज्योतिषी  में  ज्योति  बसु  को  बताया  है  कि  प्रधान  मंत्री  बन  सकते  हैं
 ।”  महोदय

 मैं  नहीं  जानती  कि  उस  पक्ष  से  प्रधान  मंत्री  कौन  बनेगा  क्‍योंकि  जैसा  कि  हम  जानते  हैं  कि  प्रत्येक

 ज्योतिषी  इन  लोगों  को  गुमराह  कर  रहा  है  |

 उन्होंने  संसद  से  इस्तीफा  दे  रहे  हैं  क्योंकि  हमने  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षव
 की  रिपोर्ट  को  गम्मीरता  से  लिया  वे  यदि  इस  रिपोर्ट  को  गम्मीरता  से  ले  रहे  हैं  तो
 क्या  मैं  राज्य  सभा  के  मित्रों  स ेएक  सवाल  कर  सकती  हूं  क्योंकि  वे  अपने  सदस्यों  पर  इसका  विरोध

 करने  हेतु  दबाव  डाल  रहे  हैं।॥  यदि  वे  इस  मामले  पर  इतने  गम्भीर  हैं  तो  वे  राज्य  सभा  से  इस्तीफा
 क्यों  नहीं  देते  ?  यदि  उनमें  साहस  है  ।  यदि  उनका  कोई  नंतिक  दाययत्व  है  और  यदि  वे  इसे

 गम्भी  रता  से  लेते  हैं  तो  उन्हें  राज्य  समा  से  भी  इस्तीफा  देना  चाहिए  |  यदि  उनमें  थोड़ा  साहस  है
 तो  वे  दोहरे  मानदंडों  को  नहीं  अपना  सकते--एक  लोक  सभा  से  और  दूसरा  राज्य  सभा  से  ।  वे  प्रधान
 मंत्री  जी  से  इस्तीफा  चाहते  लेकिन  अब  इसके  विपरीत  हो  गया  उन्होंने  स्वयं  ही  लोक  सभा
 से  इस्तीफा  दे  दिया  है  ।  क्‍योंकि  वे  जानते  थे  कि  जब  हम  इस  मामले  पर  बहस  करेंगे  तो  उनकी  पोल

 खुल  श्री  वी०पी०  सिंह  उमके  नेता  हैं  जिन्होंने  बोफोर्स  सौदे  को  मजूरी  दी  थी  उस  समय  वे
 वित्त  मंत्री  थे  और  उन्होंने  ही  इस  सौदे  को  प्रधान  मंत्री  के  हस्ताक्षर  के लिए  सिफारिश  की
 यदि  इसमें  कोई  गलती  हुई  है  तो  इसका  जिम्मेवार  कौन  है  ?  इसके  जिम्मेवार  प्रधान  मंत्री  राज़ीव
 गांधी  नहीं  प्रधान  मंत्री  राजीव  गांधी  क्यों  इस्तीफा  दे  ?  प्रधान  मंत्री  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  ।
 यदि  वे  किसी  के  प्रति  आभार  व्यक्त  करना  चाहते  हैं  तो  वे भारत  को  जनता  के  प्रति  करंगेन  कि
 विपक्ष  के  नेताओं  के  प्रति  ।  प्रधान  मंत्री  की  निष्ठा  जनता  के  प्रति  हम  प्रजातन्त्र  में--जनता  की
 सरकार  जनता  द्वारा  और  जनता  के  लिए---में  विध्वास  रखते  प्रजातन्त्र  का  मतलब  यह  नहीं  है
 कि  प्रजातन्त्र  केवल  विपक्ष  के  लोगों  के  लिए  ही  इसमें  कोई  ऐसा  एकाधिकार  नहीं  है  कि  वे  जंसा
 चाहें  वसा  करे  ।  कुछ  संसदीय  प्रक्रियाएं  कुछ  नियम  हैं  ।  यदि  वे  इस  मामले  पर  इतने  गम्भीर  हैं
 तो  संसदीय  नियमों  और  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  वे  अविद्वास  प्रस्ताव  क्‍यों  नहीं  लाते  ?  वे  राज्य  सभा
 से  इस्तीफा  क्‍यों  नहीं  देते  ?  लोक  सभा  चुनावों  के  केवल  तीन-चार  महीने  ही  इसी  कारण  उन्होंने
 लोक  समा  से  इस्तीफा  दिया  राज्य  सभा  चुनाव  के  पांच-या  छः  साल  हशोष  इसलिए  वे
 अपना  दंनिक  अपना  श्रपना  प्रचार  और  कई  अन्य  चीजों  को  कंसे  छोड़ेंगे  ?  यही  कारण

 है  कि  वे  राज्य  सभा  से  इस्तीफा  नहीं  मेरा  पग्रपने  विपक्षी  मित्रों  से अनुरोध  है  कि  यदि  उनमें

 थोड़ा  भी  साहस  है  तो  वे  कल  ही  राज्य  सभा  से  इस्तीफा  दे  दें  और  जनता  को  दिखाए  कि  वे  इस
 मामले  पर  कितने  गम्भीर  हैं  ।  मैं  जानती  हूं  कि  वे  ऐसा  कभी  नहीं  मैं  नियंत्रक  और

 महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  कुछ  खाश  बातें  बताना  चाहती  हूं  ।  हम  नियन्त्रक  और
 लेखा  परीक्षक  का  वगफी  सम्मान  करते  हैं  ।  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  में  प्रधान  मंत्री  के  दामिल  होने  का

 #  -  +  -
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 उल्लेख  नहीं  किया  इसमें  मारतीय  एजेन्टों  को  रिश्वत  देने  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 उन्होंने  केवल  कुछ  बातों  पर  ही  प्रकाश  डाला  यह  कोई  नई  बात  नहीं  ऐसा  पहली  बार  नहीं

 हुआ  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  तो  हमेशा  ही  सरकार  की  आलोचना  करते  हैं  ।  यदि  ग्राप
 स्वाधीनता  के  बाद  से  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्टों  पर  नजर  डालें  तो  आप  देखेंगे
 कि  नियन्त्रक  और  महालेखा  परोक्षक  ने  कई  अवसरों  पर  कई  सरकारों  की  आलोचना  की  मैं

 अपने  राज्य  के  बारे  में  बता  सकती  हूं  कि  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  लोक  निर्माण  के  बारे
 स्वास्थ्य  के  बारे  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  के  बारे  में  और  ग्रामीण  विकास  के  बारे  में

 तीन-चार  वर्ष  पद्म  बंगाल  सरकार  की  भ्रालोचना  की  लेकिन  इस  विपक्ष  ने  श्री  ज्योति  बसु
 की  सरकार  के  विरुद्ध  अपनी  आवाज  क्‍यों  नहीं  उठाई  ?  तब  उनका  नैतिक  साहस  कहां  था  ?  जब
 नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  श्री  रामाराव  सरकार  के  विरुद्ध  रिपोर्ट  दी और  जब  उच्च
 न्यायालय  ने  रामाराव  सरकार  के  विरुद्ध  अपना  निर्णय  दिया  तब  इस  विपक्ष  ने  उनसे  इस्तीफा  क्यों

 नहीं  मांगा  ?  इस  विपक्ष  ने  उस  समय  अपनी  आवाज  क्‍यों  नहीं  उठाई  जिम  समय  श्री  देवीलाल  के

 लड़के  को  पुत्रवधु  नृशंतत  हत्या  कर  दी  गई  ?  इस  विपक्ष  ने  उस  समय  अपनी  आवाज  क्‍यों  नहीं  उठाई
 जिस  समय  असम  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  कर्नाटक  के  भूतपूर्व  मंत्री  के  विरुद्ध  और  कई  जनता  दल
 नेताओं  के  विरुद्ध  बड़े-बड़े  घोटाले  सामने  आए  ?  उन्होंने  श्री  राम  जेठमलानी  द्वारा  हमारे  देश  की
 विदेशों  में  निन्दा  करने  संबंधी  गतिविधियों  की  मत्संना  क्‍यों  वहीं  क्री  ?  ऐसे  समय  में  वे अअगनी  आवाज
 क्‍यों  नहीं  उठाते  ?  वे  अपने  दल  के  मुख्य  मत्रियों  का  बचाव  कर  रहे  हैं  ।  उनका  केवल  ही  मुद्दा  है  ।
 जबकि  हमारे  पास  जनता  के  लिए  20  सूत्री  कार्यक्रम  है  ।  हमारे  पास  जनता  के  लिए  जवाहर  रोजगार
 योजना  हमारे  पास  जनता  के  लिए  पंचायती  राज  है  और  उनके  पास  बोफोस  के  सिवाय  कुंछ  नही
 है  ।  हमारा  20  सूत्री  कार्यक्रम  गरीब  जनता  के  उत्थान  के  लिए  और  उनका  वह  अकेला  मुद्दा
 केवल  सरकार  की  तथा  प्रधान  मंत्री  की  आलोचना  करना  मैं  जानती  हूं  कि  चना  बाजे
 घनाਂ  ।  जनता  उन्हें  शीघ्र  ही  अस्वीकार  कर  यह  वर्षा  कालीन  सत्र  है  और  मैं  एक  बात
 बताना  चाहती  हूं  कि  इसी  सत्र  में  ही  वे  संसद  से  बाहर  हो  इसके  बाद  वे  संसद  में  कमी

 नहीं  आएंगे  जिसके  लिए  वे  जनता  के  प्रति  उत्तरदायी  मारत  के  नियन्त्रक  और  महलिखा
 परीक्षक  ने  बोफोस  और  प्रक्रिया  सनन्‍्बन्धी  स्वामियों  का  केवल  उल्लेख  किया  हम  जानते  हैं  कि
 मारत  के  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  सांविधिक  प्राधिकारी  इस  बात  पर  ध्यान  दिया

 जाए  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  149  में  यह  प्रबन्ध  है  कि  नियन्त्रक  और  महालेशा  परीक्षक
 के  कार्यों  का  निर्धारण  संसद  द्वारा  किया  अतः  परम्परागत  रूप  से  लेखा  परीक्षक  और
 विधान  मंडल  को  सहयोगी  माना  जाता  है  ।

 मारत  के  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  संवैधानिक  भूमिका  की  समीक्षा  करना
 आवद्यक  संविधान  के  भाग-पांच  में  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  से  संबंधित  चार  अनुच्छेद

 अनुच्छेद  [48  में  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  का  कार्यालय  बनाने  के  बारे  में  प्रावधान  है  ।
 इसमें  कार्यों  के  बारे  में  व्याख्या  नहीं  है  |  श्रनुच्छेद  149  में  संसद  द्वारा  निर्वारित  अथवा

 बनाए  गए  किसी  अनुच्छेद  149  के  अन्तगंत  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  केन्द्रीय  सरकार  के
 खातों  के  संबंध  में  उन  शक्तियों  का  प्रयोग  करेगा  और  ऐसे  कार्य  निष्पादित  करेगा  जो  संसद  द्वारा
 किसी  विधान  के  अन्तगंत  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।  अनुच्छेद  150  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि
 केन्द्रीय  सरकार  के  लेखाओं  के  रख-रखाव  की  प्रक्रिया  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  सलाह
 पर  राष्ट्रपति  द्वारा  निर्धारित  की  जाएगी  ।  अस्त  अनुच्छेद  151  में  यह  प्रावधान  है  कि  केन्द्रीय
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 सरकार के  लेखाओं  संबंधी  रिपोर्ट  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत  की
 जाएंगी  और  वह  इन्हें  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  समक्ष

 ये  रिपोर्ट  संयुक्त  संसदीय  लोक  लेखा  समिति  को  सौंप  दी  जाती  इससे  लोक  लेखा
 समिति  को  जांच  का  आधार  मिलता  है  जो  इन  पर  अपनी  रिपोर्टे  संसद  को  प्रस्तुत  करती
 संविधान  में  यह  आवध्यक  है  संसद  के  लामार्थ  लेखाओं  संबंधी  रिपोर्ट  नियन्त्रक  और  महालेखा
 परीक्षक  द्वारा  तंयार  की  जाएगी  और  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  अन्य  कार्यों
 का  निर्धारण  संसद  द्वारा  किया  जाएगा  ।

 सं  विधान  के  अनुच्छेद  149  के  अनुसार  संसद  द्वारा  अधिनियमित  नियन्त्रक  और  महालेखा
 परीक्षक  के  अधिनियम  को  धारा  13  से  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  को  लेखा  परीक्षण tN  की
 करने  का  अधिकार  प्राप्त  हुआ  विशेष  रूप  से  मारत  की  संचित  निधि  से  किए  गए  खर्च  के  बारे

 वाधिक  लेखा  परीक्षण  रिपोर्ट  में  बजट  संबंधी  अनुदान  में  ब्यय  के
 लिए  आवद्यक  मंजूरी  प्राप्त  करने  में  नियमों  ओर  विनियमों  का  पालन  न  करने  के

 अनुचित  और  फिजूल  खर्ची  तथा  दुरुपयोग  एवं  घोटाले  के  मामले  ज॑से  अति  महत्वपूर्ण  वित्तीय
 अनियमितताओं  पर  प्रकाश  डाला  जाता  है  ।

 यह  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  का  काय॑ं  क्षेत्र  इसे  सांविधिक  प्राधिकार  प्राप्त  हैं  ।
 उन्होंने  दो  मामलों  पर  प्रकाश  डाला  पहला  तोप  प्रणाली  के  बारे  में  व ेतकनीकी  तौर  पर

 कुछ  भी  मूल्यांकन  नहों  करते  हैं  लेकिन  उन्होंने  अभी  कहा  था--प्रथम  तोप  प्रणाली  और  द्वितीय
 बोफोर्स  तोप  अच्छी  है  अथवा  सोफमा  तोप  अच्छी  हैं  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  लेखा  परीक्षण  में  155  मि०  मी०  फील्ड  हॉविटजर  तोपों  की  चयन  प्रणाली
 के  बारे  में  निम्नलिखित  कारणों  से  आलोचना  की  गई  है  :--

 तोप  प्रणाली  के  विभिन्‍न  गुणों  को  पारस्परिक  महत्व  प्रदान  करते  हुए  कोई  भी  जनरल  स्टाफ
 क्वालिटे/टव  रिक्वाअरमेंट  तेयार  नहीं  किया  गया  ।

 तोप  निर्माताओं  द्वारा  किए  गए  सभी  दावों  का  भारत  में  किए  गए  परीक्षणों  में  पुष्टि
 नहीं  की  कई  ओर  ये  परीक्षण  भी  अपर्याप्त  थे  ।

 लेकिन  दस्तावेजों  का  परीक्षण  और  सेवारत  तथा  सेवानिवृत  उच्च  सेना  तथा  सिविल

 अधिकारियों  के  साध्यों  को  रिकार्ड  करने  के  बाद  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  अवलोकन  किया  :--

 बोफोर्स  समिति  के  बारे  में  विपक्ष  ने  पहले  संयुक्त  समिति  के  लिए  कहा  था  और  उनकी  मांग  के

 अनुरूप  सरकार  ने  इस  संयुक्त  समिति  का  गठन  किया  था  |  इस  समय  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने

 महालेखा  परीक्षक  और  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  से  सहायता  करने  के  लिए  कहा  महालेखा
 परीक्षक  ने  अपना  कार्य  कर  दिया  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  नहीं  किया--संयुक्त
 संसदीय  समिति  ने  क्या  अवलोकन  किया  है  ।

 जहां  तक  समभौता  वार्ता  समिति  को  जी०एस०क्यू  ०आर०  उपलब्ध  कराने  का  संबंध  रक्षा
 £

 सचिव  ने  अपने  साक्ष्य  में  स्पष्ट  किया  है  कि  विदेश  से  प्राप्त  किये  जाने  वाले  किसी  उपकरण के  संबंध  में



 किसी  जी०एस०क्यू०आर०  की  आवध्यकता  नहीं  थी  ।  जी०एस  ०क्यू  ०आर०  की  त॑व  आवश्यकता  होती
 है  जब  हथियार  अणाली  का  देश  के  भ्रन्दर  ही  उत्पादन  किए  जाने  बा  दिचार  हो  ।  यद्यप  समभौता

 ॥र्ता  समिति  के  लाभ  के  लिए  एक  तकनीकी  जानकारी  ;४  की  गई  औਂ  समिति  के  सभी  सदस्यों
 को  एक  पत्र  जिसमें  न्यूनतम  स्वीवार्य  मानदण्ड  दिए  गए  थे  पा  चालित  दिया  गया--“'ताकि

 दि  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  करने  में  समर्थ  हो  अपने  साक्ष्य  के  दोरान  तत्कालीन  सचिव
 ने  स्वीकार  किया  कि  न्यूनतम  स्वीकार्य  मानदण्ड  सारगर्भित  था  जिन  पर  समभोौता  वार्ता

 ”

 ञ्

 समिति  को  घ्याम  देना  था  |

 आगे  बताया  गया  कि

 पिछले  परे  को  देखते  हुए  समिति  को  इस  बात  में  बिल्कुल  स“देह  नहीं  है  कि  परीक्षण  रिपोर्टो
 और  जी०एस०क्यू  ०आर०  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  समभौता  वार्ता  समिति  के  कायं  में

 बिल्कुल  ही  बाघा  नहीं  पड़ी  ।”'

 लेखा  परीक्षण  की  इस  बारे  में  आलोचना  मारत  में  विःए  गए  परःक्षण  अगर्याप्त  थे  और  परीक्षणों

 में  सभी  दावों  की  पृष्टि  नहीं  की  के  बारे  में  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  टिप्पणी  की  :

 ने  देखा  कि  समझौता  वार्ता  समिति  की  एक  बंठक  में  एक  सुकाव  दिया  कया  कि

 भारत  में  1982  में  जिस  तोप  प्रणाली  का  परीक्षण  मूल्यांकन  किया  गया  उसमें  स्वयं

 बिनिर्माताओं  ने  प्रौद्योगिकी  में  हो  रहे  निरन्तर  उन्‍नयन  के  परिणामस्वरूप  अनेक  सुधार  किये

 हैँ  ।  इनमें  से  कुछ  सधारों  को  सम्बद्ध  अवधि  में  विदेश  जाने  वाले  अनेक  रक्षा  शिष्टमंड्सों  ने

 देखा  है  और  उनकी  पुष्टि  की  किन्तु  इन  सभी  सुधारों  वा  भारतीय  स्थितियों  में  संतोष

 जनक  ढंग  से  न  तो  कभी  कोई  निश्चित  परीक्षण  किया  गया  और  न  ही  उनकी  पुंष्ट  हुई

 यह  समभाव  दिया  गया  कि  सोफमा  ओर  बोफोर्स  तोप  जंसी  दो  प्रणालियों  के  चयन  के  सम्रय

 कृतिपय  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  कम  से कम  सीमित  आधार  पर  फिर  से  परीक्षण  किये  जाने

 चआाहिए  ।

 आगे  यह  भी  बताया  गया  है  :

 तस्‍्कालीन  सचिव  ने  स्पष्ट  किया  कि  यद्यपि  नया  मल्यांकन  करना  अच्छा  रहता  किल्ति
 इस  प्रक्रिया  में  बहुत  समय  लगता  ।  परीक्षणों  में  ही  कम  से  कम  एक  वर्ष  का  समय  लग  जाता

 और  उसके  नये  प्रस्ताव  आमंधित  करना  आवश्यक  हो  जाता  जोर  इसमें  वो  अथवा

 तीन  वर्ष  का  और  समय  लग  सेना  इतना  समय  गंवाना  नहीं  चाहती  थी  ।  सममभौता

 वार्ता  समिति  ने  हस  मामले  में  सेना  मुख्यालय  के  निर्णय  पर  लिमंर  करने  का  निर्णय

 समिति  के  समक्ष  यल  सेनाध्यक्ष  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  कि  भारत  में  परीक्षणों  के  दौरान

 देखे  गये  जिन्हें  सप्लायरों  को  बता  दिया  गया  करार  करने  के  पहले  ही  दूर  कर  दिये

 गए  थे  |  उनमें  सुधार  कर  दिया  गया  था  ।

 सभी  दस्तावेजों
 का  अध्ययन  करने  के  बाद  संयुक्त  संसदीय  सभिति  इस  निष्क्पं  पर  पहुंची

 है
 यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  थल  सेना  मुख्यालय/रक्षा

 मन्त्तालय  द्वारा  बोफोर्स  तोपों  की  खरीद  में  शस्त्र  प्रणाली  प्राप्त  करने  के  लिए  निर्धारित
 *

 प्रक्रिया  अपनाई  गई
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 पुनः  यह  बताया  गया  :

 इससे  पर्णतया  संतुष्ट  है  कि  बोफोर्स  तोप  प्रणाली  के  चयन  के  लिए  भ्रपनाई  गई
 प्रक्रिया  सही  और  उद्देश्यपूर्ण  थी  और  विभिन्‍न  तोप  प्रणालियों  का  तकनीकी  मूल्यांकन  पूर्ण
 त्रुटिरहित  और  अति  सावधानी  के  साथ  किया  गया  था  ।”

 बात  यह  है  कि  हम  सेना  विशेषज्ञ  नहीं  हैं  ।  हमें  इस  संबंध  में  अनुमव  नहों  है  ।
 सेना  विशेषज्ञ  कौन  हैं  ?  सेना  विशेषज्ञ  सेना  बे  लोग  और  रक्षा  मन्त्रालय  मैं  बताना  चाहूंगी  कि
 जनरल  सुरन्दर  जी  ने  अपने  माषण  में  क्या  कहा  था  ।  मैं  कुछ  मुद्दे  बताना  चाहता  हूं  ।

 इससे

 पहले  मैं  एक  और  महत्वपूर्ण  तथ्य  बताना  चाहती  हूं  ।  यह  दूसरी  टिप्पणी  मैं  श्री  गणपति  के

 कथन  पर  टिप्पणी  करना  चाहती  वह  तत्कालीन  सचिव  थे  और  समझौता  वार्ता  समिति
 के  सदस्य  भी  उन्होंने  शस्त्र  प्रणाली  के  बारे  में  क्या  कहा  था  ?  यह  कहा  गया  :

 यह  कहना  पर्याप्त  होना  चाहिए  कि  तत्कालीन  सचिव  श्री  समभौता  वार्ता

 समिति  के  सदस्य  और  सबसे  उत्तम  वित्तीय  शर्तें  सुनिश्चित  करने  के  बारे  में  सबसे  अधिक

 चिन्तित  भ्रौर  जो  संयोग  से  स्वयं  लेखा  परोक्षा  भप्रौर  लेखा  सेवा  के  विद्वान  सदस्य

 संसदीय  समिति  के  समक्ष  उनके  साक्ष्य  के  वह  इस  बात  से  सहमत  थे  कि
 आप  तकनीकी  अथवा  वित्तीय  तथ्यों  के  उद्  एय  से  किसी  भी  दृष्टिकोण  से  देखें--बोफोसं  की
 पेशकश  सोफमा  पेशकश  के  मुकाबले  विशिष्ट  रूप  से  लाभप्रद  थी***  और

 हम  महसूस  करते  हैं  कि  इस  त्रुटिहीन  प्रणाली  को  अपनाना  उचित  नहीं  होगा  और  जनता  के
 फैसले  पर  विश्वास  करने  का  निर्णय  लिया  जो  सब  बातें  जानते  और  जो  इन  मा मलोा

 दूसरे  मुह  पर  उन्होंने  संयुक्त  संसदीय  समिति  को  बताया  :  की  सम्पूर्ण  सुरक्षा  के  हित

 निर्णय  देने  में  अच्छी  जानकारी  रखते  हैं  और  सक्षम  हैं  वे  ही  विशेषज्ञ  उन्होंने  यह  कहा  है  ।

 श्री  सुन्दरजी  ने  क्या  कहा  ?  श्री  सुन्दरजी  थल  सेनाध्यक्ष  उन्होंने  जो  कहा  है  उसे  मैं  उद्त
 करती  7

 सेनाध्यक्ष  के  साक्ष्य  के  दौरान  समिति  ने  बताया  कि  सेना  मुख्यालय  द्वारा  समय  समय
 पर  पहले  किए  गए  मूल्यांकन  में  फ्रांस  की  तोप  प्रणाली  को  पहले  प्राथमिकता  दी  गई  |  तथापि

 प्राथमिकता  में  अंतिम  मूल्यांकन  के  समय  फ्रांस  की  तोप  आर  स्वीडन  को  तोप  की
 पारस्परिक  प्राथमिकता  बदली  गई  और  स्वीडन  को  बोफोसं  गन  को  पहले  नम्बर  की  प्राथ
 मिकता  दी  गई  ।  समिति  ने  दो  तोप  प्रणाली  की  पारस्परिक  प्राथमिकता  को  बदलने  के
 कारणों  के  बारे  में  पूछा  एक

 मैं  इसे  कार्यवाही  व॒ृतान्त  में  सम्मिलित  करना  चाहती  क्योंकि  यह  टिप्पणी  थल  सेनाध्यक्ष
 श्री  सुन्दरजी  ने  को  वे  एक  अनुमवी  और  विशेषज्ञ  व्यक्ति  हम  विशेषज्ञ  नहीं  हैं  ।

 य  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कह  सकते  क्‍योंकि  कि  यह  पूर्ण  रूप  से  एक  तकनीकी  विषय उ  4  बषथ

 उन्होंने  दूसरे  बात  का  जो  उल्लेख  किया  है  वह  उन्होंने  अपने  दृष्टिकोण  को  क्‍यों  बदला
 कि  पहले  सोफमा  तोप  चुनी  गयी  थी  ।  श्री  सुन्दरजी  ने  कहा

 निर्णय  यह  लिया  गया  था  कि
 हम  टेक  जिस  पर  इसे  रखा  इस  समूची

 प्रणाली  को  नहीं  खरीदेंगे  ।  हम  केवल  तोप  प्रणाली  को  ही  खरीदेंगे  ।  और

 जुलाई
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 1985  के  बीच  हमारे  अनुसंघान  तथा  विकास  और  फ्रेंच  फर्म  ने  विजयंत  टैंक  में  इस  के

 बुर्ज  को  रखने  की  व्यवहार्यता  का  पता  लगाया  ।  हम  भ्राशावान  थे  कि  यह  प्रारंभिक  चरण
 में  पूरा  होगा  ।  परन्तु  तीन  साल  के  काम  के  पश्चात  वापस  आये  और  उन्होंने

 *ि

 नहीं  लग  सका  |  जुलाई  1985  में  इसे  छोड़  दिया  गया  ।  इसलिए  दूसरा  जो  मैंने  पहले
 सेल्फ  प्रोपेल्ड  तोप  पर  तोप  प्रणाली  और  1982  में  टोड  प्रणाली  के  बीच  समानता  के  लामों  के

 बारे  में  उठाया  फरवरी  1986  में  किए  गए  विश्लेषण  में  पूरी  तरह  सें  नहीं  रहा  क्योंकि

 फ्रेच  एस  ०पी०  गन  नहीं  आ  रही  थी  और  हम  अन्य  गनों  की  खोज  में  थे  ।  तथ्य  यह  है  कि
 विजयन्त  टेंक  पर  लगाए  जाने  वाले  फ्रेंच  जी०सी०टी०-बुर्ज  का  विचार  जुलाई  1985  में

 अव्यवहायं  प्रस्ताव  होने  के  ब।रण  छोड़  दिया  गया  था  ।  फरवरी  1986  में  किए  गए  विश्लेषण
 में  इस  तथ्य  को  मी  शामिल  किया  गया  था  ।”'

 और  उसके  बाद  तब  1986  जब  उन्होंने  थल  सेनाध्यक्ष  का  पदभार  ग्रहण
 दो  बड़ी  घटनाएं  घटित  हुईं  ।  यह  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  उन्होंने  इस  बोफोर्स  तोप  को  खरीदने  के

 लिए  अपने  निर्णय  को  क्‍यों  बदला  ?  उन्होंने  कहा

 पहले  अमरीका  ने  फायर  फ़ाइंडर  राडार  सफलता  पूवव॑क
 विकसित  किया  और  उस  पैकेज  में  इस  राडार  को  भी  शामिल  किया  जो  कि  Fee

 सहायता के
 रूप  में  दे  रहे  थे  ।

 अब  इसने  हमारी  जिसका  हमें  आने  वाले  दशक  में  सामना  करना  पड़
 में  काफी  परिवर्तन  ला  दिया  ।  अब  मुझे  ऐसे  खतरे  की  भ्राशंका  थी  जो  पड़  के

 आसपास  परन्तु  यह  दुर्माग्य  जो  हमने  सोचा  आह्वंका  की  उससे  बहुत
 ले  आ  गया  ।  फायर  फाइंडर  राडार  की  जो  ऐसा  राडार  है  जो  अभी  मी  थिद्यमान

 यह  है  कि  जब  पहला  राउन्ड  फायर  किया  जाता  तब  यह  बहुत  जल्दी  ही  ऊपर  गोले

 का  पता  लगा  लेता  है  और  अंतरिक्ष  में  कुछ  क्रमिक  रीडिग  करने  के  बाद  कम्प्यूटरीकृत
 गणना  होने  लगती  है  और  बह  जब  तोप  वा  गोला  छोड़ा  जाता  उस  समय  से  45  से  50

 सैकण्ड  के  अन्दर  वह  तोप  की  सही  जगह  का  पता  लगा  लेता  है  ।”

 अतएव  1986  में  शूट  और  स्कूट  का  काफी  महत्व  हो  गया  और  इसको  यह  सोच  कर  नकारा

 नहीं  जा  सकता  था  कि  ऐसा  2000  ईसवी  में  मी  नहीं  होगा  ।

 3.00  म०्प ०

 यहां  उन्होंने  एक  और  महत्वपृर्ण  पेरा  जोड़ा  :--

 बदली  हुई  परिस्थितियों  के  संदर्भ  में  मैंने  परस्पर  प्लेसमेंट  का  पुनर्मुल्‍्यांकन  किया

 और  यह  निर्णय  किया  कि  परिस्थितियों  में  बोफोस  तोप  का  लाभ  फ्रेंच  तोप  से  अधिक  है

 यद्यपि  मूल  रूप  से  दोनों  तोप  सेना  को  स्वीकायं  यह  परिस्थिति  है  और  मैं  शपथ  लेकर

 उसे  दोहराना  चाहूंगी  कि  यही  बात  मैंने  माननीय  सदस्यों  को  तब  बतायी  जब  मैंने  उन्हें

 कुछ  महीने  पूर्व  सेना  मुख्यालय  में  जानकारी  दी  थी  ।”

 शा
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 पे  दययथिियायण

 ममता  बनर्जी  ]

 देश  और  सेना  के  उपकरणों  के  लिए  जनरल  सुन्दरजी  बोफोसं  तोप  खरीदने  के  लिए
 सहमत  हुए  थे  ।  मैं  इन  बातों  का  उल्लेख  इसलिए  करना  चाहती  क्‍योंकि  उन्होंने  कुछ  कहा
 प्ल्स्नि  भ
 किन्तु  उन्हें  वास्तविक  स्थिति  का  सामना  करना  चाहिये  कि  उन्होंने  क्या  कहा  है  और  कया  नहीं  ।

 संयुक्त  संसदीय  सम्रित  ने  नियमानुसार  नियन्त्रक  और  महालेखापरीक्षक  तथा  महा  लेखा

 परीक्षक  दोनों  को  बुलाया  था  ।  आप  जानते  हैं  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  सहायता  हेतु  संसद

 में  एक  संकल्प  भी  पारित  किया  था  ।  लेखापरीक्षक  ने  इस  समिति  के  साथ  सहयोग  किन्तु
 नियन्त्रक  और  महालेखापरीक्षक  ने  नहीं  किया  ।  नियन्त्रक  और  महालेखापरीक्षक  ने  यह  दलील  दी  है

 कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  पास  उपलब्ध  सामग्री  पर्याप्त  नहीं  थी  ।  यदि  संयुक्त  संसदीय  समिति
 के  पास  पर्याप्त  सामग्री  नहीं  तो  उन्होंने  क्‍या  पर्याप्त  सामग्री  जुटाई  थी  और  तब  उनके  आंकड़ों

 क्री  वास्तविकता  कहां  है  ?  हम  यहां  भी  यही  प्रइन  पूछना  और  उठाना  चाहते  उन्होंने
 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  पास  सामग्री  उपलब्ध  नहीं  थी  ।  हमारे  रक्षा  मंत्री  ने  उन्हें  विश्वास  दिलाया
 था  कि  उन्हें  रक्षा  मंत्रालय  अथवा  संयुक्त  ध्रंसदीय  समिति  सें  जो  भो  आवश्यकता  समस्त

 सभी  सामग्री  उन्हें  उपलब्ध  करायी  जायेगी  ।

 3.02  स०  च्‌०

 बसवराजेश्वरी  पोठासोन

 किन्तु  वे  उपस्थित  नहीं  हुए  ।  इसलिए  मैं  उन्हें  बताना  चाहती  हूं  कि  नियन्त्रक  ओर  महालेखा
 यद्यपि  निसन्देह  एक  संवंधानिक  प्राधिकारी  किन्तु  सेना  के  विशेयज्ञ  नहीं  वे  हथियारों

 की  प्रणाली  के  बारे  में  और  तोप  अ्रणाली  के  तकनीकी  मूल्यांकन  के  बारे  में  टप्पणी  नहीं  कर  सकते

 मैंने  पहले  मी  यह  कहा  था  कि  मैं  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  प्लालोचना  नहीं
 करना  चाहती  हूं  क्योंकि  वे  एक  सर्वोच्च  प्राधिकारी  हैँ  ।  किन्तु  उन्हें  अपने  क्षेत्राघिकार  के  बारे  में
 जानना  चाहिये  और  उन्हें  यह  जानना  चाहिये  कि  क्‍या  वे  अपनी  से  बाहर  गये

 हैं हँ  भथबा  नहा  ।
 तोप  अच्छी  है  अथवा  नहीं  अथवा  शास्त्र  प्रणाली  अच्छी  है  अथवा  पइम  बात  की  जांच  नियन्त्रक
 ओर  महालेखा  परीक्षक  को  नहीं  करनी  इसकी  जांच  रक्षा

 मुख्यालय  द्वारा  at  जानी  इसलिए  मैं  मत्री  महोदय  से  अनुरोध  क--ती  हूं  कि  नियन्त्रक  और
 महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  को  संयुक्त  संसदीय  समिति  को  भेजा  जाए  और  उन्हें  इस  रिपोर्ट  पर

 चर्चा  करनी

 रक्त  गम  सक  गो लय  अथवा  थल  सेना

 विपक्ष  ने  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  काफी  आलोचका  की
 मेरे  वरिष्ठ  और  अनुभवी  नेता  श्री  जगन्नाथ  कौशल  यहां  वे  बोलेंगे  तथा  अन्य  मित्र

 भो  मैं  सभो  मुद्दों  का
 उल्लेख  नहीं  कर  रही  हूं  ।  किन्तु  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहती  हूं  वि

 डन्होंने  वित्तीय  अनियमितताओं  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  के  शामिल  होने  के

 बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  उन्होंने  रिश्वत  लेने  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  उन्होंने  प्रक्रिया  के
 में-प्रक्रिय  सम्बन्धी  कमियों  और  चूकों  के  बारे  में  कहा  किन्तु  प्र/क्रया  सम्बन्धी  चूकों  की  जांच
 रक्षा  सेना  के  सौदा  समिति  द्वारा  की  जानी  क्‍योंपिः  वे  ही  विशेषज्ञ  हैं  ।

 नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक इन मामलों में बिदे८ हों हैं । केवल इसी मुद्दे पर मैं अपने
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 विपक्ष  के  मित्रों स ेकहना  चाहती हूं  कि  यह  कोई  नया  नहीं  उन्होंने  ऐसा कुछ  मी  नहीं  कहा  है
 उन्होंने  कोई  आलोचना  नहीं  की  है  ताकि  आप  त्यागपत्र  दें  और  संसद  में  कोलाहल  हम  जानते

 हैं  कि  विपक्ष को  आलोचना  करने  और  सरकार  का  विरोध  करने  का  अधिकार  किन्तु  उन्हें  इस
 संस्था  ,  संसद  को  नष्ट  करने  का  अधिकार  नहीं

 ]
 मैं  ज्यादा  बोलना  नहीं  चाहती  हूं  जो  मैंने  कवर  करना  है  उसको  कवर  करने  की  मैंने  कोशिश
 की  ।  मैंने  सुन्दर  जी  की  रिपोर्ट  को  कबर  किया  भौर  मधु  दंडवते  जी  ने  सी०  ए०  जी०  की  रिपोर्ट
 के  बारे  में  जो  उसको  भी  कबर  जब  सी७  ए०  जी०  वो  रिपोर्ट  पर  डिसबक्शन
 करने  का  मौका  आया  तो  विरोधी  दल  के  लोग  यहां  से  माग  गये  ।  इनके  पास  इस  बारे  में  जनता
 से  बोलने  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  वनातवाला  साहब  ने  सुबह  इनके  बारे  में  जो  कुछ

 कहा  वह  ठीक  ही  हका  कि  वह  इसका  पालिटिकल  फायदा  उठाना  चाहते  यह  जो

 सी०ए०जी०  लेकर  बिल्लाये हैं  मैं  उन्हें  कहना  चाहती  हूं  कि सी०ए०जी०  इज  नॉट  ए  फाइनल

 एथॉरिटी  ।  पहले  इसकी  रिपोर्ट  पी०  ए०  सी०  में  जायेगी  और  वहां  इस  पर  डिसक्शन  होने  के  बाद
 पता  लग  पायेगा  कि  स्नी०ए०जी०  की  रिपोर्ट  में  क्या  है  ।  हमारी  डिफेंस  मिनिस्ट्री  कहा  है  कि

 यह  बोफोसे  गन  बहुत  अच्छी  हैं  ।  आज  अमेरिका  पा  किस्तान  को  जो  राडार  दे  रहा  है  क्या  उसको
 देखते  हए  बोफोस  गन  खरीदनी  जरूरो  नहीं  हो  जाता  है  ?  देह  की  रक्षा  करने  का  काम  कांग्रेस  का

 है  और  ग्रह  अपोजिशन  का  काम  नहीं  है  ।  हमारे  अपोजिश्न  ने  सी०ए०जी०  की  |  पोर्ट  को  लेकर
 जैसा  एटीच्यड  किया  है  मैं  उसको  आलोचना  करती  हूं  ।

 मुझे
 इस  बात  की  खुशी  है  कि  शाहबुद्दीन  जी  हाऊस  में  आ  गये  हैं  और  उरहींने  रेजिग्नेशन

 नहीं  दिया  ।  मैं  एक  बात  अपने  अपोजिशन  दोस्तों  से  कहना  चाहती  हूं  कि

 है  जिनवतो  भरोसा  खुद  अपने  शानों

 वही  खुदा  के  सहारों  की  बात  करते  हैं  ।

 मैं  फिर  से  यही  कहना  चाहूंगी  कि  पी०ए०सी०  में  सी०ए०जी०  की  रिपोर्ट  पर  डिसक्शन  होने
 के  बाद  ही  असलियत  जानी  जा  सकती  हैं  ।  अंत  में  मैं  शेर  सुनाना

 को  कर  बुलंद  इतना  कि  हर  तकदीर  से

 खुदा  बंदे  से  खुद  पछे  बता  तेरी  रजा

 कांग्रेस  की  एचीवमेंट्स  को  देश  की  जनता  एप्रूव  करेगी  ।  इससे  उनका  रैजिग्नेशन  बादल  मैं

 छुप

 ।  े
 बोफोर्स *श्यी  पी०  सेलवेन्द्रत

 :  माननीय  समापति  मुझे  बोफोर्स  के  मामले  पर

 नियम्त्क-महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  पर  बडी  प्रसस्नता  बोफोस  मामले
 पर  यह्‌  चर्चा  कोई  नई  बात  नहीं  गत  दो  वर्षा  से  इस  सम्माननीय  सभा  में  इस  मामले  पर  अनेक

 बार  चर्चा  हुई  उन  चर्चाओं  के  दौरान  विपक्षी  सदस्यों  द्वारा  उटाये  गये  मुद्दों  के
 बारे  में

 तमिल  में  दिए  गए  माषण के
 अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 [  श्री  पी०  सेलवेन्द्रन  ]

 करण  दे  दिया  गया  था  और  विपक्षी  सदस्यों  द्वारा  लगाए  गए  आरोपों  का  खण्डन  कर  दिया  गया

 था  और  इसी  प्रकार  के  अनेक  स्पष्टीकरण  भी  सरकार  द्वारा  विप  सदस्यों  को  दे  दिए  गए
 ऐसी  स्थिति  में  जबकि  इस  मामले  को  भत्यधिक  महत्व  दिया  गया  मैं  इस  सम्माननीय  सभा  को

 यह  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  विपक्षी  सदस्यों  ने  ही  एक  संयुक्त  संसदीय  समिति  द्वारा  इस  मामले  की

 जांच  करने  की  मांग  की  जिन  विपक्षी  सदस्यों  ने  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  एक

 संयुक्त  संसदीय  समिति  का  गठन  करते  की  मांग  की  समिति  के  गठन  हो  जाने  के  बाद  उन्होंने

 ही  उसका  बहिष्कार  किया  है  और  इस  प्रकार  उन्होंने  अपने  दायित्वों  का  निर्वाह  न  करने  का  गंभीर

 संवंघानिक  अपराघ  किया  यदि  पूरे  मामले  की  सच्चाई  जानने  में  उनको  रुचि  थी  तो  उन्हें  इस

 समिति  वा  सदस्य  बन  जाना  चाहिए  समिति  में  रहकर  उस  पर  विचार-विभश्  तथा  परे
 मामले  से  संबद्ध  पूर्ण  ब्योरे  की  सूचना  सबसे  पहले  प्राप्त  करनी  चाहिए  थी  और  इस  प्रकार  सच्चाई

 को  जानना  चाहिए  जिन  सदस्यों  ने  संयुक्त  संसदीय  समिति  का  गठन  करने  को  मांग  की  थी

 उन्होंने  संयुक्त  संसदीय  समिति  में  शामिल  न  होकर  इस  तथ्य  की  पुष्टि  की  है  कि  उनकी  सच्चाई

 और  न्याय  में  कोई  गम्मीर  रुचि  नहीं  थी  ।  वे  सरकार  की  बात  सुनने  को  तैयार  नहीं  उनका

 एक-मात्र  उद्देश्य  किसी  न  किसी  बात  पर  सरकार  को  बदनाम  करने  का  उनका  रवेया  एकदम

 पक्षपातपूर्ण  था  ।  संयुबत  संसदीय  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  इस  रिपोर्ट  में  बिस्त॒त
 ब्यौरा  इससे  सरकार  पर  लगाए  गए  सारे  संदेह  निर्मल  हो  जाते  हैं

 न्‍

 तत्पश्चात्‌  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  इस  मामले  पर  श्रणनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  विरोधी

 दलों  ने  मांग  की  थी  कि  इसे  गत  सत्र  के  दौरान  समा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  सरकार  ने

 यह  माधश्वासन  दिया  कि  ज॑से  ही  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  के  लिए  तंयार  हो  उसे

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  तदनुसार  इस  महीने  को  18  तारीख  को  नियमन्त्रक-महालेखा

 परीक्षक  की  रिपोर्ट  समा  पटल  पर  रख  दी  गई  |  मैं  इस  सभा  को  यह  याद  दिलाना  चाहंगा  कि

 विरोधी  दल  के  एक  सदस्य  श.्रो०  मधु  जिन्होंने  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  पर

 चर्चा  करने  के  लिए  नोटिस  दिया  उन्होंने  इस  सभा  को  सदस्यता  से  आज  ही  त्याग-पत्र  दिया
 जिन  सदस्यों  ने  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  की  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  कराने  की  मांग  रखी  थी

 वही  लोग  अब  यह  राय  दे  रहे  हैं  कि  यह  रिपोर्ट  चर्चा  किए  जाने  योग्य  नहीं  उनका  कहना  है  कि

 प्रधान  मंत्री  को  त्याग-पत्र  दे  देना  उनका  कहना  है  कि  उन्हें  चर्चा  में  विध्वास  नहीं

 उनका  कहना  है  कि  वे  लोग  विचारों  का  आदान-प्रदान  करने  को  तंयार  नहीं  उनका  कहना  है

 कि  इस  रिपोर्ट  का  एकमात्र  समाधान  यही  है  कि  प्रधान  मंत्री  त्याग-पत्र  दे  दे  ।  वे  लोग  चर्चा  करने  से

 कतराते  वे  लोग  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  करने  से  किसी-न-किसी  प्रकार  बचना  चाहते  थे  ।  वे  इस

 बर्चा  से  इस  प्रकार  बच  निकले  हैं  जसे  कि  कोई  फिसलने  वाली  ईल  मछली  हाथों  से  फिसल  जाती

 इस  प्रकार  उन्होंने  अपने  उन  यित्वों  जिनके  लिए  उन्होंने  शव्थ  ली  को  न  निभाने  का

 भीर  संवंधानिक  अपराध  किया

 श्र डर  2।  4  2]  जे  ५०  ५1  उसके  अनुसार  नियन्त्रक-महालेखा  परोक्षक  की  रिपोर्ट  की

 पड़ताल  पहले  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  की  जाती  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  इस  की

 परीक्षा  किए  जाने  तथा  उसे  संसद  को  लौटाए जाने  से  पूर्व  ही  विपक्षी  सदस्यों  ने  प्रधान  मंत्री  के
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 त्याग-पत्र  की  मांग  की  इससे  विरोधी  सदस्यों  का  निहित  राजनतिक  उद्देश्य  परिलक्षित
 होता  है  ।

 अब  वे  लोग  प्रधान  मंत्री  पर  यह  आरोप  लगा  रहे  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  ने  संसद  के  समक्ष  भूठ
 बोल  कर  संसद  को  गुमराह  किया  है  और  वह  भ्रष्टाचार  में  लिप्त  उन्होंने  यह  प्रश्न  उठाया  है
 कि  कया  ऐसे  प्रधान  मंत्री  को  अपने  पद  पर  बने  रहने  का  अधिकार  मैं  उनसे  यह  कहना  चाहूंगा  कि
 वे  अपना  आत्मविश्लेषण  करें  ।  जहां  वे  सरकार  के  विरुद्ध  आरोप  लगा  रहे  वहीं  शेष  लोग  उन  पर
 माक्षेप  कर  रहे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  विरोधी  सदस्य  इस  सच्चाई  को  भूल  गए  आज
 द्रविड़  मुनेत्र  कड्घम  के  दो  सदस्थों  ने  प्रधान  मंत्री  से  त्याग-पत्र  की  मांग  की  और  बाद  में  उन्होंने  लोक
 सभा  से  त्याग-पत्र  दे  दिए  और  बाहर  चले  द्रविड़  मुनेत्र  कड़घम  राज्य  में  दूसरी  बार  सत्ता
 में  आया  जब  वे  लोग  पिछली  बार  सत्ता  में  थे  तब  द्रविड़  मुनेत्र  कड़घम  के  अध्यक्ष  और  वर्तमान

 मुख्य  मंत्री  cere
 ४7

 ***  ककਂ  ०००००००००००  ही  तत्कालीन  प्रुख्य  मंत्री  इतिहास  में  यह  पहली  घटना
 थी  जबकि  पहली  बार  कोई  सरकार  भ्रष्टाचार  और  सरकारी  तंत्र  का  दुरुपयोग  करने  के  आरोपों
 पर  बर्खास्त  को  गई  थी  और  जबकि  तमिलनाडु  में*******“पिछली  बार  मुख्य  मंत्री  थे  ।  आज  उन्हीं  के
 दल  के  सदस्यों  ने  प्रधान  मंत्री  के  त्याग-पत्र  की  मांग  करते  हुए  लोक  सभा  से  अपना  त्याग-पत्र  दे  दिया

 है  ।  यह  बड़े  दुर्माग्य  की  बात  तत्कालीन  द्रविड़  मुनेत्र  कड़धम  के  मुख्य  मंत्री  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार
 के  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  ।  तत्कालीन  द्रविड़  मुनेत्र
 कड़घम  की  सरकार  के  विरद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  सरकारिया  आयोग  की

 नियुक्ति  की  गई  इन  आरोपों  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  मुकहमा  चलाया  गया  था  और  द्रविड़

 मुनेत्न  कड़घम  के  मुख्य  मंत्री  की  ओर  से  श्री  शांति  भूषण  न्यायालय  में  उपस्थित  हुए  थे  तथा  उन्होंने
 यह  वकालत  की  थी  कि  /  ******  कम  "००  ०००***  सरकारी  तंत्र  का  दुरुपयोग  नहीं  किया
 प्राप्त  वकील  श्री  शांति  भूषण  ने  उनकी  वकालत  की  थी  ******  ००००९  ओऔर  उन्हें  उन  आरोपों  से
 बरी  कराने  की  चेष्टा  की  जब  1977  में  जनता  पार्टी  को  सरकार  सत्ता  में  प्राई  तब  श्री  शांति

 भूषण  को  केन्द्र  में  विधि  मंत्री  बनाया  गया  श्री  शांति  भूषण  जिन्होंने  न्यायालय  में  यह  तके
 दिया  था  freee:  *#**-*---  अष्ट  नहीं  उन्हीं  ने  संसद  में  ऐसा  करने  से  इंकार  कर  दिया

 उन्होंने  ******  wee  के  विरुद्ध  चलाए  जा  रहे  मुकदमों  को  वापिस  लेने  से  इंकार  कर  दिया  था
 ओर  जब  श्री  शांति  भूषण  ने  उनके  विरुद्ध  चलाए  जा  रहे  मुकदमों  को  वापिस  लेने  से  इनकार  कर
 दिया  था  तब  मुझे  आपसे  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि'**'**  Heese  पर  किस  प्रकार

 फूट-फुट  कर  रोये  थे  ।  उन्होंने  इसी  तर्क  के  आधार  पर  अपील  की  थी  कि  जब  केन्द्रीय  सरकार  बादल
 के  विरुद्ध  चलाए  जा  रहे  मुकदमें  वापिस  ले  सकती  तो  उन  जैसे  निरीह  अपराधी  पर  चलाए  जा  रहे

 मुकदमे  क्‍यों  वापिस  नहीं  लिए  जा  सकते  हैं  ।

 यदि  स्थिति  यही  है  तो  उनके  दल  के  इस  सभा  के  भूतपूर्व  माननीय  सदस्यों  से  मैं  यह  पूछना

 चाहूंगा  कि  उन्हें  प्रधान  मंत्री  से  त्याग-पत्र  मांगने  का  क्‍या  नेतिक  अधिकार

 आज  आंध्र  प्रदेश  में  क्या  हो  रहा  है  ?  महाकावब्यों  हमने  सुना  है  कि  ऋषि  विश्वामित्र  ने
 गंगा  वो  अपने  कमण्डल  में  मर  लिया  था--क्या  केवल  इसलिए  mH  **  पर्दे  पर

 मित्र  की  भूमिका  अदा  कर  रहे  बह  सोचते  हैं  कि  वह  पूरे  मारत  को  अपने  अधिकार  में  कर

 ~  a  ए ७  ७/फ$फ$फरफरफऑउप_ञ

 वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 समाचार-पत्रों  में  उनके  पुत्रों  और  उनके  दामादों  की  काली  करतूतें  प्रकाशित  होती  रही  हैं  ।  मुख्य  मंत्री
 के  विरुद्ध  जो  100  या  100  से  भ्रधिक  भ्रष्टाचार  के  आरोप  लगाए  गए  थे  उनमें  से  उनके  विरुद्ध
 लगाए  गए  10  या  10  से  अधिक  ऐसे  आरोपों  को  आंध्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने  उचित  मानते  हुए
 याचिका  स्वीवार  की  ऐसे  लोगों  को  प्रघान  राजीव  गांधी  से  त्याग-पत्र  मांगने  का  क्‍या
 अधिकार  है

 ।

 मैं  यहां  माननीय  सदस्यों  श्रौर  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  झोर  आकर्षित  करना

 चाहता  ये  व्यक्ति  इस  देश  की  राजनतिक  स्वतन्त्रता  और  अखण्डता  को  खतरे  में  डालने
 की  चेष्टा  कर  रहे  इस  प्रकार  वर्ष  1975  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  ने  जब  श्रीमती  इंदिरा  गांधी
 के  घुनाव  को  अवेघ  घोषित  किया  देश  में  कुछ  निहित  स्वार्थी  तत्वों  ने  इस  निर्णय  का  दुरुपयोग
 किया  और  देश  में  राजनंतिक  प्रसस्थरता  पंदा  वर  दी  ।  उन्होंने  विपक्षी  खतरे  का  दढ़तापूर्वक  सामना

 किया  और  इस  डेश  को  तोड़ने  के  उनके  विनाशकारी  मंसूबों  को  समाप्त  किया  ।  इस  उन्होंने
 हस  देश  को  विनाश  से  बचाया  ।  बे  जिन्होंने  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  विनिर्णय  को

 देश  को  अस्थिर  वरने  के  लिए  एक  हथिधार  के  रुप  में  प्रयोग  किया  आज  नियन्त्रक-महालेखा
 परीक्षक  की  रिपोर्ट  को  हथियार  के  रूप  में  प्रयोग  करके  उसी  तरह  बा  बर्य  कर  रहे  हैं  जिस  तरह
 बषं  1975  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  देश  को  बचाया  माननीय  प्रधान  श्री  राजीव
 को  भी  देश  को  अरिथिरता  और  विघटन  से  बचाने  के  लिए  व.दम  उठाने  देश  को  बचाने

 तथा  विपक्ष  की  चुनोती  का  सामना  करने  लिए  उनके  प्रयासों  में  हमारा  दल  तथा  इसके  सदस्य

 अपता  सच्चा  ओर  मजबूत  समर्थन  देने  में  एक  हैं  ।

 यह  वर्ष  चुनाव  वर्ष  विपक्ष  सरकार  को  सत्ता  से  हटाने  के  लिए  बोफोसं  तोप  को  अपने

 हाथ  में  लेना  चाहता  है  ।  वि.न्तु  मैं  बहता  बोफोर्स  तोप  सरव।र  के  पास  है  विपक्ष  के  पास  नहीं  ।
 विपक्ष  के  पास  तो  कागजी  तलवार  है  ।  चुनावी  युद्ध  में  उनके  काम  नहीं  आएगी

 यदि  आज  प्रधान  मंत्री  त्याग-पत्र  दें  देते  तो  उनसे  पद  मार  कौन  सम्भालेगा  ?  क्‍या  जनता
 दल  में  से  १ई  प्रधानमंत्री  बनने  के.लिए  सहमत  बिल्कुल  असम्मब  वे  प्रधान  मंत्री  के
 विरुद्ध  नारे  लगा  सबते  हैं  ।  वे  प्रधान  मंत्री  के  त्याग-पत्र  की  मांग  के  नारे  लगा  सड़ते  बे  लोक
 सभा  से  अपनी  सदस्मता  से  त्याग-पतन्र  दे  सकते  हैं  किन्तु  वे  एक  स्थिर  सरकार  नहीं  दे  सकत े।

 और  इसमा  नेता  श्री  राज़ीब  गांधी  स्थिर  सरकार  दे  सकते  आज  राजीब
 गांधी  प्रधान  मंत्री  कल  भो  वे  ही  प्रधान  मंत्री  यह  निर्णम  लोगों  की  अदालत  द्वारा,दिया

 समापति  महोदय  :  श्री  सेलवेन्द्रत  के  मापषण  में  जहां-बहीं  भी  श्री  श्री  एन०  टी०  रामाराव

 और  श्री  करणानिधि  के  विरुद्ध  आरोप  लगाए  गए  वह  बायंवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किए
 जायेंगे  ।

 भी  रास  प्यारे  पतिका  :  रुमापति  जब  मुख्यमंत्री  भ्रष्टाचार  में  लिप्त

 हो-और  न्यायालब  ने  उन्हें  पहले  ही  बतग्या-हो  तब-मी  बया  हम  उनका  नाम  नहीं  ले

 सकते  हैं  ?
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 समापति  सहोदय  :  वे  अपना  बचाव  करने  के  लिए  यहां  नहीं  इसीलिए हम  उनका  कम
 लेने  की  कोछिद्  नहीं  करते  नामों  का  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिए  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  नियम  यह  है  कि  नाम  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  कितु
 स्थिति  का  उल्लेख  हो  सकता  है  ।

 सभाषति  महोदय  :  स्थिति  का  उल्लेख  हो  सकता  है  किन्तु  केवल  नाम  हटाने  हैं  ।

 श्री  पो०  कुलनवईबेलु  :  इसमें  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  जब  ऐसा
 मामला

 तो  हम  नाम  का  उल्लेख  क्यों  नहीं  कर  सकते  हैं  !

 1३
 कन्तु  फिर  भी  मैं  रिकार्ड समापति  महोदय  :  हमें  नाम  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहिए

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  इस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  करने  रो  मैं  इस
 मामले  की  पृष्ठभूमि  और  इतिहास  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  चर्चा  आरम्म  होने  से  पहले
 अध्यक्ष  महोदय  ने  कुछ  टिप्पणियां  की  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  था  कि  मारत  का  नियन्त्रक

 महालेखा  परीक्षक  एक  संत्रंधानिक  अधिकारी  है  और  वह  किसी  के  अधीन  नहीं  किन्तु  यह  भी
 सच  है  कि  उसके  कत्तंव्य  1971  के  अधिनियम  के  अस्तगंत  निर्धारित  गए  हैं  और  यह  अधिनियम
 संसद  ने  पारित  किया  संबिधघान  में  यह  कहा  गया  है  कि  मारत  के  नियन्त्रक-महालेखा
 परीक्षक  के  कत्तंव्य  और  शक्तियां  संसद  द्वारा  अथवा  संसद  द्वारा  बनाये  गए  कानूनों  द्वारा
 निर्धारित  की  सभी  ने  यह  भी  स्वीकार  किया  है  कि  केम्द्र  ओर  राज्यों  दोनों
 के  खातों  की  लेखा  परीक्षा  करने  के  बाद  वह  रिपोर्ट  देता  वह  उस  रिपोर्ट  को  राष्ट्रपति
 को  भेजता  तब  राष्ट्रपति  उस  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रख्लने  के  लिए  लोक  सभा  को  देता  है

 था  लोक  सभा  प्रायः  सभी  मामलों  उस  रिपोर्टਂ  को  लोक  लेक्ला  समिति  को  सौंपतती  है  और  लोक
 लेखा  समिति  द्वारा  पूरे  मामले  पर  गहराई  से  विचार  करने  के  वह  मामला  पुनः  समा  में
 आता  है  और  यह  सभा  पर  निर्मर  है  कि  वह  उ्न  पर  चर्ना  और  वाद-बिबाद  करे  ।  इस  मामले  में
 कुछ  अभूतपूर्व  हुआ  है  ।  जब  बोफोर्स  मामला  उठाया  गया  संसद  ने  निर्णब  था  कि  वह  इस
 मामले  की  जांच  करेगी  क्योंकि  यह  काफी  लोक  महत्व  का  मामला  जांच  की  विधि  क्‍या
 अपनाई  गई  ?  उन्होंने  संयुक्त  संसदीय  स.मति  का  गठन  किया  और  कहा  कि  समिति  मामले  के  सारे

 पहलुओं  की  जांच  करेगी  ।  समिति  नियुक्त  की  गई  और  जब  समिति  निर्दशपद  निर्धारित  किए
 जा  रहे  विपक्ष  ने  यह  मुह्ा  उठाया  कि  इस  समिति  को  भारत  के

 यन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  तथा  जांच  एजेन्सियों  द्वारा  सहायता  की  जानी  संकल्प  में
 विशेष  रूप  से  यह  कहा  गया  था  कि  ये  तीनों  बिभाग  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  करेंगे  और

 aT  का  आदेश  था  ।  मैं  इन  सभी  बातों  का  उल्लेख  क्‍यों  कर  रहा  हूं  ?  मैं  कह  रहा  हूं  कि  यह

 संसद  वा  आदेश  यहां  तक  कि  संसद  का  यह  फंसला  नियत्रक-महालेखा  परीक्षक  के  लिए  भी  था
 ति  की  सहायता  की  जाए  क्‍योंकि  हम  सच  जानना  चाहते  क्‍या  हुआ  ?

 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  को  तब  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  सहायता  करने  के  लिए  सूचना  दी

 गई  थी  ।  इसी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  जंसी  जांच  एजेंसियों  ने  मी  माममे  की  जांच  उन्होंने

 पंयुक्त  संसदीय  समिति  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  इस  दलील  पर

 aly
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 [  श्री  जगन्नाथ  कौशल  ]

 सहायता  नहीं
 की  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  पास  उपलब्ध  रिकॉर्ड  व्यावसायिक  लेखापरीक्षा  के

 लिए  अपर्याप्त  होगी  ।  यह  अतकंसंगत  और  अप्रव्यापक  दलील  वे  यह  भूल  गए  कि  रक्षा  मंत्री  ने
 बहस  में  माग  लेते  समय  संसद  को  विश्वास  दिलाया  था  कि  संवेदनशील  मामलों  सारे  मामले

 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  सामने  रखे  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  नियन्त्रक-महालेखा
 परीक्षक  ने  सयुक्रत  संसदीय  समिति  को  अपनी  सहायता  नहीं  दी  ।  उनके  लिए  बेहतर  यही  होता  कि
 वे  बंठकों  में  हस्सा  लेते  ।  यदि  उन्हें  दस्तावेज  चाहिए  थे  तो  वे  इसके  लिए  सरकार  से  कहते  ।  यदि
 सरकार  दस्तावेज  पेश  न  करती  तो  समिति  प्रतिकूल  टिप्पणी  कर  सकती  थी  ।  उन्होंने  व्यावसायिक
 लेखापरीक्षा  की  दृष्टि  से  ऐसा  करने  से  इंकार  कर  दिया  ।  उन्हें  पता  था  कि  उनका  दायित्व  भारत
 सरकार  द्वारा  तंयार  किए  गए  लेखा  की  लेखापरीक्षा  करना  इसलिए  इन  बैठकों  में  भाग  न
 लेकर  वे  स्वयं  को  विवष्ट  अथवा  पूर्वाग्रहग्रस्त  महसूस  कर  रहे  बहरहाल  मामला  यहीं
 समाप्त  नहीं  हुआ  ।  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  पूरे  मामले  की  जांच  की  ,  पता  नहीं  उन्होंने  कितनी
 बेठकें  कीं  और  कितने  लोगों  का  साक्ष्य  किया  ।  जो  रिपोर्ट  उन्होंने  प्रस्तुत  की  है  वह  खानापूरी  वाली

 नहीं  बल्कि  सुविचारित  दस्तावेज  है  ।  रिपोर्ट  आने  पर  दोनों  सभाओं  ने  कई  दिन  तक  उस  पर  चर्चा
 की  और  वाद-विवाद  किया  और  अन्ततः  संसद  ने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  ।

 अब  मैं  एक  महत्वपूर्ण  संवेघानिक  मुहा  उठा  रहा  हूं  । जब  किसी  मामले  पर  संसद  विचार  कर

 भुकी  उसके  विषय  में  जांच  कर  चुकी  संसद  समिति  की  नियुक्ति  कर  चुको  हो  और  समिति
 |  रिपोर्ट  इस  सभा  में  स्वीकार  की  जा  चुकी  हो  तो  क्‍या  कोई  भी  संवंधानिक  अथवा  अन्य

 करण  उस  पर  फिर  से  विचार  कर  सकता  है  ओर  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  निष्कर्षों  के  प्रतिकूल
 निष्कर्ष  निकालने  के  लिए  स्वतन्‍त्र  है  ?

 है

 जंसा  कि  मैं  कह  चुका  यह  अभूतपूर्व  स्थिति  सभी  संवंधानिक  संसद  की

 सर्वोच्चता  में  विश्वास  रखने  वाले  व्यक्तियों  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  क्‍या  उन्हें  ऐसा

 करने  की  छूट  मैं  समा  में  यही  कहना  चाहता  जब  संसद  एक  मामले  पर  विचार  कर  चुकी
 संसद  भ्रपना  निर्णय  दे  चुकी  कोई  भी  व्यक्ति  उस  पर  फिर  से  विचार  नहीं  कर  सकता  है

 विशेष  रूप  से  वे  मुद्दे  जो  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  समक्ष  विचारार्थ  रखे  जा  घुके  पुनः  विचार

 हीं  किया  जा  सकता  है  ।

 क्‍या  यह  रिपोर्ट  इतनी  पवित्र  है  कि  हम  उसे  छ  नहीं  क्या  यह  रिपोर्ट  संसद  जो  कि

 सर्वोच्च  है  उससे  भी  ऊपर  इस  ३२  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  सभा  में  मेरा  नम्न  निवेदन  है
 कि  इस  रिपोर्ट  में  दुर्भाग्य  से  सिवाए  संयुक्त  संसदीय  समिति  द्वारा  विचारित  मुद्दों  के  अलावा  अन्य
 किसी  मुद्दे  पर  विचार  नहीं  किया  गया  इस  रिपोर्ट  में  ऐसे  किसी  मी  दस्तावेज  का  जिक्र  नहीं  है
 जो  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  पास  उपलब्ध  न  और  फिर  भी  प्रतिकूल  निष्कर्ष  निकाले  गए
 क्सि  पर  ?  उन  मामलों  पर  जो  संवेधानिक  सत्ता  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  हैं  ।

 हम  सब  जानते  हैं  कि  बिना  क्षेत्राधिकार  के  कोई  भी  कार्य  निरर्थक  यह  तो  निविवाद  7
 कि  यदि  कोई  व्यक्ति  अपने  क्षेत्राधिकार  से  आगे  बढ़ता  तो  उसके  निष्कर्ष  की  चाहे  वे  कुछ  मी

 कोई  न्यायिक  नहीं  होती  समा  से  मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  यह  नहीं  मुलगा  चाहिए  कि
 विपक्ष  ने  वस्तुस्थिति  से  मुँह  क्‍यों  मोड़ा  है  ।  संसद  ने  जब  संयुक्त  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  थी  तो
 भी  विपक्ष  भाग  खड़ा  हुआ  ।

 ऐसा  क्‍यों  ?  उन्होंने  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  गठन  की  मांग  की

 डर
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 ओर  सरकार ने  संसद  में  यह  ठीक  ही  कहा  था  कि  हालांकि  यह  अभूतपूर्व  स्थिति  संसद  ने  जांच

 एजेंसी  की  भूमिका  कमी  नहीं  निमाई,प  रनन्‍्तु  चुंकि  इस  मामले  से  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  सरकार

 के  उद्देष्यों  के  प्रति  उन्हें  शंका  तो  चाहे  ससद  इसकी  जांच  कर  इसमें  छिपाने  वाली  बात
 कोई

 नहीं  सरकार  का  पहले  ही  दिन  से  यही  रुख  था--हमें  कुछ  मी  नहीं  छिपाना  कृपया
 इसकी  जांच  करें  और  यदि  आप  क्सी  निष्कषं  पर  पहुंचें  तो  हम  उसका  अनुपालन
 विपक्ष  ने  यह  सोचा  कि  वे  ही  जाल  में  फंस  गए  हैं  इसलिए  इससे  माग  यही  स्थिति  अब
 पंदा  हुई  आप  स्मरण  करेंगे  कि  वे  समा  को  तब  तक  कार्यवाही  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  थे
 जब  तक  कि  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  समा  पटल  पर  न  रख  दी  जाये  ।  इसके  सभा  पटल
 पर  रखते  ही  उन्होंने  नियम  193  के  अन्तगंत  एक  प्रस्ताव  रखा  और  जब  भ्रध्यक्ष  ने  इसकी  अनुमति

 दी  तो  वे  फिर  मुकर  गए  ।  क्‍यों  ”  आखिर  उनकी  मति  भ्रष्ट  नहीं  हुई  परन्तु  दुर्भाग्य  की
 बात  है  कि  सरकार  की  आलोचना  के  जोश  में  उनमें  सनक  सवार  हो  गई  है  उनमें  गुण-दोष  की  पहचान
 विवेक  और  स्थिति  का  विवेचन  करने  को  शक्ति  जाती  रही  ऐसा  रुख  अपनाने  और  सभा  को
 एक  सप्ताह  तक  कायंवाही  न  चलने  देन  से  वे  कहते  हैं  कि  अब  और  कोई  उपाय  नहीं  यदि  उन्होंने

 की  हैं  ठो  वे  यह  कह  कर  गलती  पर  गलती  किए  जा  रहे  हैं  कि  शेष  अवधि  के  लिए
 संसद  के  कार्यचालन  में  कोई  सहायता  नहीं  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  निर्णय  है  और  ऐसा

 कहीं  नहीं  हुआ  है  ।  किसी  भी  संसद  में  संत्रद  सदस्यों  ने  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  संसद  की

 सहायता  से  इंकार  नहीं  किया  है  ।  मैं  यह  बात  दोहराता  हूं  कि  नियम  193  के  अन्तगंत  प्रस्ताव
 चाहे  इसे  हमारे  द्वारा  रखा  गया  हो  अथवा  विपक्ष  के  पर  चर्चा  ही  गलत  है  ।  हमें  शांतिपूबंक
 इस  मामले  पर  विचार  करंना  जो  मामला  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  को  दोनों
 सभाओं  द्वारा  स्वीकार  किये  जाने  के  बाद  निपटा  दिया  गया  कया  हमें  उस  मामले  पर  फिर
 विचार  करना  चाहिए  ?  मेरा  सादर  निवेदन  है  कि  संसद  को  भी  तब  तक  इस  मामले  की

 जांच  करने  का  अधिकार  नहीं  है  जब  तक  कि  संसद  में  नए  सिरे  से  कोई  दस्तावेज  प्रस्तुत  न  किये

 हि ।  (4 |  हा  ञ्य  ञ्र

 अब  अगर  मामला  यह  नहीं  है  और  ऐसा  नहीं  है  तो  मेरा  यही  निवेदन  हालांकि  मैं
 काफी  असे  से  संसद  सदस्य  लेकिन  फिर  भी  सभी  को  सारे  नियमों  का  ज्ञान  नहीं  कि  जो
 सदस्य  लोकतांजल्लिक  संस्थान  और  संसद  की  सर्वोच्चता  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  €च्छुक  हैं  उन्हें
 इस  मुद्े  पर  भी  गम्भीरता  से  जांच  करनी  क्‍योंकि  मेरे  रूयाल  से  हम  ऐसी  बात  करने  जा
 रहे  जिसका  पहले  से  कोई  उदाहरण  नहीं  जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  इस  सारे  बोफोसं
 सौदे  के  मामले  से  ऐसी  परिस्थिति  पैदा  हुई  जिससे  पूर्वोदाहरण  पैदा  हुए  जिनका  पहले  कोई

 पूर्वोदाहरण  नहीं  हम  खुद  गलती  पर  कृपया  ऐसे  पूर्वोदाहरुण  न  पैदा  करे  जिससे  हमारी
 मावी  पीढ़ी  को  उलभन  का  सामना  न  करना  पड़े  ।

 इस  प्रइन  के  बारे  में  समी  एक्मत  हैं  कि  संसद  सर्वोच्च  क्षेत्राधिकार  के  इस  जटिल  प्रदइन  पर

 अपने  विचार  व्यक्त  कर  देने  के  पश्चात्‌  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  अगर  हमें  कुछ  विचार  करना  ही  है  तो

 हमें  रिपोर्ट  पर  एक  नजर  डालनी  होगी  ।  मैंने  कई  बार  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  ।2  पृष्ठों  में
 मात्र  दो  ५हरा  हैं  ।  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  इस  मामले  पर  हफ्ते  और  महीने  लगाए  हैं  और
 सेना  के  समी  उच्च  अधिकारी  और  रक्षा  मंत्रालय  के  सभी  उक्षच  अधिकारियों  से  पूछताछ  की  है  ।
 सबसे  महत्वपूर्ण  जनरल  सुन्दरजी  का

 al?
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 महोदय  पीठासोन

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  साक्ष्य  श्री  गणपति  का  वह  सचिव  मुझे  खेद  है  कि  मैंने
 कहा  हमने  साक्ष्य  वास्तव  में  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  उनका  साक्ष्य  लिया  था  और  मैं  भी
 उस  समिति  का  एक  सदस्य  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  सभी  मुद्दों  पर  विचार  करके  किसी
 निर्णय  पर  पहुंचना  कोई  आप्ान  कार्य  नहीं  हम  जैसे  लोग  जो  वकील  उन्हें  मालूम  है  कि
 उच्च  उच्चतम  न्‍्ययालय  और  सत्र  न्यायलयों  में  कितनी  महिकल  से  समस्थाओं  को  सलभाया

 साक्षी  के  हावभाव  का  भी  पीठासीन  अधिकारी  पर  गहरा  भ्रसर  पड़ता  संयुक्त
 संसदीय  समिति  का  सदस्य  होने  के  भाते  मैं  कह  सकता  हूं  कि  अगर  किसी  ने  जनस्ल  को
 साक्ष्य  कक्ष  में  देखा  है  तो  वह  एकदम  कहेगा  कि  वह  देश  के  सबसे  सर्वोत्तम  सैनिकों  में  से  आप
 उनके  हौसले  को  देखें  ।  उन्होने  पांच  बार  लिए  गए  निर्णय  को  मी  बदल  दिया  ।  पहले  के  निर्णंयों  में
 जिनमें  वे  खुद  मी  शामिल  उन्होंने  परिस्थितियों  मैं  परिवर्तन  आने  के  कारण  बदल  दिया  ।  बहुत
 कम  लोगों  का  ऐसा  हौसला  होता  तब  उन्होंने  कहा  मैं  शपथपूर्वक  कहता  मैं  अपने
 द्वारा  कहे  गए  प्रत्येक  शब्द  पर  कायम  रहूंगा  ।  अगर  मैंने  यह  निर्णय  नहीं  बदला  तो  पं  राष्ट्र
 की  सुरक्षा  के  प्रति  अपने  कत्तंव्य  में  असफल  रहता  ।”  हमने  उनसे  पूछा  कि  परिस्थितियों  में
 कौन  से  परिवतंन  हुए  मैं  कहना  चाहता  हूं  किਂ  मैं  जनरल  सुन्दरजी  का  आलोचक  मैं  उनसे
 बार-बार  प्रइन  पछता  रहा  |  मैंने  कहा  प्रत्येक  यही  महसूस  करेगा  कि  यह  पलट  जाने
 जैसा  कार्य  पहले  पांच  बार  निर्णय  लिए  जा  चुकेਂ  हैं  और  छठी  दफा  आपने  कह  दिया
 आपने  कहा  है  कि  क्षमा  ।  मैं  प्री  तरह  विश्वास  नहीं  कर

 उन्होने  मैं  आपको  विदंवास  दिलाने  का  प्रयास  करू  मैंने  बहा,““आप  कहते
 रहें  ।”'  उन्होंने  हम  इस  प्रकार  की  तोप  खरीदने  का  विचार  करते  तब  हम  जानते
 हैं  कि  इस  तोप  में  यही  खतरा  है  भ्रगर  कुछ  सेंकण्ड  में  इस  तोप  का  पता  लगाने  वाले  रॉडार  का
 आविष्कार  हो  जाता  तो  ऐसे  मामले  में  हमारे  लिए  और  दोनों  ही  बेकार

 लेकिन  राय  यही  है  कि  ऐसा  रॉडार  विकसित  करने  में  1)  या  ।5  व  लग  उन्होंने
 1986  में  अमरीका  ने  ऐसा  रॉडार  बनाने  में  कामयाबी  हासिल  की  और

 इसे  पाकिस्तान  को  भी  सप्लाई  किया  ।  जेसे  ही  इसने  इसे  पाकिस्तान  को  सप्लाई  तो  उस  सौदे
 के  बारे  में  उन्होंने  कहा  कि  इसके  पक्ष  में  एण्ड  सकृष्टः  क्षमता  को  ही  ध्यान  में  रखना
 जिसे  हम  कमी  भी  समझ  नहीं  पाए  ।”  उन्होंने  हमें  समझाने  का  प्रयास  किया  ।  मैं  सदन  में  इसे
 स्पृप्ट  करने  का  प्रयास  करू  उन्होंने  का  अर्थ  यह  जब  हमारी  तोप
 गोला  फैंकती  है  तो  रॉडार  30  संकण्ड  के  तोप  की  सही  स्थिति  का  पता  लगा  लेगा  ओर  श्र
 40  से  50  संकप्ड  के  अंदर  हमारी  तोप  को  जवाबी  हमल  में  नष्ट  कर  सकता  हम  ऐसा  नहीं  होने

 ईे  सकते  ऐसी  तोप  दरकार  जो  फायर  करने  के  वाद  तुरन्त  अपनी  स्थिति  बदल  ले  ।
 केवल  बोफोर्स  तोप  में  ही  यह  गुण  विद्यमान  था  ।”  मैं  सभा  से  एक  प्रश्न  पछना  चाहता  क्‍या

 सेना  का  कोई  मी  प्रमुख  ऐसी  तोप  खरीदने  का  खतरा  मोल  ले  सकता  जो  अपनी  स्थिति  तुरन्त
 न  बदल  क्‍योंकि  मात्र  40  से  50  संकण्ड  के  अन्दर  ही  जवाबी  हमला  हो  सकता  है  ?  उन्होंने
 गोला  दागे  और  सकूटਂ  क्षमता  आदि  को  स्पष्ट  करने  में  काफ़ी  समय  लगाया  ओर  इन्हें
 बिस्तार  से  बताया  ।
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 हमें  तोपों  की  मारक  क्षमता  के  प्रदर्शन  स्थल  पर  ले  जाया  गया  उन्होंने  इस  दृश्य  को  एक  बुद्ध

 क्षेत्र  की  भांति  लिया  |  उन्होंने  कई  प्रदर्शत  किए  ।  छुके  हस  बात  का  दुःख  है  कि  इस  रिपोर्ट  में
 की  गुणवत्ता  की  भी  आलोचना  की  गई  जिस  पर  प्रतिपक्ष  ने  कभी  सन्देह  नहीं  किया  ।  जब  क्रभ्ी

 हमने  यह  बताने  का  प्रयास  किग्रा  कि  हमें  सबसे  ब'ढ़या  तोप  मिन्नी  हैं  तो  प्रतिपक्ष  ने  यही
 बारे  में  किसने  सवाल  उठाया  हमारा  तो  केवल  यही  सवाल  है  कि  इस  सौदे  में  कुछ

 बिचौलिए  थे  जिन्होंने  वह  पेसा  हडप  लिया  ।””  अ्त्र  हम  पुन  यही  बहस  कर  रहे  हैं  कि  यह  तोप
 बढ़िया  थी  अथवा  घटियां  ।  यह  एक  बड़ी  दुर्माग्यपूर्ण  स्थिति  रक्षा  मंत्री  जी  ने  समा  में  कई  बार

 कहा  है  कि  :  इस  नाजुक  मामले  की  आलोचना  मत  कीजिए  ।  सेना  ने  सदा  निष्पक्षता  से
 यही  कहा  है  कि  उन्हें  दोनों  तोप  स्वीकार्य  दोनों  तोपें  अच्छी  हैं  ।  प्रत्येक  की
 थोड़ी  सी  भलग  विशेषता  है  तो  वूसरी  तोप  में  थोड़ी  सी  दूसरी  विशेषश्ञा  है  जो  पहलो  में  नहीं  है  ।
 इस  प्रकार  दोनों  तोपों  में  थोड़ी  सी  अच्छाई  है  ओर  थोड़ी  सी  कमी  होने  से  दोनों  का  महत्व  बराक्नर

 हो  जाता  एक  स्तर  पर  हमने  सोचा  कि  तोपें  थोड़ी  बढ़िया  होंगी  ।”  और  जब  हमारी
 क्षेत्रीय  सुरक्षा  के  वातावरण  में  बदलाव  भाया  शो  जनरल  सुन्दरजी  ने  कहा  :  मैं  इस  निर्णय

 क्रो  नहीं  बदलता  तो  मैं  सेना-प्रमुख  के  रूप  में  असफल  हो  जाता  ।”  भब  मैं  यह  पूछना  चाहता
 क्ष्या  प्रत्येक  आदमी  के  मन  में  जो  कुछ  मी  कह  सव॒ता  है  ?  उसका  ऐसा  कनच्गा  बड़ा  गे
 जिम्मेदाराना  रबंया  हमे  इन  मामलों  पर  बड़ी  जिम्मेदारी  से  बहस  करनी

 माननीय  जरा  म॒र्के  खेद  है  कि  मैं  इस  त-ह  से  सम्बोधन  करने  का

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  हमने  अति  प्रतिष्ठित  न्यायाधीशों  द्वारा  भरत्यन्त  जठिल
 समस्याओं  को  जांच  होते  हए  देखी  है  --...  ।

 अध्यक्ष  भ्रहोबरय  :  अब  तो  गालियां  सहने  की  आदत  हो  गई  कोई  फरके  नहीं  पड़ता
 आप  लो  मायनॉरिटी  की  बात  करते  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  वे  तो  उनके  हिस्से  में  आई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बता  रहा  नोयों  ने  आदत  डाल  दी  है  ।

 को  जगसताथ  कोदाल्  :  गालियां  देना  तो  मेरे  हिस्से  में  आएगा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इतनी  गिरावट  आ  गई  है'*'**ਂ

 श्री  जगस्नाथ  कौत्रास  :  मैं  तो  कह  रहा  था  कि  हमने  उच्चत्तम  न्यायालय  के

 उच्चत्तम  न्यायालय  के  कार्यरत  13  न्यायाधीशों  की  खण्ड  पीठ  द्वारा  महीनों  तक  किसी  मामले
 पर  विचार  विमर्श  करते  देखा  और  कभी-कभी  आप  देखते  हैं  कि  क्‍या  होता  है  ।  सात
 न्‍्यायाघीश  एक  तरफ  होते  हैं  ।

 और  न्यायाधीश  दूसरी  तरफ  ॥  कौन  जानता  है  कि  6  न्यायाधीश

 सही  हैं  अथवा  दूसरे  पक्ष  के  7  न्यायाधीश  सही  हैं  ?  लेकिन  एक  बात  हम  जागते  हैं  और  जब

 हम  इस  व्यवसाय  में  भ्राए  तो  यह  बात  हमें  बड़े-बड़े  न्‍्यायाधीशीं  ने  बताई  थी  ।  ऐसा  कहा  गया
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 [  श्री  जगनताथ  कौहाल  ]

 है
 ***  निर्णय  सही  होने  को  कोई  गारन्टी  नहीं  लेकिन  इसे  सही  माना  जाता  क्‍योंकि  यह

 सर्वोच्च  प्राधिकारी  का  निर्णय  होता  इसी  संसद  ने  संयुक्त  संसदीय  समिति
 की  रिपोर्ट  को  स्वीकार  किया  संयुक्त  संसदीय  समिति  गलत  निर्णय  ले  सकती  लेकिन  मामले
 को  कहीं  तो  समाप्त  होना  और  हम  जितना  मी  समय  यहां  लगाते  इसका  मार  राजकोष  पर

 ही  पड़ता  एक  बार  लोक  समा  द्वारा  इसके  आँकड़  दिए  गए  जो  कि  चौंकाने  वाले  और

 हम  बार-बार  इस  विषय  पर  बहस  करते  आ  रहे  किसलिए  ?  केवल  एक  ही  प्रयोजन  के  लिए  |

 हमें  कहते  रहना  सरकार  भ्रष्ट  यह  भ्रष्ट  यह  भ्रष्ट  कीचड  उछालते
 किसी  पर  तो  गिरेगी  ही  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से उनके  लिए  इस  रिपोर्ट  में  भी  संयुक्त  संसदीय  समिति
 के  इस  निष्कर्ष  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  क्योंकि  उन्होंने  केवल  यही  उद्धुत  किया  है  कि

 संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  :  धनराशि  तीन  विदेशी  कम्पनियों  को
 दी  गई  लेक्नि  वे  कहते  हैं  समेटने  संबंधी  प्रभारਂ  और  हमारे  पास  इसका  कोई
 प्रमाण  नहीं  है  कि  वह  रिश्वत  थी

 ।
 जब  आपके  पास  कोई  प्रमाण  ही  नहीं  है  तो  निश्चितरूप  से  सर्व

 विदित  पुनः  एक  स्वीकृत  सिद्धान्त  सामने  आता  चाहे  कितना  ही  सुदृढ़  सच्चाई  का
 स्थान  नहीं  ले  सकता  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होता  तो  कानून  का  शासन  ही  समाप्त  हो  जाता  |  तब
 केवल  एक  ही  कानून  को  बुराई  और  उसे  फांसी  पर  चढ़ा  दो  ।'  इसकी  हम

 अनुमति  नहीं  दे  सकते  |  यहां  तक  कि  इन्दिरा  गान्धी  के  हत्यारों  पर  भी  मुकदमा  चलाया  गया
 और  हम  सब  जानते  हैं  कि  उन्हें  फांसी  पर  चढ़ाने  में  चार  वर्ष  लग  क्‍यों  ?  हम  पाकिस्तान  की
 स्थिति  जानते  हैं  कि  वहां  क्या  हुआ  था  ।  व्यक्ति  की  हत्या  की  गई  और  हत्यारे  का  भी  तत्काल
 नामोनिशान  मिटा  दिया  गया  ।  हम  ऐसी  स्थिति  में  विश्वास  नहीं  करते  ।  हम  तो  कानून  का  शासन

 कायम  करके  चलते  हैं  ।

 मुझे  एक  मामले  की  याद  सरदार  प्रताप  सिंह  करों  की  हत्या  की  मैं  उनके  हत्यारे
 की  वापसी  के  लिए  महाधिवक्ता  के  रूप  में  नेपाल  गया  ।  नेपाल  सरकार  इस  मामले  पर  टालमटोल
 कर  रही  तत्पश्चात  मुझे  ग्यायालय  में  पेश  होना  पड़ा  ।  मैंने  कहा  :  मित्र  देश  से  किस
 बात  के  लिए  कह  रहे  हम  केवल  यही  कह  रहे  हैं  कि कृपा  आप  इस  व्यक्ति  पर  मुकदमा
 चलाने  के  लिए  इसे  हमारे  सुपुर्दं  कर  और  हमें  गव॑  है  कि  हमारी  न्यायपालिका  पूर्णतः  स्वतन्त्र

 है  ।  पूरे  मामले  की  जांच  की  ऐसा  नहीं  कि  दोषी  व्यक्ति  को  फौरन  फांसी  पर  लटका

 देंगे  । हम  पहले  उस  पर  मुकदमा  चलाएंगे  और  मुकदमे  के  बाद  यदि  वह  निर्दोष  पाया  जाता  है  तो

 उसे  छोड़  दिया  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  न्यायाधीश  इस  बात  से  सहमत  हो  उन्होंने
 कहा  ;  मैं  सहमत  आपकी  एक  स्वतन्त्न  न्यायपालिका  और  जब  हमने  संस्थाएं
 स्थापित  की  हैं  तो  हमें  कानून  का  शासन  मानन  और  कानून  का  शासन  इस  फ्रकार
 आप  दोष  सिद्धि  संबंधी  निर्णय  तब  तक  नहीं  दे  जब  तक  इसके  अकाट्य  परिणाम  न  हों  ।!

 अब  मैं  मारत  के  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  24  के  अंतिम  पैरे  को  पढ़ना
 चाहता  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 मंत्रालय  ने  1985  में  यह  निर्णय  लिया  था  कि  आयातित  हथियारों  तथा
 उपकरणों  की  खरीद  निर्माताओं  से  सीधे  की  जाएगी  और  बीच  में  कोई  एजेंट  नहीं  होंगे  ।

 किन्तु  बोफोस  से  एजेंट  रखने  के  बारे  में  कोई  निश्चित  लिखित  आएवासन  नहीं  लिया
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 गया  ।  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  निष्कर्षों  के  बोफोस  ने  तीन  विदेशी  कम्पनियों  को

 319.4  मिलियन  स्वीडिश  क्रोनरों  का  भुगतान  किया  ।  करार  में  एजेंटों  की  नियुक्ति  न  करने
 के  किसी  उपयुक्त  उपबंधघ  के  अ्रभाव  मंत्रालय  बोफो्स  के  एजेंटों  को  की  गयी  अदायगी  के
 बराबर  की  रकम  कम  नहीं  करवा  सका

 यही  सारा  भगड़ा  अब  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  देखें  ।  हमने  इस  बात
 की  छानबीन  की  भौर  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  हमें  इस  उपबंघ  को  करार  में  न  लिए  जाने  के
 प्रभावों  को  समझाने  के  लिए  महान्यायवादी  को  बुलाया  ।  मैं  उनके  साक्ष्य  को  केवल  कुछ  पंक्तियां

 उद्धत  करना  चाहूंगा  जो  इस  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  179  से  ली  गई  हैं  ।  इनमें  कहा  गया  है

 ने  यह  मत  व्यक्त  किया  कि  चूंकि  मारत  सरकार  ने  यह  स्पष्ट  कर  रखा  था
 कि  वे  बोफोस  से  सीधे  खरीद  करेंगे  और  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  खरीद  में  कोई
 बिचोलिया  नहीं  तो  यह  करार  की  एक  पूर्व  शर्त  है  ।'

 महान्यायवादी  का  यह  कथन  इसी  पृष्ठ  पर  आगे  उन्होंने  कहा  है  कि  :

 बोफोर्स  यह  छ्तं  पूरी  करने  के  लिए  बाध्य  था  ।”

 उन्होंने  आगे  कहा  :  खरीद  की  यह  पूव॑  छा्तं  कि  इसमें  कोई  बिचौलिया  नहीं  को
 न्यायालय  में  साबित  किया  जा  सकता  है  हालांकि  खरोद  को  शर्तों  में  यह  बात  नहीं  उच्चतम
 न्यायालय  के  समक्ष  ऐसा  प्रइन  आया  था  ।  उच्चतम  न्यायालय  का  एक  विनिर्णय  भी  है  ।

 यह  पूछे  जाने  पर  कि  क्‍या  यह  आवह्यक  नहीं  था  कि  इस  आशय  का  उपबंध  करार  में
 निद्िचतरूप  से  शामिल  किया  महान्यायवादी  ने  उत्तर  दिया  :

 मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  इसे  शामिल  करना  बहुत  आवदध्यक  था  क्‍योंकि  शर्तें  दो  पार्टियों
 के  बीच  में  पूर्व  श्तं  मोखिक  मी  हो  सकती  यह  आदेश  नहीं  दिया  जा  सकता  है  कि
 हसका  लिखित  रूप  में  होना  आवश्यक  है

 दुर्माग्य  से  वे  महान्यायवादी  की  राय  सुनने  से  वंचित  रह  गए  हैं  ।  इसलिए  स्वामाविक  है  कि  वे  यह

 कहेंगे  कि  आपने  इसे  करार  में  शा  मल  क्‍यों  नहीं  किया  था  ।  चूंकि  प्रापने  इसे  करार  में  प्रल

 किया  इसलिए  आप  उन  तीन  विदेशी  राष्ट्रों  को किए  गए  मुगतान  को  वापस  लेने  को  स्थिति
 नहीं  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  हमने  घृणाजनक  स्थिति  तक  इस  पर  चर्चा  की  है  ।

 बोफोर्स  का  मत  यह  है  कि  यह  मुगतान  समापन  प्रभारों  के  रूप  में  क्या  गया  हम  उन  सभी

 करारों  को  कारबार  की  गोपनीयता  के  आधार  पर  रोक  सकते  किन्तु  इसको  अनुपस्थिति  में

 हमारे  पास  यह  कहने  के  लिए  कुछ  सामग्री  नहीं  है  कि  उन्हें  रिष्बत  दी  गई  वास्तव  में  रिएयत

 नहीं  दी  गई  जिसका  कारण  यह  था  कि  वे  तीनों  जो  समाप्त  किए  गए  इस  करार

 से  बिल्कुल  सम्बन्ध  नहीं  रखते  वे  करार  बोफोस  के  विश्वव्यापी  व्यापार  से  सम्बन्धित  हैं

 चंकि  श्री  राजीव  गांधी  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  हम  बीच  में  कोई  बिचौलिया  नहीं  रखेंगे

 तो  वे  घबरा  उन्होंने  उन  एजेंटों  से  सम्पर्क  उन्होंने  क्षमा  यदि  आप

 हमारा  करार  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो आप  उतनी  अदायगी  कीजिए  जितनी  कि  उ.चत  समभते

 हैं  ।  बोफोस  कम्पनी  के  प्रतिनिधियों  ने  अपने  साक्ष्य  के  दौरान  हमें  बताया  कि  हमारे  सामने  केवल

 तीन  मार्ग  हमें  या  तो  माध्यस्थम  की  शरण  लेनी  होती  या  हम  न्यायालय  जाते  अथवा  हम  उनके

 साथ  यह  समभोता  कर  उन्होंने  कहा  कि  हमने  सोचा  कि  अगर  हमने  कोई  अन्य  तरीका  अपनाया
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 जप  _  अब  — मम ———  न  जप

 [  श्री  जगन्नाथ  कीशछ  ]

 होता  ती  उससे  कठिनाई  पैदा  हीगी  इसलिए  क्‍यों  न  उनके  साथ  समभौता  कर  लिया  इसलिए
 उन्होंने  करार  समाप्त  करने  के  लिए  आपके  साथ  और  उनके  साथ  यह  समभोौोता  किया  ।  स्वीडन  के
 वकील  ने  एक  निष्कर्ष  निकाला  है  ।  निष्कर्ष  यह  है  कि  चूंकि  हइसका  कोई  प्रमाण  नहीं  इसलिए
 यह  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सफता  कि  बौफर्स  का  शत  भ्रसत  था  ।  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  इन
 मामलों  की  न्यायाधीशों  की  तरह  जांच  की  ।  आज  मैं  इस  रिपोर्ट  के  विरुद्ध  कोई  कड़ी  बात  नही
 कहना  साहता  क्‍योंकि  आपने  हमें  चर्चा  शुरू  करमे  से  पहले  चेता  दिया  आपने  हमें  संयुक्त
 संसदीय  समिःतत  के  आचरण  प१र  टिप्पणी  फरने  से  मना  किया  किन्तु  हम  निश्चय  ही  संयुक्त
 संसवीय  समिति  के  निष्कर्षों  की आलोचना  करेंगे  ।  यह  निष्कर्ष  पूर्ण रूप  से  अस्वीकाय्य  है  ।  अब  हमें
 बगले  मामले  पर  विचार  करना

 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  ब्रत्येक  ्यक्ति  को  समम्ाने  की  कोछक्षिश  की  है  कि  खरीदी  गयी
 तोप  तबनीकी  दृष्टि  से  बेहतर  नहीं  है  ।  मैं  यह  कहता  हूं  कि  यह  उनका  अधिकार

 क्षेत्र  नहीं  है।यह  किसी  भी  तरह  से  उनका  अधिकार  क्षेत्र  नहीं  है  ।  यह  सेना  श्रौर  रक्षा  मंत्रालय
 का  अधिकार  क्षेत्र  है  ।  उनका  अधिकार  क्षेत्र  केवल  यह  है  कि  क्‍या  लेखा-जोखा  उचित  रूप  से  त॑यार
 किया  गया  क्‍या  भारत  की  संचित  निधि  से  निकाले  गये  धन  को  उचित  रूप  से  व्यय  किया  गया

 है  ।  क्या  इस  घनराशि  को  एक  उचित  अधिकारी  ने  व्यय  किया  यह  नहीं  कि  उन्होंने  यह्‌  अथव
 वह  तोप  खरीदी  ।  तब  तो  भारत  के  नियन्त्र  क-महालेखा  परीक्षक  निष्चित  रूप  से  सेनाध्यक्ष  से  भी

 अप र  जो  कोई  भी  नहीं  हो  सकता  ।

 क्री  ए०  चाहस  :  किन्तु  क्पिक्ष  तो  ऐसा  कहता  विहक्ष  की  यही  घारणा  है  ।

 सकता  हूं  कया  कोई  मी  सरकार  अपने  सेसाध्यक्ष  पर  अविष्वास  करके  कार्य  कर  सकती  है
 ?

 क्या  कोई  सरकार  कायय  कर  सकती  है  ?  भर  इससे  भी  मु्मे  यह  कहते  हुए  गये  होता

 क्योंकि  एक  बार  जनरल  सुम्दरजी  मेरे  पात  आए  थे  ओर  मैंने  पूछताछ  की  थी  ।  उन्होंने  कहा  कि  वे
 विश्व  के  बिरले  जनरलों  में  से  एक  हैं  ।  यही  लोग  कह  रहे  इस  समय  हम  उनकी  ही  ईमानदारी

 पर  शक  घर  रहे  यह  बहुत  दुर्माग्य  की  बात  यदि  हम  अपने  में  से  सर्वोक्ष्ष  पद  पर  बंठे

 ब्यकित  की  ईमानदारी  पर  सन्वेह  करते  रहेंगे  को  इस  देश  में  कोई  भी  सुरक्षित  नहीं  रह  सकता  है

 और  हमें  यह  सीखना  चाहिये  कि  प्रजातग्त  में  इस  तरह  से  काय  नहीं  होता  प्रजातन्त्र  का
 मतब्लब  है  कानून  का  शासन  |  जब  लक  आपके  था  कोई  प्रमाण  नहीं  कृष्या  किसी  ब्यक्ति  के

 वित्तद्ध  कोई  निन्दत्त्मक  बात  न  कहें  ।  ध्यक्ति  का  चस्त्रि  बनाने  में  वर्षों  लग  जाते  हैं  और

 किसी  व्यक्ति  का  छरित्र  एक  क्षण  में  मष्ट  हो  सकता  है  ।

 श्री  जगरमायथ  कौशल  :  कोई  मी  नहीं  हो  सकता  ।  क्या  मैं  क्निम्नता  पूर्वक  यह  पूछ

 मैं  यह  कहता  हूं  ।  दुर्माग्यवश  इस  समय  हम  विपक्ष  की  अनुपंस्थित  में  यह  वाद-विवाद
 कर  रहे  इसके  लिए  मुझे  खेद  वे  यहां  होते  तो  मैं  कुछ  ज्यादा  बोलता  ।  सोभाग्य  से  एक  सदस्थ

 आये  हैं  ।

 लो  ए०  चाल  :  उन्हें  त्यागपत्न  देना  पड़ा  ।

 क्री  बी०  शोभानाह्ीश्वर  राब  मेरा  व्यवस्था  का  एक  प्रशन

 भ्थ्व
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 अध्यक्ष  महोदय  :  किस  विषय  पर  ?

 भरी  बी०  शोशनाद्रीवब  र  राब  :  हसी  मुद्दे  जिस  पर  चर्चा  हो  रही  अर्थात्‌
 महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ।  वे  अभी  भी  इस  सभा  के  सदस्य

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रथान  मंत्री  के  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री
 शीला  :  यदि  वे  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  रोकने  वाला  कोई  नहीं  है  ।

 किन्तु  एक  माननीय  सदस्य  इस  समय  बोल  रहे  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भ्रापको  इस  वाद-विवाद  में  माग  लेने  के  लिए  समय  दूंगा  ।

 श्री  बी०  शोममाद्रीतवर  राब  :  क्‍या  श्राप  मुझे  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाने  की  अनुमति
 नहीं  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  आपको  बाद  में  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  की  अनुमति  मैं

 आपको  इसका  उत्तर  देने  का  भी  समय  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  जवाब  देने  से  तो  बात  नहीं  बनेगी  ।

 जो  कुछ  भी  मुझे
 ही  करना  मुझे  इसका  संचालन  करने  वही  सबसे  बेहतर

 है  ।  मुझे  यह  निदिचत  करना  है  कि  बया  नियमों  का  उल्लंघन  हुआ  है  ।

 श्री  बी०  शोमनाद्रीव्वर  राव  :  जी  महोदय  ।

 हो अध्यक्ष  महोदय  :  वह  क्‍या  है  ?

 श्री  वी०  शोमनाद्रीश्वर  राव  :  क्योकि  लोफ  सभा  के  इतिहास  में  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक

 द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  रिपोर्ट  पर  इस  सभा  में  पहले  कभी  मी  चर्चा  नहीं  हुई

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझ  गया  ।  इसे  रदूद  कर  दिया  गया  मैं  नियमों  से  बाहर  कार्य

 नहीं  करता  हूं  ।  यह  हो
 सकता  है

 श्री  बी०  शोमनाड्ीइबर  राव  :  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने

 अध्यक्ष  महोदय  :  सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  किसी  की  निन्‍्दा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 गयी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आ१  क्यों  कर  रहे  मि०  चाल्स  ?
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 मैं  स्थिति  से  निपट  सकता  हूं  ।  सीधा  प्रएन  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  की  आपत्ति  को  इसलिये
 रदूद  किया  जाता  है  क्योंकि  ऐसा  कोई  मी  नियम  नहीं  है  जो  हमें  चर्चा  करने  से  मना  करे  ।

 )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ध्यान  दीजिए  ।  यह  समा  सर्वोच्च  है  भ्ौर  इस  सभा  ने  सर्वंसम्मति  से
 पर  र्क  दी  अप

 ै  कि
 क्‌  क  केसी  प्‌ इसकी  राग

 की  थी  ।
 और

 अपनी
 टिप्पणी

 में  मैं
 है  चुका  हूं  कि  मैं

 बिना
 किसी  पूर्वोदाहरण  के  ऐसा

 कर  रहा  यह  एक  विशेष  मामला  है  तथा  भविष्य  में  भी  इसको  कोई  पूर्वोदाहरण  नहीं  समझा
 मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  ओर  मेरे  विचार  से  यह  इस  समा  की  वध  मांग

 चूंकि  यह  एक  असामान्य  बात  इसीलिए  मैंने  इसकी  प्रनुमति  दी  थी  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  नहीं  होगा  ।  वह  जो  कुछ  भी  क  उसे  कार्यवाही  ब॒तांत  में
 सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  जगसनाथ  कौशल  :  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  मैं  इस  सभा  का  ध्यान  अन्तिम

 मुद्दे  पर आकर्षित  करना  चाहता  जिसे  पहले  भी  उठाया  जा  चुका  है  और  वह  मुद्दा  यह  है  कि  क्‍या
 फ्रांस  के  लोगों  के  साथ  व्यापार  करने  की  अपेक्षा  स्वीडन  के  साथ  वदार  करने  में  देश  को  आर्थिक
 रूप  से  लाम  हआ  वे  यही  बात  कहना  चाह  रहे  मैं  यह  बात  कहना  चाहंगा  कि  व्यय

 सचिव  से  पछताछ  करने  और  समभौता  समिति  के  अन्य  संबद्ध  साक्ष्यों  से  पछताछ  करने  के  पश्चात
 संयुक्त  संसदीय  समिति  इस  निष्कषं  पर  पहुँची  है  कि  इससे  देश  व  ]93  करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ

 उन्होंने  इसकी  कोई  आलोचना  नहीं  को  उनका  ठो  बस  हो  कहना  है  कि  यह  नहीं
 हआ  ओर  वह  नहीं  हुआ  ?  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  इन  सब  बातों  की
 जांच  की  दुर्माग्यवश  उनमें  से  यहां  कोई  भी  नहीं  मैं  उनसे  कहता  कि  वे  कोई  भी
 ऐसा  मुद्दा  बतायें  जिसके  बारे  में  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  जांच-पड़ताल  न  की  हो  ।  संयुक्त  संसदीय
 समिति  ने  न्यायाघीशों  की  भांति  सारे  मामले  की  जांच-पड़ताल  को  रस  समिति  में  तीस  सांसद
 थे  ।  यदि  ये  तीस  सांसद  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  थे  और  उनका  यह  निष्कर्ष  संसद  द्वारा  स्वीकार  कर

 लिया  गया  है  तो  इस  मामले  का  अंतिम  निर्णय  लो  यही  है  ।  तु  वे  लोग  इस  मामले  को  जीवित
 रखना  चाहते  हैं  |  दुर्माग्यवश  वे  इसकों  राजनेतिक  पुट  देकर  नाजियों  के  प्रचार  गोवबेल
 की  इस  आशा  से  इस  भूठ  को  बार-बार  दोहराये  जा  रहे  हैं  कि  शायद  किसी  समय  जनता  इस

 बात  को  स्वीकार  कर  मुझ  इस  बात  का  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हमारी  जनता  इसे  कर्भ

 स्वीकार  नहीं  करेगी  ।  हमने  इस  मामले  की  छानबीन  की  संसद  में  इस  मामले  पर  चर्चा  की  जा

 लुकी  संसद  ने  अपना  निर्णय  दे  दिया
 है

 और  संसद  की  सर्वोच्चता  को  कोई  भी  चुनौती  न

 सकता

 श्री  जो०एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  जिस  समय  यह  चर्चा  आरम्म  की

 गई  उस  समय  महोदय  पीठासीन  थे  और  मैंने  उनसे  अनुरोध  किया  था  कि

 भी

 *कार्यवाही  वुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 महालेखा  परीक्षक  से  अध्यक्ष  महोदय  को  जो  भी  प्र  प्राप्त  हुआ  उसे  सभा  पटल  पर  रखा

 उन्होंने  यह्‌  आइवासन  दिया  था  कि  मामले  को  आपके  समक्ष  रखा  जाएगा  ।  इस  समय  आप  अध्यक्ष
 पीठ  पर  सुशो्भित

 3।  अ  आपसे  अनुरोध  करता  हं  कि  अःप  अपनी  जेब  में  हाथ
 वह  पत्र  बाहर  न  कर  उसे  समा  पटल  पर  रखिये  जिससे  हमारा  उससे  और  मार्गदर्शन

 S  सई हो  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  श्री  बनातबाजा  को  ज्ञात  होगा  कि  इसी  पत्र
 की  प्रति  रक्षा  मंत्रालय  में  भी  प्राप्त  हुई  है  और  रक्षा  सरकार  की  ओर  उसे  सभा  पटल

 पर  रखने  के  लिए  स्वतन्त्र  मैं  उन्हें  ऐसा  करने  से  रोकंगा  नहीं  ।

 श्री  जी०एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  अत्यन्त  आभारी  हूं  क्योंकि  आपने  इस

 पर  चर्चा  की  अनुमति  प्रदान  कर  दी  है  यद्यपि  इसका  कोई  पू्वोदाहरण  नहीं  मिलता  मुझे
 विश्वास  है  कि  यह  चर्चा  भारत  के  संसदीय  लोकतंत्र  के  इतिहास  में  एक  महत्वपूर्ण  घटना  साबित

 होगी  क्यों  ;  इससे  संसद  की  सर्वोच्चता  अत्यधिक  स्पष्ट  रूप  से  और  बिना  किसी  दोष  के  सिद्ध  हो
 जाती  है  ।

 4,00  भ०्प०

 इसके  साथ  मुझे  मय  है  कि  इससे  विरोधी  पक्ष  के  अनेक  दलों  हालांकि  पूर्ण  विपक्ष  नहीं

 अपितु  विरोधी  पक्ष
 के  अनेक  दलों  का  ईा  वृत्त  अक्षम्य  माना  जाएगा  वर्योकि  उन्होंने  पहले  इस  पर

 चर्चा  वी  मांग  वी  और  फिर  बाद  में  अपने  +थन  से  मुकर  जाने  का  अक्षम्य  रवंया  अपनाकर
 संसदीय  लोकतंत्र

 को  छिनन-भिन्‍न  करने  का  क्षमा  न  किए  जाने  योग्य  अपराध  किया

 नियन्व॒क-महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  हमारे  समक्ष  इस  रिपोर्ट  में  बोफोसं  से  सम्बन्धित

 सम्पूर्ण  मामले  के  ब.तिपय  जंसे  कि  तोप  प्रणाली  का  ठेक़ों  से  संबद्ध  आथिक

 दृष्टिकोण  और  लाइसेंसशुदा  उत्पादन  सहित  ठेके  से  संबद्ध  कार्य-निष्पादन  के  बारे  में  ही

 संपुष्टि  कर  दी  ।  इस  रिपोर्ट  में  अनेक  प्रश्न  उठाये  गए  हैं  और  धनेक्र  सदेह  भी  व्यक्त  किए  गए

 अब  ये  प्रश्न  और  संदेह  नए  नहीं  गए  हमारी  सं

 द्वारा  इन  प्रदनों  और  से  जुड़  उन  सभी  पहलुओं  की  जांच  को  गई  है  ।  किन्तु  संयुक्त  संसदीय
 समिति  की  रिपोर्ट  के  बावजूद  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  इस  रिपोर्ट  विशेष  में  इन्हीं  वि(दशष्ट

 प्रधन  र  संदेहों  को  उठाना  उपयुक्त  समझा  ।

 उन्होंने  यह  शिकायत  की  है  कि  फाइलों  को  उन्हें  उपलब्ध  कराये  जाने  में  असाधा
 रण  देरी  की  गई  ।  उन्होंने  फाइल  1986  में  मांगी  थी  ओर  वे  फाइलें  उन्हें  1988  और

 उसके  बाद  से  उ।लब्ध  कराई  गईं  |  सरकार  द्वारा  ये  स्पष्टीकरण  दिए  गए  हैं  कि  ये  फाइल  ढेके  से

 संबंधित  बाद  के  मामलों  तथा  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  बठकों  से  संबद्ध  मामलों  और  संसद  में  चल

 रहे  बाद-विवाः  सिलसिले  में  मांगी  गई  ये  स्पप्टीकरण  हमारे  समक्ष  हैं  ।  फिर  कोई  यह्‌

 महघूरा  करता  है  कि
 शायद  ये  फाश्ल  श्रौर  अधिक  शीघ्रता  के  साथ  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  को

 उपलब्ध  कराई  जा  सकती  7  नियन्त्रव-महालेखा  परीक्षक  को  रिपोर्ट  में  कुछ  और  प्रइन

 भी  उठाये  गए  हैं  प्लोर  उन  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  तथा  इन  संदेहों  का  निवारण  करने  के  लिए  सरकार

 के  समक्ष  स्थिति  के  बारे  में  पुनः  स्पष्टीकरण  देने  का  यह  उपयुक्त  समय  है  ।  इस  रिपोर्ट  में  यह  कहा

 गया  है  कि  1987  में  स्वीडेन  में  मारतीय  शिष्टमंडल  ने  यह  सुभग्वव  दिया  था  कि
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 [  श्री  जी०एम०  बनातवाला  ]

 बोफोस  के  सौदे  से  संबद्ध  समी  कागजों  को  लेखा  परीक्षक  के  लिये  भारतीय  लेखा  परीक्षा
 कारियों  को  सौंपे  जाने  की  आवश्यकता  पड़े  ।  एक  सुझाव  और  दिया  गया  यह  सुझाव
 सीधे  बोफोसं  द्वारा  नहीं  दिया  गया  था  अपितु  हमें  यह  सुझाव  स्वीडेन  में  हमारे  शिष्टमंडल  द्वारा
 दिया  गया  और  रिपोर्ट  में  इस  बात  पर  आहचरययं  प्रकट  किया  गया  है  कि  यह  सुझाव  स्वीकार  क्‍यों
 नहीं  किया  गया  इस  समय  सरकार  के  समक्ष  यह  उपयुक्त  समय  है  कि  वह  यह  स्पष्ट  करे  कि
 मारत  सरकार  ने  उस  विशेष  सुझाव  पर  ध्यान  क्यों  नहीं  दिया  ।  अति  शीघ्र  इस  पर  चर्चा  करने  का
 अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  हम  आपके  आमभारी  हैं  जिससे  कि  इन  मामलों  पर  स्पष्टीकरण  दिया  जा
 सके  और  यहां  तक  कि  दिए  गए  अपने  स्पष्टीकरणों  को  दोहराया  जा  सके  ।

 हमें  यह  बताया  गया  है  कि  उसके  मूल्यंकन  में  अनेक  तकनीकों  खराबियां  मैं  उन  सभी
 खराबियों  के  बारे  में  चर्चा  करूगा  ।  उन  सबका  उल्लेख  इस  रिपोर्ट  में  किया  गया  है  और  माननीय
 सदस्य  श्री  जगन्नाथ  कौशल  ने  विस्तारपूर्वक  उनकी  चर्चा  कर  दी  हमें  यह  बताया  गया  था  कि

 बन्दूक  के  बारे  में  सेना  मुख्यालय  ने  अपनी  राय  बदल  दी  थी  ।  इस  मामले  पर  चर्चा  की  जा

 घुकी  किन्तु  मैं  सभा  का  ध्यान  उस  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  एक  एक  एक
 संदेह  अथवा  एक  विवाद  की  श्रोर  दिलाना  चाहूंगा  जिसे  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  यह  कहकर
 पैदा  किया  है  कि  1986  के  पुनमू  ल्यांकन  की  न  तो  कोई  आवश्यकता  थी  न  ही  इसका
 कारण  ही  स्पष्ट  है

 ।”
 जहां  तक  तोपों  के  बारे  में  राय  बदलने  का  प्रइन  राय  सेना  मुख्यालय  द्वारा

 स्वयं  ही  बदली  गई  थी  ।  सेना  मुख्यालय  पर  लगाये  गए  इस  गम्भीर  आक्षेप  से  और  दुर्माग्यवश
 इस  विशिष्ट  वाक्य  से  सेना  मुख्यालय  के  ऊपर  राष्ट्र  के  विश्वास  को  आधात  पहुंचा  है  ।  यह  बहुत  ही
 गम्मीर  बात  मु्भे  आएचयं  तो  इस  बात  पर  है  कि  विरोधी  पक्ष  ने  प्रधान  मंत्री  से  त्याग-पत्र  देने
 की  मांग  की  उन्होंने  पूरे  सेना  मुख्यालय  से  त्याग-पत्र  देने  की  मांग  क्‍यों  नहीं  की  ।  यद्यपि  यह
 आक्षेप  लगाकर  कि  सेना  मुख्यालय  ने  छठी  बार  अपनी  राय  क्‍यों  बदली  उन्होंने  सेना  मुख्यालय
 के  ऊपर  परे  राष्ट्र  के विश्वास  पर  आघात  पहुंचाने  की  चेष्टा  की  सेना  मुख्यालय  ने  पांच  बार
 सोफना  के  पक्ष  में  राय  व्यक्त  की  थी  और  छठो  बार  बोफोर्स  के  पक्ष  में  ।  यह  बहुत  ही  गम्भीर
 आक्षेप  मुझे  विष्वास  है  कि  सरकार  भ्रत्यघक  महत्व  के  इस  दृःप्टक ोण  का  खण्डन  करने  की
 चेष्टा  करेगी  जिससे  कि  सेना  मुख्यालय  के  बारे  में  इस  प्रकार  के  संदेह  न  पंद्ा  किए  जा

 इस  रिपोर्ट  में  केवल  प्रइनों  के  रूप  में  और  कुछ  निराधार  स्देहों  के  रूप  में  अनेक  मुद्दे  उठाए
 गए  हमें  यह  मी  बताया  गया  है  कि  समितिਂ  के  विचार-विमर्श  के  समय  कुछ  व्यवधान
 भी  डाले  गए  थे  ।  जिन  व्यवधानों  का  उल्लेख  किया  गया  है  वे  यह  हैं  कि  उन्हें  जी०एस०क्यू  ०आर०
 की  प्रतियां  नहीं  दी  गईं  और  उन्हें  न्यूनतम  स्वीकार्य  सीमित  साधनों  पर  ही  विध्वास  करना  पड़ा
 था  ।  समिति  द्वारा  मांग  किए  जाने  पर  भी  उन्हें  कोई  सामग्री  नहीं  उपलब्ध  कराई  और  1986

 में  समितिਂ  ने  यह  महसूस  किया  था  कि  वर्ष  1980  से  1982  के  दौरान  किए  गए  परीक्षण

 मूल्यांकन  के  आधार  पर  निर्णय  लेना  ठीक  नहीं  होगा  और  फिर  से  परीक्षण  कराए  जाने  की

 आवदयकता  है  किन्तु  इसके  बावजूद  न  तो  फिर  से  कोई  परीक्षण  कराया  गया  और  न  ही  कोई  नया

 परीक्षण  किया  और  यह  कि  बोफोसं  द्वारा  सुधार  किए  जाने  के  संबंध  में  किए  गए  दावे  के  बारे
 में  कोई  परीक्षण  नहीं  किया  ये  गम्भीर  आरोप  भी  हैं  जिससे  अनेक  प्रकार  के  संदेह  उत्पन्न
 करने  की  चेष्टा  की  गई  सरकार  का  राष्ट्र  के  प्रति  यह  दायित्व  हो  जाता  है  कि  रिपोर्ट  में
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 ०  का  निवारण  इस रिपोर्ट में  यह  भी
 समितिਂ  द्वारा  की  गई  सिफारिश  मूल्यांकन  के  आधार  पर  न  होकर

 1986  में  सेना  मुख्यालय  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  इससे  एक  बार
 हमारे  सेना  मुख्यालय  पर  आशक्षेप  लगाया  गया  इस  मामले  में  सरकार  को  क्‍या  कहना

 रिपोर्ट  में  एक  और  मी  महत्वपूर्ण  बात  कही  गई  है  जिससे  हमें  पता  चलता  है  कि  बोफोर्स

 तोप  प्रणाली  के  बारे  में  24  1986  को  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  से  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  थी  ।

 किन्तु  24  को  जब  स्वीकृति  की  सूचना  दी  जा  रही  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  से  यह  कहा  गया
 कि  मूल्यांकन  की  प्रणाली  संबंधी  निर्देशों  का पालन  किया  जाएगा  ।  उसी  दिन  अनुबंध  पर
 हस्ताक्ष  र  किया  गया  जब  मूल्यांकन  प्रणाली  संबंधी  निर्देशों  की  प्रतीक्षा  किए  बिना  ही  प्रघान
 मंत्री  कार्यालय  से  स्वीकृति  मिल  गई  थी  ।  ये  निर्देश  उसके  ठीक  दूसरे  दिन  प्राप्त  हुए  थे  ।  प्रत्येक
 यह  जानना  चाहता  है  कि  इस  जल्‍दी  का  क्‍या  कारण  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  से

 मूल्यांकन-प्रणाली  संबंधी  दिए  गए  निर्देश  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  दिन  की  मौी  प्रतीक्षा  नहीं  की  ।
 ये  और  भनेक  प्रए्न  जिन्हें  नि:संदेह  स्पष्ट  करना  और  उत्तर  देना  होगा

 एजेंटों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  हमसे  कहा  गया  कि  1985  में  कम्पनियों  को  सूचना  दी  गई
 थी  कि  भारतीय  एजेंटों  की  सेवायें  नहीं  ली  जानी  यह  निर्देश  था  कि  एजेन्टोंਂ
 को  सेवाओं  से  अलग  रखा  रिपोर्ट  मेंयह  प्रष्न  उठाया  गया  है  कि  विदेशी  एजेंटों
 को  क्‍यों  अलग  नहीं  रखा  गया  ?  इस  तरह  की  दातं  क्‍यों  लगाई  गयीं  जो  कि  केवल  भारतीय  एजेंटों
 पर  ही  लागू  कि  भारतीय  एजेंटों  को  सेवाओं  से  अलग  रखा  गया  और  विदेशी  एज्ञेंटों  को  नहीं  ?

 यही  मुद्दा  सरकार  को  स्पष्ट  करना

 भरो  चन्द्र  प्रताप  मारायण  सिह  :  उस  स्थिति  में  रक्षा  मंत्री  ने  कहा  था  कि  वर्ष
 1980  में  रक्षा  एजेंटों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  था  ।  श्री  अरुण  सिंह  ने  सभा  पटल  पर  कहा  था

 कि  रक्षा  एजेंटों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  यह  भारतीय  या  विदेशी  का  प्रइन  नहीं  है  ।

 श्री  जी०एम०  बनातवाला  :  मालूम  नहीं  था  कि  वे  पहले  ही  सरकार  में  थे  ।

 भ्रो  चस्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  मैंने  सरकार  की  बात  को  उद्धृत  किया  था  *********

 ।

 भरी  जो  ०-एम०  बनातवाला  :  यह  प्रतिवेदन  हम  सभी  को  सम्बोधित  नहीं  है  ।  ।  मैं
 यह  प्रदन  सरकार  को  सम्बोधित  कर  रहा  हूं  कि  ये  अनेकों  प्रश्न  सरकार  चाहे  कितनी  भी
 कमजोर  महश्ूस  ये  प्रश्न  संसद  में  उठाए  गए  जब  तक  सरकार  यह  सुनिश्चित  क  रने  हेतु
 स्पष्ट  नहीं  करती  कि  इस  विशेष  प्रइन  पर  सभी  संदेह  दूर  कर  दिए  गए  हैं  ।  रिपोर्ट  में  इस  बात  पर
 भी  बल  दिया  गया  है  कि  अनुबंध  में  ऐसा  कोई  औपचारिक  उपबन्ध  नहीं  था  जिससे  एजेंटों  की

 सेवाएं  अलग  की  जातीं  ।  माननीय  श्री  जगन्नाथ  कोशल  ने  इस  मह्दे  पर  भ्रच्छी  तरह  से  चर्चा
 की  उन्होंने  महान्यायवादी  के  विचारों  का  उल्लेख  किया  और  संथुकत  संसदीय  समिति  के
 बेदन  में  यह  मी  शामिल  किया  गया  था  कि  महान्यायवादी  का  विचार  था  कि  यद्यपि  औपचारिक

 अनुबंध  में  इस  विशेष  मुद्दे  को  शामिल  करना  आवध्यक  नहीं  तथापि  अनुबंध  को  पूर्व  निर्धारित

 शर्त  प्रमाणिक  होती  है  ।  यद्यपे  अनुबंध  की  पूव॑वर्ती  शर्त  प्रमाणिक  हो  सकती  किन्तु  पूर्ण  सावधानी

 के  रूप  में  यह  बात  औपचारिक  अनुबंध  मैं  शामिल  की  जानी  चाहिए  और  प्र  है  कि  यह
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 [  श्री  जी०एम०  बनातवाला  ]

 पूर्ण  सावधानी  क्‍यों  नहीं  बरती  गई  तथा  कया  भविष्य  में  ऐसी  पूर्ण  सावधानी  बरती  जाएगी  ।

 लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष  में  बताया  गया  है  और  मैं  उद्धुत  करता  हूं  :

 स्वाभाविक  और  अपरिहायं  निष्कषं  है  कि  अधिवास  के  लिहाज  भारतीय

 अथवा  विदेशी  ऐजेंटों  को  अलग  रखने  के  अनुबंघ  में  उपयुक्त  उपबंध  न  होने  के  ऐजेंटों
 को  किये  गये  भुगतान  से  लागत  में  कमी  नहीं  जिसे  मंत्रालय  द्वारा  बोफो्स  से  पूछा  जा

 सकता  था  ।”

 लेखा  में  यह  टिप्पणियां  की  गई  हैं  ।  यह  आवश्यक  है  हमारी
 दीय  समिति  को  पूरे  प्रन्‍न  पर  जाना  त्राहिये  ।  इस  विशेष  सभा  से  मेरी  अपील  है  कि

 त्रनियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  कोई  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  अधीरता
 नहीं  दिखानी  ये  अन्तिम  शब्द  नहीं  वह  अन्तिम  प्राधिकारी  नहीं  हैं  और  ये  अन्तिम
 शब्द  नहीं  हैं  ।  यह  प्रतिवेदद  लोक  लेखा  समिति  के  पास  जाना  है  |  हमें  यह  सुनिश्चित  व

 काफो  घेय॑  रखना  है  कि  हमारी  लोक  लेखा  समिति  इस  प्रतिवेदन  की  गहराई  से  जांच  करेगी  और

 हमें  लोक  लेखा  समिति  की  रिपोर्ट  उपलब्ध  होने  से  पहले  ही  कोई  अंतिम  विचार  व्यक्त  करने  से

 प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  ने  हथियार  देते  समय  जो  समय  सीमा  तय  की  वह
 बोफोर्स  के  पहले  के  प्रस्तावों  स ेकम  लामदायक  ग्रष्न  उठठा  है  कि  ऐसा  क्‍यों  हुआ

 ?  इस  प्रइन
 का  अच्छी  तरह  से  उत्तर  दिया  जाये  ।  हमसे  कहा  गया  था  कि  मंत्रालय  द्वारा  अनुबंध  संबंधी  कुछ

 मुगठान  करने  में  विलम्ब  हुआ  था  जिसके  परिणामस्वरूप  दंड  के  रूप  में  मारी  ब्याज  का  म॒गतान
 करना  पड़ा  ।  अनुबंध  सम्बन्धी  मुगतान  में  ये  विलम्ब  क्‍यों  हुए  ?  यह  सुनिश्चित

 वरने  रने  के  लिए  कया
 किया  जा  रहा  है  कि  पूरी  प्रणाली  सुचारु  रूप  से  चले  ।  भारतीय  एजेंटों  को  कमीशन  के  भगतान  के
 सम्बन्ध  हमसे  कहा  गया  था  कि  रक्षा  मंत्रालय  ने  कुछ  मानदंड  निर्धारित  किये  थे  ।  बिब्त
 मानदंड  पूर्ति  महानिदेशक  के  माध्यम  से  खरीदे  गये  रक्षा  उपकरणों  के  लिए  लागू  नहीं  हैं  ।  ,
 बढ़े  हुए  कर्मीश्न  का  मुगतान  किया  गया  है  ।  हम  सरकार  से  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  रक्षा
 मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  इन  मानदंडों  को  आपूर्ति  महा।नदेशक  के  माध्मम  से  खरीदने  हेतु  लागू
 क्यों  नहीं  बनाया  गया  जिसकी  परिणति  अधिक  दरों  पर  कमीशन  का  मगतान  करने

 घटना  के  रूप  में  हुई  ।
 |

 रक्षा  मामलों  सम्बन्धी  समिति  ने  जहां  तक  सम्भव  हो  ऐजेंटों  की  सेवाओं  को  अलग
 रखने  की  सिफारिश  की  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  किया  गया  है  कि  आपूर्ति  महानिदेशक
 से  विभिन्‍न  आपूर्तियां  प्राप्त  करने  के  मामलों  में  यह  विशेष  सिफारिश  कार्यान्वित  की  जाए

 ?

 जंसा  कि  मैंने  यह  पूरा  प्रतिवेदन  उठाये  गये  कुछ  प्रश्नों  तथा  कुछ  संदेहों  के  सिवाय

 कुछ  नहीं  इसका  उत्तर  संयुक्त  संसदीय  समिति  को  देना  फिर  संयुक्त  संसदीय  समिति
 की  रिपोर्ट  के  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  इसे  उठाने  के  लिए  सही  माना  है  ।
 मैं  इस  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  से  यह  कहते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करूगा  कि  केवल  भारत  के
 नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  इस  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  निष्कर्ष  नहीं  निकालें  और  न  ।
 अपने  विचार  ही  व्यक्त
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 मैं  श्री  कौल  और  श्री  शकघर  द्वारा  लिखी  गयी  प्रक्रिया  और  कार्य  ब्यवहारਂ
 नामक  ग्रन्थ  के  पृष्ठ  22  से  उद्घृत  करता  हूं

 खंड  एक  :  और  महालेखा  परीक्षक  की  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  स्वतः  ही  लोक  लेखा
 समिति  को  सौंपे  जाने  के  लिए  होती  यह  समिति  द्वारा  जांच  करने  का  आधार
 होता  जिसे  बाद  में  संसद  को  भेजा  जाता  है  ।'

 संसदीय  लोकतंत्र  के  परामछांदाता  संसदीय  प्रक्रिया  के लिए  सहनशील  थे  ।  हमें  भी  बसी  ही

 सहनक्षीलता  का  प्रदर्शन  करना  चाहिये  ।  जैसे  विपक्ष  पूरी  तरह  से  गलत  और  असहिष्णु  होकर
 प्रतिवेदन  के  आधार  पर  अपनी  मांग  कर  रहा  उसी  तरह  से  हमें  मी  इस  प्रतिवेदन  लोक  लेखा

 समिति  द्वारा  जांच  किये  बिना  निष्ब.र्ष  निकालने  की  कोशिश  करने  के  असहिष्ण  होने  का

 दोषी  माना  जायेगा  |  यह  संसदीय  प्रक्रिया  इस  संस्था  को  बचाने  के  हमें  इस  प्रक्रिया  के

 साथ  सहिष्णुता  बरतने  की  आवषश्यकता  है  ।

 इस  प्रतिवेदन  को  लोक  लेखा  समिति  को  लेना  चाहिये  तथा  इसे  उच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिये
 उसे  इसकी  धूरी  जांच  करके  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  के  ||  और  12
 पराग्राफ  की  रिपोर्ट  संसद  को  देनी  चाहिये  ।  यह  सत्र  संसद  का  अन्तिम  सत्र  हो  सकता  किन्तु
 यदि  आवश्यकता  तो  एक  अथवा  दो  दिन  के  लिए  हमें  बुलाया  जा  सकता  है  ताकि  लोक  लेखा
 समिति  का  प्रतिवेदन  भी  समा  पटल  पर  रखा  जाये  और  हमारे  पास  सभी  प्रतिवेदन  हों  ।  हमारी

 राष्ट्र  के  प्रति  यह  जिम्मेदारी  है  कि  इस  प्रक्रिया  का  मली  भांति  अनुसरण  किया  जाए  और  पूरी
 प्रक्रिया  का  अनुपालन  किए  बिना  अन्तिम  निर्णय  न  लिया  जाए  ।

 हमें  यह  मी  ज्ञात  है  कि  हिन्दूਂ  नामक  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  कुछ  दस्तावेजों  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  मामलों  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  कुछ  जांच  कर  रहा  है  |  आपने  हमें  बताया  है

 कि  आपको  सरकार
 से

 ज्ञात  हुआ  है  कि  जांच  अभी  भी  चल  रही  है  ।  यह  जांच  जितनी  शीक्र

 सम्मव  हो  सके  पूरी  हो  जानी  चाहिये  ।  यहाँ  तक  कि  मैंने  पहले  जब  मैं  संयुक्त  संसदीय  समिति

 के  प्रतिवेदन  पर  बोल  रहा  सरकार  से  अपील  की  थी  कि  यह  सरकार  ओर  हमारे  देश  के
 तथा  इस  पूरी  संसदीय  संस्था  के  हित  में  है  कि  जितनी  जल्दी  हो  सके  उतनी  जल्दी  प्रत्येक

 सन्देह  को  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  कुछ  प्रक्रियाओं  की  अभी  भी  जांच  हो  रही  है  अतः  मैं

 एक  बार  इस  सभा  से  फिर  अपील  करता  हूं  कि  अभी  किसी  निष्कष  पर  न  पहुंचे  /  इस  प्रतिवेदन  को

 स्वतः  ही  लोक  लेखा  समिति  को  सौंप  दिया  जाय  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  लोक  लेखा  समिति  इसे

 उच्च  प्राथमिकता  देते  हुए  रात-दिन  बंठेगी  भ्रौर  इस  प्रतिवेदन  के  पराग्राफ  11  और  12  में  शामिल

 किये  गये  प्रत्येक  वाक्य  की  रिपोर्ट  इस  सभा  को  देगी  ।  कुछ  गम्मीर  शंकाएं  हैं  जिन्हें  दूर  करना  है  ।

 सेना  के  उच्च  अधिकारियों  पर  भी  कुछ  गंभीर  छंकाएं  की  गयी  इस  मामले  को  हल्के-फुल्के ढंग  से

 नहीं  लिया  जा  सकता  है  ।  अतः  हमें  यह  प्रतिवेदन  जितनी  शीष्र  हो  सके  लोक  लेखा  समिति  को

 सौंप  देना  चाहिये  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 शी  पी०आर०  कुसारमंगलम  :  अध्यक्ष  सभा  के  दोनों  पक्ष  तथा  सभी

 संस्थाएं  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  नियम  193  के  प्रन्तगंत  यह  चर्चा  असाधारण  है  ।  जब

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  उन्होंने  चर्चा  आरम्म  करने  से  ठीक  पहले  स्पष्ट  रूप  से  एक  वक्तव्य
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 [  श्री  पी०आर० |  पी०आर०  कुमारमंगलम  ]

 दिया  था  कि  सभा  पटल  पर  रखा  गया  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  का  स्वतः  ही
 लोक  लेखा  समिति  को  सौंपने  के  लिए  होता  है  और  लोक  लेखा  समिति  के  विश्लेषण  के  लोक
 लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  होती  है  तत्पश्चात  लोक  लेखा  समिति  पर  चर्चा  के  माध्यम  से

 म  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  करते  हैं  ।  किन्तु  दुर्माग्य  से  इस  चर्चा
 का  आरम्म  सत्ता  पक्ष  की  ओर  से  न  विपक्ष  की  ओर  से  हुआ  पहला  प्रस्ताव  प्रो०  मधु
 दंडवते  ने  स्वयं  रखा  था  ।

 वास्तव  में  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  और  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  अन्य  सदस्यों  को  ज्ञात  है

 कि  कार्य  मंत्रणा  समति  की  पहली  बंठक  के  बाद  भी  न  तो  तत्कालीन  संसद  सदस्य  प्रो०  मध
 ओर  न  ही  मेरे  मित्र  श्री  जयपाल  रेडडी  ने  ही  अध्यक्ष  महोदय  और  संसद  कार्यालय  को  सूचित

 किय

 था  कि  वे  अपने  प्रस्ताव  का  वापस  लेना  चाहते  हैं  अथवा  नियम  193  के  भ्रन्त्गंत  उन
 चर्चा  के  लिए  नहीं  है  ।  वास्तव  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  सदन  में  हो  रहे  शोरगुल  और  इस  तथ्व

 पर  विचार  करते  हुए  कि  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  के  बावजूद  सरकार  और
 प्रधान  मंत्री  के  त्यागपत्र  की  मांग  कर  रहा  एक  अपवाद  के  रूप  में  यह  स्पष्ट  किया  और
 बल्कि  इस  समा  में  अशोमनीय  दृश्य  देखने  को  मिले  ।  मुर्के  आशा  है  कि  समा  में  ऐसे  दश्य  फिर  नहीं
 दिखाई  दंगे  ।  मैंने--पिछले  दो  पीढ़ियों  से---एक  ब्रच्चे  के  रूप  मेँ  दर्शक  दीर्घा  से---इस  सभा  की
 कायंवाही  देखी  है  ।  मैंने  कभी  नहीं  सोचा  था  कि  जब  मैं  इस  समा  का  सदस्य  बनूगां  तब  इस  सभा
 का  स्तर  इतना  गिर  चुका  ऐसा  हुआ  ओर  परिस्थितियों  पर  विचार  करते  हुए
 आपने  विवेक  से  निर्णय  लिया  कि  सन्देह  दूर  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  और  चर्चा  आरम्म
 मुभ  विश्वास  है  कि  इस  चर्चा  से  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  निकलता  क्योंकि  इससे  मामला  रुक

 जायेगा  ।  लोक  लेखा  सभिति  इस  मामले  की  जांच  करेगी  ।  अपने  कत्तंव्य  की  सामान्‍य  प्रक्रिया  की
 तरह  यह  समिति  इस  कार्य  को  करेगी  ।  मुर्के  विश्वास  है  कि  यह  समा  मी  भविष्य  में  लोक  लेखा
 समिति  के  प्रतिवेदन  को  देखेगी  ।

 मैंने  उन  भूतपूर्व  माननीय  सदस्यों  का  उदाहरणात्मक  व्यवहार  देखा  जिन्होंने  आज
 त्यागपत्न  दिया  यदि  मैं  ब्यंग्यप्रिय  हो  सकता  हूं  ।  उनके  त्यागपत्र  के  कारण  के  संबंध

 फिसी  को  भी  आहचर्य  होता  है  कि  कया  वे  वास्तव  में  जानते  हैं  कि  उन्होंने  क्या  किया  कोई

 संसद  से  सामान्‍य  रूप  से  त्यागपत्र  देता  है  जत्र  उसका  विचार  होता  है  कि  संसदीय  संस्था  का  अपने
 आप  विधटन  हो  गया  है  और  इस  संस्था  को  अनुपयोगी  जानकर  विरोध  स्वरूप  वह  त्यागपत्र  देता
 कया  इस  संस्था  ने  किसी  तरीके  से  उनका  गला  घोंटा  है  ?  क्‍या  किसी  तरह  उनकी  वाक्‌  स्वतन्त्रता

 प्रभावित  हुई  है  ।  इसके  चर्चा  में  स्वतन्त्र  और  स्पष्ट  रूप  से  माग  लेने  के  लिए  उनसे

 अक्ष  याचना  की  जा  रही  थी  ।  किन्तु  उनकी  इच्छा  नहीं  थी  ।  वे  सच  का  पता  लगाना  नहों

 चाहते  ।  वे  वास्तविकता  का  पता  लगाना  नहीं  त्राहते  बल्कि  वे  नियन्त्रक-महालेखापरीक्ष क  के

 को  ब्लक-बॉक्स  के  रूप  में  उपयोग  करना  चाहते  हैं  भौर  कहेते  हैं  तो  प्रधान  मंत्री  पर

 अभियोग  है  ।  उन्हें  त्यागपत्र  देना  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं

 यह  प्रमाणित  हो  जाए  कि  नियन्त्रकमहालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  प्रधान  मंत्री  पर  अभियोग  न  होकर
 विपक्ष  के  नये  भूतपूर्व  सांसद  पर  हो  ।  मैं  उतका  नाम  लेना  नहीं  चाहता  हूं  ।  हम  सभी  जानते

 हैं  कि  एक  बार  वे  वित्त  मंत्री
 यदि  अभियोग  ते

 प्रतिविदन
 लीजिये

 का 032
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 उनके  त्यागपत्र  देने  का  यह  औचित्य  समझ  में  आता  है  कि  हमारे  नेता  पर  आरोप  लगाया
 गया  हम  उनके  द्वारा  की  गयी  गलतियों  का  सामूहिक  उत्तरदायित्व  लेते  हुए  त्यागणत्र  देते

 हैं  1"

 अध्यक्ष  मैं  प्रतिवेदन  के  अनुच्छेट  1)  और  12  के  विषम  विषय  पर  बोलने  से
 मेरे  विचार  में  हम  सभी  के  लिए  यह  समभना  आवश्यक  है  संवैधानिक  प्राधिकारी  के  रूप  में

 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  कौन  है  और  नियम  के  अन्तगंत  उसे  क्‍या  जांच  करने  वे  लिए  प्राधिकृत

 किया  गया  है
 ।

 4.29  Acqo

 शरद  दिधे  पोठासोन

 भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  149  के  यह  स्पप्ट  है  कि

 लखापरीक्षक  संघ  और  राज्यों  आदि  के  लेखे-जोखे  के  सम्बन्ध  में  किस  त  कतंब्यों  का  निर्वाह
 करेगा  और  किस  तरह  की  शक्तियों  का  प्रयोग  करेगा  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  149  के  अन्तर्गत

 स्पष्ट  और  विशिष्ट  रूप  से  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  के  कत्तंव्यों  का  उल्लेख  किया  गया

 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  के  शक्तियां  और  सेवा  अधिनियम  1971  (1971  का  56)
 की  घारा  13  के  प्रन्तगंत  उपबन्ध  में  स्पष्ट  और  विशेष  रूप  से  कहा  गया  है

 की  संचित  निधि  से  और  विधान  सभा  वाले  प्रत्येक  राज्य  तथा  संध  राज्य  क्षेत्र  के

 व्यय  की  लेखा  परीक्षा  करना  और  यह  पता  लगाना  कि  क्या  लेखाओं  में  दिखाया  गया  व्यय

 कानूनी  रूप  से  उस  सेवा  या  प्रयोजन  के  लिए  प्रयुक्त  अथवा  व्यय  किया  गया  है  जिसके  लिए

 यह  उपभोज्य  था  तथा  क्या  व्यय  अपेक्षित  प्राधिकार  के  अनुरूप  किया  गया  है  ।”

 यह  ॒  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  क्षेत्राधिकार

 वित्तीय  है

 अब  प्रतिवेदन  के  परा  )।  और  12  पर  बाते  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  ने  व्याख्या

 और  पैराग्राफ  जिस  तरह  से  बनाये  हैं  उसे  कोई  मी  देखेगा  पेरा  11  में  पहले  उन्होंने  ठकनीकी

 मूल्यांकन  बिया  उसके  बाद  गोला-बारूद  का  मूल्यांकन  किया  उसके  बाद  वित्तीय  मूल्यांकन

 और  अन्त  में  अनुबन्धों  भौर  कार्यनिष्पादन  का  मूल्यांकन  किया  तत्पद्चात्‌  पैरा  12  में  भारतीय

 ऐजेंटों
 को  कमीशन  के  मुगतान  पर  विचार  किया  गया  है  ।  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  उनकी

 संस्था  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उन्होंने  न  केवल  लेखा-जोखा  देखा  न  केवल  वित्तीय

 ल्यांकन  ही  किया  बल्कि  स्पष्ट  रूप  से  तकनीकी  मूल्यांकन  किया  मैं  नहीं  समझता

 कि  उनके  कार्यालय  उनकी  संस्था  के  पास  इस  तरह  की  कोई  वांछित  विशेषज्ञता  वांछित  क्‍यों

 विशेषज्ञता  यह  जांच  करने  के  लिए  कि  क्‍या  एक  विशेष  तोप  अथवा  एक  विशेष  गोला  बारूद  अथवा

 सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  जरूरी  है  अथवा  नहीं  और  क्या  मूल्यांकन  सही  था  अथवान  हीं  ।  मैं  इसके

 तकनीकी  और  अधिकार  क्षेत्र  भौर  मौोलिकता  पर  वास्तविक  रूप  से  यह  सन्देह

 करता  हें  कि  क्या  इसमें  संचालन  संबंधी  नियन्त्रण  विद्यमान  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी

 का  जो  उल्लेख  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में  किया  गया  और  किया  जा

 सकता  वह  वास्तव  प्रतिष्ठात्मक  अप्रतिष्ठात्मक  नहीं  यह  आएचर्यजनक  है  कि  विपक्ष

 इसमें  एक  होकर  ate  मुझे  खेद  मैं  सुघार  करता  हूं  यह  रवेया  कुछ
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 [  श्री  पी०आर०  कुम  रमंगलम  ]..
 वचनबद्ध  सांसदों  के  लिए  त्याग  पन्न  की  मांग  करना  है  बिना  यह  जाने  कि  वे  क्‍या  कर  रहे
 वे  कहते  हैं  कि  रिपोर्ट  गीय  प्रधान  मंत्नी  जी  पर  आरोप  लगाया  गया  इसके  इस

 में  आगे  यह  कहा  गया  है  कि  वे  महसूस  करते  हैं  कि  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  की गई  कतिपय
 पालन  नहीं  किया  गया  है  भोर  इसी  बात  पर  उँगली  उठाई  गई  है  ।  इसके

 ल्याँब.न  को  पद्धति  उन्होंने  विभाग  की  डांट-डपट  की  समापति  उस  समय
 मैं  स्वयं  यह  पूछता  हूं  ?  कया  वे  श्री  राजीव  गांधी  थे  ?  अथवा  वे  पूर्व  सांसद

 एक  माननोय  सदस्य  :  वित्त  मनन्‍्त्री  कोन  थे  ?

 श्री  पो  ०  प्रार०  कुम/ररंगलम  :  इलाहाबाद  प्ले  चुने  गए  एक  माननीय  जिन्होंने  आज
 ही  त्याग  पत्र  दिया  श्री  बीगपी०  सिंह  थे  ।  उनके  अतिरिक्त  उस  समय  वित्त  मन्त्री  कौन  ये
 जिन्होंने  इस  को  स्वीकृति  दी  थी  ?  यह  सर्ववदित  तथ्य  है  कि  तत्कालीन  व्यय

 सचिव  «वार्ता  के  सदस्य  यह  सवंविदित  तथ्य  है  कि  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  आयोजित

 1  जाने  वाली  प्रत्येक  पुन.क्षा  बेठक  की  रिपोर्ट  यह  प्रकाशित  होता  था  कि  वार्ता  किस

 स्तर  पर  और  किस  प्रकार  हो  रही  क्‍या  वह  इस  बात  से  इंकार  कर  सकते  हैं  ?  वास्तव  यही

 कारण  है  कि  वे  चर्चा  कभी  नहीं  होने  देना  चाहते  थे  क्योंकि  यह  रिपोर्ट  वह  नहीं  है  जिसमें  प्रधान
 श्री  गांधी  पर  आरोप  लगाया  गया  हो  बल्कि  इसमें  श्री  बी०पी०  सिंह  पर  आरोप

 लगाया  गया  है  ।  यह  विल्कुल  स्पष्ट  है  कि  इस  रिपोर्ट  में  तकनीकी  मूल्यांकन  के  बारे  में  भी  कहा

 गया  है  और  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  श्री  बन।तवाला  ने  भूतपूर्व  सेनाध्यक्ष  के  पुनर्मुल्यांकन  के  बारे  में

 कहा  प्रशन  उठाता  कम  से  कम  कहने  के  यह  बात  दुःखद  है  ।  यह  उनके  फंसला  करने

 उनकी  मल्यांक्न  की  प्रक्रिया--पर  प्रदन  उठाती  है  जो  अत्यधिक  दुमग्यपूर्ण  यह  बात  अच्छी

 तरह  जानते  हुए  जनरल  सुन्दर  जी  ने  इसे  विस्तार  में  न्‍्यायोचित  ठहराया  था  जिसकी  श्री  कौशल

 ने  हमारे  सम्मख  स्पप्ट  व्याख्या  की  थी  कि  सोफम  और  बोफोसं  के  बीच  लिए  गए  निर्णय  में

 बर्तन  क्यों  ।  क्या  गया  था  और  प्रयोग  किए  जाने  वाली  इसी  फायर  फाईडिग  राडार  के  साथ  सरक्षा

 वातावरण  में  कंसे  परिवर्तन  धुंआ  ।

 संयकक्‍त  राज्य  अमरीका  ने  हमें  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  नाम  पर  माल  देने  से  इंकार  कर

 दिया  परंतु  अत्यधिक  प्राधुनिक  राडारों  में  से  एक  राडार  रातों-रात  पाकिस्तान  को  दे  दिया  ।  क्‍या

 यह  बात  हमारे  जनरलों  की  ओर  से  कहना  गलत  होगी  कि  हमें  एक  ऐसी  तोप  अवद्य  चा

 जो  स्वयं  रक्षा  कर  सकती  हो  और  जो  इस  स्थान  से  दागी  और  छोड़ी  जा  सके  ?  इस  पर  कोई  मी
 कँसे  प्रघषनन  कर  सकता  है  जब  तक  निस्संदेह  कोई  प्रइन  न  करना  चाहता  हो  ।

 जिस  तरीके  से  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  जाकर  परिचित  श्रव॒त्तियों  से  बाहर  जाकर  प्रणाली

 सम्बन्धी  प्रध्न  उठाए  गए  मैं  इन  सबके  बारे  में  कह  सकता  हूं  कि  यह  दुमग्यपूर्ण  हैं  ।  चाहे  यह

 सही  है  अथवा  गलत  इसका  निर्णय  लोक  लेखा  समिति  और  सरकार  को  तथा  संसद  में  हमें
 करना  लेकिन  आज  की  स्थिति  कया  तकनीकी  मूल्यांकन  का  प्रइन  उठाना  स्वयं  नियन्त्रक

 और  महालेखा  परीक्षक  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आता  है  ?  मुर्भे  गहरा  सन्देह  है  ।

 मैं  इससे  आगे  कुछ  कहना  चा  हंगा  |  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  स्टाफ

 टेटिव  रिक्कअरमेंटਂ  का  करते  हैं  और  कहते  हैं  कि  नहीं  है  ।  रिपोर्ट  में  बह  यह्‌
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 भी  स्वीकार  करते  हैं  कि  आर्डर  दिसम्बर  1961  प्रौर  फरवरी  1983  के  हैं  राजीव  गांधी  द्वारा
 देश  के  प्रधानमंत्री  की  शपथ  लिए  जाने  से  बहुत  पहले  के--जिसमें  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  था  कि

 विदेशी  उत्पादन  जिसे  रक्षा  विभाग  द्वारा  उपयुक्त  पाया  र  लिए  निश्चित
 रूप  से  जी  ०एस  ०क्यू०आर०  की  आवद्यकता  नहीं  यद्य  प  लेखा  परीक्ष  ।  इसका  भी
 और  अभिस्  किया  गया  है  फिर  भी  वे  वहते  हैं  के  इसमें  कमी  है  ।  मैं  निष्कर्ष  निकालना
 निन्‍दा  करना  अथवा  आरोप  लगाना  नहीं  चाहता  मैं  मुद्दे  को  केवल  खुला  छोड़ना  चाहता

 मैं  तथ्यों  को  सम्मुख  रखना  चाहूंगा  और  इस  देश  के  लोगों  १२,  वास्तव  में  क्‍या
 निर्णय  करने  की  छूट  देना  चाहूंगा  ।

 यदि  कोई  यह  मुद्दा  उठाता  है  कि  प्रधान  मन्त्री  इसमें  वास्तव  में  शामिल  हैं  अथवा  यह
 बहना  प्रासांगिक  होगा  कि  रिपोर्ट  के  11.5,07  परा  में  स्पष्ट  रूप  से  प्रधान  मन्त्री  कार्यालय  के

 जारो  किए  गए  जहां  प्रधान  मन्त्री  के  कार्यालय  ने  अनुभव  किथा  था  कि  उपकरण  मल्यांकन

 के  लिए  बेहतर  प्रणाली  अथवा  प्रणाली-विज्ञान  का  चयन  अवश्य  किया  जाना  चाहिए  ।  यह
 दो  विच्वार  और  नीति  का  मामला  इससे  पता  चलता  है  कि  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रधान  मन्त्री

 कितने  सावधान  रहे  उन्होंने  प्रत्येक  विस्तार  की  जाँच  कंसे  को  उन्होंने  कँस  काफी  एहतियात
 बरता  है  और  इससे  सन्तष्ट  नहीं  निस्सदेह  वह  सेनाध्यक्ष  को  चुनौती  नहीं  दे  अथव

 उनसे  प्रश्न  नहीं  कर  रहे  अब  वह  महसूस  करते  हैं  कि  यम  से  कम  भविष्य  के  लिए  कोई  प्रक्रिया
 ग्रवश्य  निर्घारित  की  जानी  कोई  प्रणाली  अवश्य  निर्घारित  की  जानी  चाहए  ।  इसमें  क्‍या

 हानि  है  ?  इससे  मनुष्य  की  उद्देश्य  के  प्रति  ईमानदारी  का  पता  चलता  यदि  इसे  एक  अभियोग

 माना  जाता  है  तो  मैं  केवल  यह  कह  सकता  हूं  कि  मेरे  जो  कुछ  समय  पूर्व  तक  दूसरी  ओर
 प्रशंसा  का  अर्थ  नहीं  जानते  हैं  ।

 यदि  ऐसा  कोई  तरोका  है  जिसमें  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  सरफ़ार  में

 वद्यमान  कतिपय  व्यक्तियों  के  बारे  में  अपना  अनुमोदन  दे  सके  तो  वह  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  ही  है  ।
 उसने  स्पष्ट  रूप  से  अपनी  स्वीकृति  प्रभिव्यकत  कर  दी  है  और  यह  कहना  कि  यह  बह  रिपोर्ट  है
 जिसका  प्रयोग  प्रधान  मन्त्री  से  त्याग  पत्र  देने  के  बारे  में  कहने  के  लिए  किया  जाना  कम  से

 कम  यह  कहना  हास्यास्पद  है  ।

 वित्तीय  मूल्यांकन  की  ओर  भी  देखना  चाहिए  कि  कया  ये  सही  हैं  अथवा  गलत हैं  --  मैं
 ४राई  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इसमें हा

 क्रोई  गलत  चीज  नजर  नहीं  आती  एक  मामला  है--विनिमय  दर  में  वृद्धि  का

 14  करोड  रुपये  का  अन्तर  दिखाई  देता  है  जिसमें  10  तोपें  खरीदी  गईं  |  इस  बात  का  उल्लेख
 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  द्वारा  प्रतिवेदन  में  किया  गया  है  ।  उन्होंने  अपना  विचार
 रखा  यह  काम  करने  की  उनकी  जिम्मेदारी  है  और  इसे  उन्होंने  किया  लेकिन  हमने  प्र  क्रया

 ओर  मूल्यांकन  के  बारे  में  उनकी  आलोचना  नहीं  देखी  है  ।  वित्तीय  आधार  पर  किसे  दोषी  ठहराया
 जाना  चाहिए  ।  बतंमान  प्रधान  मन्त्री  अथवा  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  प्रथवा
 तत्कालीन  वित्त  मंत्री  जिसने  वित्तीय  मूल्यांकन  के  बारे  में  निर्णय  लिया  था  ?  वह  भारत
 सरकार  में  वित्तीय  मामलों  के  विशेषज्ञ  मैं  एक  बार  पुनः  दोहराऊंगा  कि  रिपोर्ट  में  तत्कालीन

 वित्त  श्री  बी०पी०  सिंह  पर  आरोप  लगाया  गया  है
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 [  श्री  पी०आर०  कुमारमंगलम  ]

 समापतति  महोदय  मल्य  के  महे  पर  और  गणना  के  तरीके  पर  जिसे  बतंमान  मूल्यਂ
 कहा  गया  निस्संदेह  यह  सच  है  कि  लेखा  परीक्षक  प्रइन  उठा  सकता  है  और  प्रदन  उठाए  गए  हैं  ।
 लोक  लेखा  समिति  द्वारा  इसकी  जांच-पड़ताल  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इसमें  एक  दृढ़  विचार

 प्रक्त  किया  गया  है  कि  यह  सही  प्रक्रिया  केवल  यही  प्रक्रिया  उपलब्ध  लेकिन  कुल  मिलाकर
 सबसे  अधिक  महत्त्वपर्ण  बात  यह  है  कि  दो  महीने  की  अवधि  के  अन्दर  वार्ता--समिति  मल्यों  में
 भारी  कमी  लाई  थी---मैं  केवल  उनकी  प्रशंसा  कर  सकता  करोड़  रुपए  से  कम  करके
 1422  करोड़  रुपए  ।  यदि  कोई  एक  महीना  और  कुछ  दिन  के  अन्दर  इसमें  कमी  सकता  है'*****

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  :  कितनी  बचत  ?

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  193  करोड़  रुपए  ।

 ओर  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  193  करोड  रुपए  ।  मेरे  विचार  से  वार्ता-समिति  प्रशंसा  की

 पात्र  उन्हेंने  बहुत  भच्छा  कार्य  किया  हां  ।  शायद  एक  अच्छे  लेखा  परीक्षक

 होने  के  हो  सकता  है  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  कुछ  त्रटियां  और  कमियां  ढुंढ़ने  का  निर्णय
 लिया  ।

 किस  तरह  से  यह  किया  गया  यह  उनका  कार्य  है--कोई  भी  इनमें  गलती
 सकता  और  इसकी  जांच  करना  और  गम्मीरता  से  देखना  कि  यह  सही  है  अथवा  गलत---यह  कायं
 लोक  लेखा  समिति  का  लेकिन  समग्र  रूप  एक  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  यदि  वार्ता  समिति
 में  किसी  की  कुछ  कमीशन  लेने  की  इच्छा  होती  तो  बे  वार्ता  न  करते  ओर  सप्लायसं  को  193  करोड़
 कम  करने  पर  मजबूर  न  यह  उचित  यदि  कोई  व्यक्ति  पंसा  बनाना  चाहता  है  तो  वह

 मूल्य  में  कमी  कराने  का  प्रयास  नहीं  करेगा  ।  वास्तव  इसमें  कुछ  और  बढ़ाना  चाहेगा  जिससे
 उसका  कमीशन  और  अधिक  हो  ।

 सभापति  समा  का  अधिक  समय  न  लेता  हुआ  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  एजेन्ट  का
 चाहे  विदेशी  एजेन्ट  हो  अथवा  मारतीय  ऐजेण्ट  हो  अथवा  विदेशी  व  भारतींय  एजेन्ट  हो

 प्रासांगिक  नहीं  है  |  प्रासांगिक  तो  यह  है  कि  क्‍या  यह  सुनिश्चिचत  करने  के  लिए  कि  सीधी  वार्ता  हो
 सरकार  की  ओर  से  ईमानदारी  से  प्रयास  किए  गए  अथवा  नहीं  ।  वार्ता  समिति  के  साथ  किसने  वार्ता
 की  थी  ?  कया  वह  एलेंक्ट्रानिक्स  अथवा  जंड  था  ?  नहीं  |  सीधे  बोफो्स  के  साथ
 वार्ता  हुई  थी  ।  एजेन्ट  कहां  आता  मान  बोफोसं  में  कोई  व्यक्ति  सौदे  से
 कुछ  घनराशि  निकालना  चाहता  है  तो  क्‍या  यह  हमारा  काम  है  ?  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि
 उन्होंने  यदि  किया  तो  क्या  यह  हमारा  काम  है  ?  यह  स्वीडन  की  संसद  का

 ।  यह  हमारा  कार्य  नहीं  हमें  अपने  देश  की  रक्षा  करनी  है  अथवा  संपूर्ण  विश्थ  की

 तुलना  कमजोर  होना  हम  अच्छा  सोदा  चाहते  हम  अच्छी  तोप  चाहते  हमने  अच्छी

 तोपें  खरीदी  ।  हमें  अच्छी  कीमत  पर  मिली  विश्व  में  सबसे  अच्छी  कीमत  पर  ।  इन्हीं  सब  बातों  के

 बारे  में  हम  चिन्तित  थे  ।  अन्य  लोग  किस  बारे  में  चिन्तित  वह  यह  है  कि  क्‍या  बोफोसं  द्वारा

 बुछ  राशि  किसी  को  और  संयोगवश  किसी  अन्य  देश  को  दी  निष्चित  रूप  से  हमारे

 देश  को  नहीं  ।  वे  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  क्‍या  संयोगबश  कहीं  से  किसी

 तोड़  का  पता  लगाया  जा  सकता  है  ।  वे  हताश  हो  गए  हैं  ।  क्‍या  हसलए  कि  उनके  पा  कोई  अ

 मुद्दा  नहीं  है  ?  मैं  समभ  सकता  था  यदि  उन्होंने  रोजगार  मृल्य  वद्धि  का  म॒हा  दो  बष॑  पहले  उठाया
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 होता  ।  मैंने  प्रशंसा  की  थी  जब  मेरे  मित्र  डा०  दत्ता  सामान्त  ने  एक  बार  मजदूरों  के  बारे  में  कुछ  मुद्दे
 उठाये  थे  ।  कुछ  मौलिक  मुद्े  हैं  जिनका  मारत  के  लोग  सामना  कर  रहे  इसके  स्थाद  पर  हम

 ैटे-मोटे  मुद्टे  क्यों  उठा  रहे  राजकोष  के  खर्बे  पर  इतना  बड़ा  ड्रामा  क्‍यों  ?  वे  जिम्मेदारी
 मुंह  क्यों  छिपा  रहे  हैं  ?  यदि  उन्होंने  वास्तव  में  यह  महसूस  किया  है  कि  रिपोर्ट  में  कुछ  बंध  मुद्दे
 जिन  पर  सरकार  को  त्याग  पत्र  देना  चाहिए  क्योंकि  स्वतन्त्र  सांविधिक  प्राधिकारी  ने  उन्हें  जिम्मेद
 ठहराया  है  तो  वे  यहां  क्‍यों  नहीं  आते  हैं  और  इस  पर  बहस  क्‍यों  नहीं  कर  ?  उन्हें  किसी
 रोका  मूल  रूप  से  वे  रिपोर्ट  पर  चर्चा  करना  चाहते  थे  लेकिन  रिपोर्ट  पढ़ने  के  बाद  दूसरा
 विचार  आया  कि  इस  मामले  को  तूल  दिया  जा  सकता  है  और  यही  कारण  है  कि  वे  क्‍यों  नही  आए
 हैं  और  आज  उनके  त्याग  पत्र  से  स्वयं  उनकी  यह  स्वीकारोक्ति  सिद्ध  हो  जाती  है  कि  उनके  नेता  ही
 हैं  जिन  पर  अभियोग  लगाया  गया  है  ।

 नहीं
 रा

 ]

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  सभापति  मैं  श्राज  इस  परिप्रेक्ष्य  में  और  इस  रिपोर्ट  की
 चर्चा

 में
 कुछ  थोड़ा  सा  पिछले  चार  वर्षों  का  हमारी  पालियामेंट  का  समालोचन  करना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  प्रतिपक्ष  के  भाइयों  ने  इस  लोकतन्त्र  मैं  और  इस  लोकतन्त्र  की  प्रणाली  में  कितना  योगदान

 सभापति  मैं  एक  नतीजे  पर  प  हूंचा  हूं  और  वह  यह  है
 कि  जब  इ  तिहास  लिखा  जायेगा

 इस  बकत  का  तो  इतिहास  लिखने  वाले  राजीव  जी  के  बारे  में  जरूर  यह  कहेंगे  कि

 यह  एक  वह  आदमी  था  जिसे  जवाहरलाल  की  वेज्ञानिक  मानव  की  दूरद्शिता  विरासत  में  मिली  ।
 होंने  महात्मा  गांधी  का  प्यार  और  अहिसावादी  दृष्टिकोण  अपनाया  जिसे  उनके  माध्यम  से  समूचे

 विष्व  समूचे  विश्व  के  बड़  नेताओं  द्वारा  स्वीकार  किया  गया  यह  वह  व्यक्ति  है  जिसमें
 इन्दिरा  जी  की  क्ृतसंकल्प  गतिशीलता  पूरी  तरह  समायी  हुई  है  और  इससे  भी  अधिक  उनमें  एक

 आशएचयं  जनक  राजनंतिक  दूरदर्शिता  अन्तनिहित

 ५]  9  |

 मैं  ऐसा  क्‍यों  कह  रहा  हूं  ?  आप  कृपया  उनके  राजनतिक  जीवन  पर  छुरू  से  दृष्टि
 सर्वप्रथम  उन्होंने  राष्ट्रों  के  शिखर  सम्मेलन  में  भाग  लेकर  अन्‍्तर्राप्ट्रीय  गाजनीति  में

 अपनी  प्रतिप्ठा
 स्थापित  तत्पश्चात  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  कांग्रेस  को  तथा  प्रसिद्ध  प्रेत्त  सम्मेलन  को  सम्बोधित

 किया  ।  ऐसे  आलोचनात्मक  तथा  आक्रामक  प्रेस  सम्मेलन  का  सामना  करना  कोई  आसान  काम  नहीं
 था  ।  प्रेस  सम्मेलन  में  इस  प्रकार  सफल  रहे  कि  श्रत्येक  व्यक्ति  ने  उन्हें  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  राजनीति  में

 राजनेता  के  रूप  में  स्वीकार  किया  ।  लेकिन  अब  प्रतिपक्ष  ने  क्‍या  महसूस  किया  ?  उनके  सत्ता  में

 आने  पर  उन्होंने  उनमें  एक  कुशल  युवा  व्यक्ति  की  छवि  देखी  थी  जिसके  पास  कोई  राजनेतिक

 अनुमव  नहीं  था  ।  इस  प्रकार  उनकी  इसी  निर्मल  छवि  को  प्रेस  द्वारा  बढ़ा-चढ़ाकर  सामने  लाया

 रा  ।  इसलिए  प्रतिपक्ष  तथा  कांग्रेस  में  मी  कुछ  लोगों  ने  यह  सोचा  और  महसूस  किया  कि

 नीति  में  यह  अनुमवहीन  छोटा  बच्चा

 अभी  तो  बच्चा  हम  इसको  मोल्ड  जँसा  चाहें  वसा  यह  आइडिया  लेकर

 निकले  थे  ।

 237



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  24  1989

 [  श्री  बसन्‍्त  साठे  ]

 ओर  जब  उन्होंने  पाया  कि  ऐसा  नहीं  हो  सकता  है  तो  वे  कुठित  हो  प्रतिपक्ष  की  कुठा
 तब  और  भी  स्पष्ट  हो  जाती  है  जब  उनकी  एक  के  बाद  एक  राजनीति  बिफल  होती  मैं  अपनी

 तुलना  केवल  प्रतिपक्ष  से  ही  कर  सकता  हूं  ।  कुछ  समय  के  लिए  हम  भी  प्रतिपक्ष  में  लेकिन
 इन्दिरा  जी  के  नेतृत्व  में  हमने  केवल  24  वर्ष  में  ही  उन्हें  सत्ता  से  बाहर  कर  दिया  ।

 अरे  कौन  हम  लोग  नहीं  हम  लोग  यहां  पर  डटकर  खड़े  रहते  हममें  से  एक
 एक  आदमी  काफो  था  ।  उस  समय  जनता  पार्टी  भी  ऐसे  ही  प्रचण्ड  वहुमत  से  ही  आई  फिर  भी
 हमारे  लोग  जरा  भी  नहीं  हिले  और  इन्दिरा  जी  ने  ऐसी  स्ट्रेटिजी  चलाई  कि  ड़नक्े  सारे  लोग  चले
 गए  ।  आखिर  भागा  तो  कौन  उस  वक्‍त  के  प्राइम  जो  चन्द  दिलों  के  मोरारजी
 को  निकाल  कर  आये  और  जब  देखा  कि  यहां  बहुमत  नहीं  बनता  तो  पालियामंण्ट  भी  नहीं  बुल
 भोर  पालियामंण्ट  डिजोल्य  करके  भाग  मंदान  छोड़कर  माग  भागने  वाले  लोग  कौन

 आज  आप  वही  लोग  आज  विरोध  में  आप  शुरू  से  लेकर  आज  तक  उनका  रवेया

 मुझे  इसका  दुःख  है  ।  वे  एक  स्वस्थ  लोकतन्‍्त्र  की  परम्परा  पुरःस्था५धित  कर  सकते  मुहो  पर  बहस
 कर  सकते  थे  ।  अभी  हमारे  एक  मित्र  ने  कहा  कि  कितने  बुनियादी  सवाल  देश  के  सामने  देश  निर्माण
 के  सवाल  देश  के  सामने  गरीबों  के  सवाल  देश  के  सामने  रोजगारी  के  सवाल  देश  के  सामने  हैं
 वेकारी  के  सवाल  देश  के  सामने  परराष्ट्र  नीति  के  सवाल  देश  के  सामते  एक  सवाल  अनेक

 सवाल  उनपर  अपने  कुछ  ठोस  सुकाव  देते  ।  बीच  में  मेने  किसी  माई  ने  जब  हमने  21
 से  मतदान  की  उम्र  घटाकर  ]8  वषं  कर  दी  तो  कहा  कि  यह  तो  मैं  ही वह  रहा  यह  तो  मेरा

 ही  सभाव  था  ।  यदि  आपका  ही  सभाव  था  तो  चार  साल  क्‍यों  नहीं  बोले  ?  यहां  जब  आपने  देखा

 कुछ  बात  नहीं  कुछ  नहीं  कर  सकते  तो  फिर  यह  सोचा  कि  कोई  ऐसा  मुहा  मिलना  चाहिए  मैंने
 यह  पहले  भी  कहा  उनको  यह  लगा  कि  राजीव  जी  का  एकमात्र  प्लस  पाइण्ट  है  तो  उनकी  क्लीन
 इमेज  यदि  उनकी  क्लीन  इमेज  को  दाग  लगा  दिया  इसको  कालिख  नगा  दी  जाए  तो  बस

 काम  बन  गया  और  इसमें  हमारे  यहां  के  लोग  भी  सहयोग  करते  रहे  ।  मुझे  एक  अखबार  वाले  मित्र
 वह  कह  रहे  थे  कि  अब  हमें  ऐसा  डाउट  होने  लगा  है  कि  राजीव  जी  ऊपर  से  जितने  भोले  दिखते

 उतने  मोले  नहीं  बहत  गहरे  आदमी  हैं|  उन्होंने  कहा  कि  कहीं  उन्हीं  का  तो  यह  दाब
 नहीं  कि  अपोजिशन  में  यहां  का  एक  आदमी  भेज  उनका  यह  कहना  थां  |अब  यह  बात  कितनी
 खरी  यह  मैं  कह  रहा  हूं  कि  उनको  सूकता  उनको  लगता  है  कि  यह  आदमी
 भी  उन्हीं  ने  भेजा  होगा  और  उन्होंने  जो  जो  दाव  उल्टा  गिरता  गया  ।  भब  वह  जोर
 से  बोफोर्स  पहले  फेयरफंक्स  निकला  याद  यह  हमारे  यहां  के  ही
 नम्बर  दो  भाई  थे  ।  तो  हमारे  इन  लोगों  को  यह  लगा  कि  चलो  अच्छा  मिला  तो  उन्होंने
 मांग  की  इसकी  जांच  होनी  हमने  कहा  कि  ठीक  पालियामेंटरी  कमेटी  से  करा  देते

 उन्होंने  पालियामेंटरी  कमेटी  से  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजिज  से  होनी  चाहिए  ।

 हमने  कहा--“टीक  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज  अपोइंट  कर  देते  जब  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज
 अपांइंट  हो  गया  तो  फिर  बोफोस्स  को  बात  आ  गयी  ।  जब  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज के  बारे  में  कहा  तो
 बोले  कि  नहीं  नहीं  यह  तो  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज  से  नहीं  यह  तो  मामला  पालियामेंटरी  कमेदी घ
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 के  पास  जाना  चाहिए  ।  जब  ज्वाएंट  पालियामेंटरी  कमेटी  की  बात  हुई  तो  उन्होंने  सोचा  कि  यहां  तो

 हम  फंस  गये  बयोंकि  इसके  बारे  में  भी  हमने  उनकी  बात  मान  ली  ।

 मैं  आपको  बताऊं  कि  जब  ज्वाएंट  पालियामेंटरी  कमेटी  बनने  की  बात  हुई  तो  उनको  लगा  कि
 इसमें  तो  हम  भी  रहेंगे  ओर  हमारे  हाथ  में  आ  जाएगी  और  उसमें  सब  तरह  का  एवीडेंस  होगा  ।  जब
 ज्वाएंट  पारलियामेंटरी  कमेटी  बनने  लगी  तो  घबरा  गये  और  सोचने  लगे  कि  इससे  तो  हम  फंस  गये  ।
 फिर  कहां  कि  ज्वाएंट  पालियामेंटरो  कमेटी  में  हम  नहीं  आएंगे  ।

 मैं  आपको  बताता  हूं  कि जब  उनकी  ज्वाएंट  पालियामेंटरी  कमेटी  बनाने  की  बात  मा
 मेम्बर  आफ्टर  मेम्बर  आफ  द  अपोजीशन  ने  खुद  सुभाव  दिया  और  सर्प्ल:मेंटरी  मोशन  मूव  किया
 उसे  ।  मव  किया  जो  डिफेंस  मिनिस्टर  साहब  थे  कि  ज्वाएंट  पालियामेंटरी  कमेटी
 बननी  चह्सिका  «  र  आफ  रेफरेंस  होनी  मैं  आपको  बतात  हू  कि  उस  पर
 सब्स्टीच्यूट  १२५  wires  दिया  ।  श्री  सोमनाथ  एक्स  एम०पी०  ,  श्री  दिनेश  श्री  सी०

 घव  लीडर  आफ  द  अपोजीशन  तेलुगु  देगम  श्री  के०पी०  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  और  श्री  जंगा  रेड्डी  ने  दिया  ।  अब  आप  ये  सब  महानुमावों  ने  एक  ही  मांग  की  और
 अपने  सब्स्टीच्यूट  मोशन  में  यह

 भारत  के  नियन्त्रक-महालेखा  भारत  सरकार  के  महान्यायवादी  तथा  सभी  जांच

 एजेन्सियां  समिति  को  इस  प्रकार  की  सहायता  प्रदान  करेंगी  जिस  प्रकार  की  सहायता  जांच
 कार्य  हेत  समिति  द्वारा  मांगी  जाएगी  ।”

 ]
 मैं  आपसे  कहना  चाहूंगा  कि  कंसी  कंसी  बातें  उठाते  जब  हमने  ज्वाएंट  पालियामेंटरी  कमेटी

 बना  दी  तो  मंदान  छोड़  कर  भाग  उसके  बाद  फिर  घूल  उठाते  बाहर  और  अन्दर
 चिल्लाना  जिसका  सिर्फ  एक्ही  मतलब  और  एक  ही  परपज  है  ।

 ज्वाएंट  पालियामेंटरी  कमेटी  में
 तैश्नाप्रेट  नहीं  किया  ।  उसके  बाद  जब  उसकी  रिपोर्ट  पर  यहां  डिस्क्रश्नन  दोनों  हाउश्चिज

 में  डिस्कशन  हुआ  तो  उस  पर  भी  उन्होंने  तमाशा  किया  ।  उस  फाइनल  रिपोर्ट  के  बारे  में  मेरे  मित्र
 श्री  जगन्नाथ  जी  ने  अमी  बहत  सुन्दरता  से  ब  कि  आखिर  किसी  चीण  की  प.इनेलिटी  भी

 है  है  ।  रूल  आफ  ला  कानून  में  सुप्रीम  उसकी  फुल  बंच  का  यदि  फंसला  हो  जाए  तो
 उसको  उसकी  लाज॑ंर  बेंच  तो  रिव्य  कर  सकती  है  लेकिन  क्या  नीचे  को  १ई  हाई  कोर्ट  या  डिस्ट्रिक्ट

 ह्‌  कह  सकती  है  कि  यह  सुप्रीम  कोर्ट  का  फंसला  यह  लागू  नहीं  होगा  ?

 थ  if  श्प

 मैं  पुनः  तथ्यों  की  नए  सिरे  से  जांच  मैं  एक  स्वतन्त्र  व्यक्ति  मुझे  ऐसा  करने  वा

 अधिकार  है  ।

 5.00  भ०  प०

 क्या  हो  जाएगा  उसका  उल्टी  गंगा  अब  मैं  क्‍यों  आपको  बता  रहा  आप  देखिए  हमारे
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 महानुमाव  कन्ट्रोलर  एण्ड  आडीटर  जनरल  ऑफ  इनकों  यह  लगने  एक  जगह

 ट्यूशन  में  कह  दिया

 वेतन  आदि  प्रयोजन  के  लिए  उन्हें  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाघीशों  के  समकक्ष  माना

 जाएगा  ।

 श्री  जगन्माथ  कौशल  :  केवल  पद  से  हटाने  के

 के
 झो  बसंत  साठे  :  अब  आप  देखेंगे  कि  कंसे  आदमी  को  गलतफहमी  हो  जाती

 गफटर
 आ

 जाता
 है  ला

 *

 धास्तव  में  आप  शब्दों  को  देखिए

 का  एक  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  होगा  जिसको  राष्ट्रपति  अपने  हस्ताक्षर  और

 मुद्रा  सहित  अधिपत्र  द्वारा  नियुक्त  करेगा  तथा  वह  अपने  पद  से  केवल  उसी  रीति  और  कारणों
 से  हटाया  जाएगा  जिस  रीति  और  जिन  कारणों  से  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश
 हटाया  जा  सकता

 इस  पूरे  भ्रष्याय  पांच  में--अनुच्छेद  148  से  1511  उच्चतम  न्यायालय  का  केवल  यही
 संदर्म  दिया  गया  लेकिन  क्‍या  उसे  अथवा  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  ऐसा  सोचना  प्रारम्भ  कर  देना
 चाहिए  कि  वह  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीष्या  के  समकक्ष  है  ।

 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  का  अधिकार  क्षेत्र  क्या  उसे  मारत  सरकार  के  इसके
 करणों  के  और  राज्य  सरकारों  के  लेखाओं  की  जांच  करनी  होती  है  और  इस  संबंध  में  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करनी  होती  वह  स्वतन्त्र  साक्ष्य  नहीं  हो  वह  गवाहों  को  नहीं  बुला  उनके
 पास  कोई  न्यायिक  अधिकार  नहीं  उसे  केवल  प्रस्तुत  किए  गए  रिकार्ड  और  दस्तावेजों  पर

 विश्वास  करना  होता  इससे  अधिक  नहीं  |  जब  वह  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  करता  है  तो
 ay

 उक्त  रिपोर्ट  राष्ट्रपति  के  पास  जाती  है  ।  उक्त  विभाग  से  इस  रिपोर्ट  की  सूक्ष्म  जांच  होने  के  पदचात्‌

 राष्ट्रपति  उस  पर  हस्ताक्षर  करता  है  और  इसे  समा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  जब  यह  रिपोर्ट  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाती  है  तब  से  गह  रिपोर्ट  सभा  की  सम्पत्ति  बन  जाती  है  और  तब  इसे  नियमित
 रूप  से  लोक  लेखा  समिति  को  भेज  दिया  जाता  लोक  लेखा  समिति  नियमानुसार
 महालेखा  परीक्षक  की  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  पर  विचार  करती  समिति  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  में
 दिए  गए  मामलों  के  संबंध  में  विभिन्‍न  संबंधित  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधियों  का  साक्ष्य  लेती  समिति
 द्वारा  को  जा  रही  इस  लेखा-जांच  में  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  समिति  की  सहायता  करता
 नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  के  उसकी  भूमिका  और  उसका  क्षेत्राधिकार  क्‍या  है  ?  संसद
 तथा  उसकी  संसदीय  समितियों  की  सहायता  करना  ।  संसदीय  समतियों  को  संसद  को  प्रा  समर्थन

 पूरी  प्रतिष्ठा  ओर  गब्मा  प्राप्त  वे  किसी  मी  तरह  कम  नहीं  उसे  संसदीय  समितिय

 सहायता  करनी  होती  है  ।  इसकी  रिपोर्टों  की  जांच  संसदीय  समिति  द्वारा  की  जाती  है  जो  इसे  सभा
 को  प्रस्तुत  करती  है  और  तत्पद्चात्‌  समा  इस  पर  विचार  करती  लोक  लेखा  समिति  इसकी
 रिपोर्ट  को  स्वीकार  मी  कर  सकती  है  और  अस्वीकार  मी  अथवा  इसे  पूर्णतया  अस्वीकार  मी  कर
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 ती  समिति  विभाग  के  प्रतिनिधियों  का  साक्ष्य  भी  साक्ष्य  कौन  ले  सकता  लोक
 लेखा  समिति  साक्षियों  तथा  विभाग  के  अधिकारियों  को  बुला  सकती  हे  ।
 4

 क्रो  ए०  चाह्से  :  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  को  भी  बुलाया  जा  सकता

 श्रो  बसन्‍्त  साहै  :  उसे  मी  बुलाया  जा  सकता  है  ।  इसलिए  क्या  यह  आवश्यक  क्‍या

 कानूनी  मामलों  में  तथा  कानून  की  वेधता  संबंधी  मामलों  में  उच्चतम  म्यायालय  के  निर्णय  की  तः्ह

 नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  अथवा  निर्णय  अन्तिम  निर्णय  हैं  ?  मैं  तो  यही  कहूंगा कि
 नियंत्रक  परीक्षक  का  क्षेत्राधिकार  उन  दस्तावेजों  जिनकी  इसने  जांच  की  हे  लेखा
 परीक्षा  करना  तथा  इस  संबंध  में  अपनी  रिपोर्ट  देना  तथा  लोक  लेखा  समिति  की  सहायता  करना

 लोक  लेखा  समिति  इसे  स्वीकार  भी  कर  सकती  है  तथा  अस्थीकार  मी  तथा  और  ग्रधिक  साक्ष्य

 लेकर  इसकी  जांच  भी  कर  सकती

 नियमों  में  यह  भी  व्यवस्था  हैं  कि  उन्हें  प्रस्तुत  किए  गए  दस्तावेजों  के  आधार  पर  ही  मामले

 की  जांच  करनी  होती  है  ।  यदि  ऐसी  बात  हूँ  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  वया  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक

 वित्तीय  मामलों  में  विशेषज्ञ  है  ?  मैं  तो  कहूंगा  कि  उच्चतम  न्यायालय  मी  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।

 मान  लो  उच्चतम  स्यायालय  के  समक्ष  कोई  तकनीकी  मामला  आता  उदाहरण  के

 के  लिए  कौन  सा  उपकरण  सब॑से  अच्छा  साबित  होगा--इस  तरह  का  मामला  उच्चतम

 न्यायालय  के  सभक्ष  आता  तो  उच्चतम  न्यायालय  मामले  की  जांच  और  अध्ययन  करने  के  लिए

 एक  विष्वेष  समिति  का  गठन  करेगा  जिसके  आधार  पर  बह  अपनी  रिपोट  देगा  लेकिन  स्वयं  कभी

 ्र
 र  नहीं  पहुंचेगा  |  परन्तु  इस  मामले  में  हम  क्‍या  देखते । अन्तिम  निष्कर्ष  प

 r.

 गंगा  उल्टी  बह  रही  यह  अजीब  तमाशा

 मामले  की  जांच  करने  के  लिए  संसद  ने  एक  विशेष  समिति--संयुक्त  संसदीय  समेति  नियुक्त
 गे  सामान्यतया  लोक  लेखा  समित्ति  के  अधीन  कार्य  करती  है

 उस  समिति  प्रमोजन  के  लिए  संथुक्त  संसदीय  समिति  के  वही  अ  घिकार  और  कायंक्षेत्र  होते  हैं

 जो  लोक  लेखा  समिति  के  पास  होते  हैं  ।  इस  समिति  को  विशेष  रूप  से  एक  विशेष  संकल्प  द्वारा  ग.ठत

 किया  गया  था  जिसके  अंतर्गत--यह  कहा  गया  है  कि  लेखा  परीक्षक  को  समिति  की  सहायता  करनी

 चाहिए  भौर  वह  समिति  की  सहायता  लेकिन  जो  कुछ  महालेखा  परीक्षक  प्रपनी  रिपोर्ट  में

 कहते  हैं  वह  आदचर्यजनक  संयुक्त  ससदाय  समिति  में  महान्यायवादी  से  समिति  के  समक्ष
 प्रस्तुत

 होने  का  अन  रोध  किया  ।  महा-न्यायवादी  संयुक्त  संसदीय  सम्रिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  हुए  और  उन्होंने

 काननी  मुद्दों  पर  साक्ष्य  वे  समिति  से  यह  अच्छी  तरह  कह  सकते  थे  कि  इसमें  विसंगति

 लम  होती  लेकिन  बे  संयुक्त  संसदीय  समिति  से  क्‍या  कहते  यह  संयुक्त  संसदीय  स|मति

 की  रिपोर्ट  में  पष्ठ  32  में  उल्लिखित  है

 नियम्त्रक-महालेखा  परीक्षक  की  अनुपस्थित  में  समय  बे  बाहर  गए  हुए

 महालेखा  परीक्षक  ने  स  भति  सूचित  किया  कि  उनके  पास  पहले
 से  ही  उपलब्ध  दस्तावेजों

 और  उन्हें  सप्लाई  किए  गए  भतिरिक्त  कागज-फो  से  लगा  ढ्वारा.की  जा  रही  जांच  संबंधी
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 [  श्री  वसन्‍्त  साठे  ]

 मामलों  पर  कोई  प्रकाश  नहीं  पड़ता  ओर  व्यवसायिक  लेखा  परीक्षा  दृष्टिकोण  से  कोई  टिप्पणी
 ॥रना  असम्मव  लगता  है  ।”

 यही  बात  उन्होंने  संयुक्त  संसदीय  समिति  से  कही  ।  अब  एकाएक  कुछ  माह  पश्चात्‌  आप  देखते

 हैं  कि  उन्हीं  कागज-पन्नों  के  आघार  पर  बे  एक  अलग  निष्कषं  पर  पहुंच  सकते  क्‍या  वे  इस  प्रकार

 दोतरफा  बातें  कर  सकते  हैं  ?  ये  किसे  धोखा  देने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ?  उन्होंने  संसद  को

 सहयोग  देबैं  और  संसद  के  संकल्प  का  अमुपालन  करने  से  इंकार  कर  उन्होंने  संसद  की  अवज्ञा
 की  ।  इसके  लिए  कोई  दूसरा  हाब्द  नहीं  केवल  इतना  ही  मैं  आपको  एक  बात  और
 बताऊंगा  ।  बाद  में  उन्होंने  कहा  कि  ही  पर्याप्त  नहीं  मेरा  क्षेत्राधिकार  इससे  काफी

 अधिक  है  ।”  ये  सब  उन्होंने  कहा  था  ।  जब  उन्हें  बताया  गया  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  पहले  ही
 इस  मामले  की  जांच  कर  चुकी  आप  इस  मामले  की  जांच  क्यों  कर  रहे  तो  उन्होंने

 जिसे  मैं  उद्धृत  कर  रहा  हूं  :

 लेखा  परीक्षण  में  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  विचारार्थ  विषयों  और  इसके  निष्कर्षों

 पर  सम्मानपूर्वक  तथा  विचारपूर्वक  गौर  किथा  गया  यह  पुनरीक्षा  संविधान  के  उपबंधों
 के  अंतगगंत  निहित  दायित्वों  को  पूरा  करने  तथा  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  शक्तियां
 तथा  सेवा  की  अधिनियम  के  अंतगंत  की  गई  हैं  ।””

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  :  इसलिए  इस  बात  को  उजागर  किया  कि  इससे  किसी
 भी  तरह  उनके  अधिकारों  पर  रोक  नहीं  लगती  ।”

 इस  प्रकार  वे  ऐसा  स्पष्ट  करने  पर  बल  देते  रहे  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  द्वारा  संसद  का

 प्रतिनिधित्व  करने  की  अनदेखी  करते  हुए  उन्हें  अपने  क्षेत्राधिकार  के  प्रंतगंत  कार्य  करने  का  पूरा
 अधिकार  है  ।  केवल  इतना  ही  नहीं  ।  यह  बात  यहीं  समाप्त  नहीं  होती  ।  संयुक्त  संसदीय  समिति  के

 बाद  इस  पर  यहां  बहस  हुई  ।  इसे  संसद  ने  मंजूर  किया  ।

 ह  बात  भी  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  जानकारी  भें  लाई  जब  उन्होंने  फरवरी  में

 अपनी  रिपोर्ट  दी  अथवा  जब  उन्होंने  26  अप्रैल  को  इस  पर  हस्ताक्षर  किए  तो  क्‍या  उन्हें  इसकी
 जानकारी  नहीं  थी  ?  इतना  होते  हुए  भी  यदि  एक  व्यक्ति  कहता  है  संसद  के  दृष्टिकोण  की
 अवहेलना  करते  हुए  मी  इसकी  जांच  करने  का  अधिकार  तो  हमारी  कया  स्थिति  है  ?  संसद  की

 गरिमा  वया  रही  ?  अब  हम  एक  विचित्र  स्थिति  में  बनातवाला  जी  कहते  हैं  कि  वे  रिपोर्ट
 लेकर  आए  सामानन्‍्यतया  इसे  लोक  लेखा  समिति  के  पास  जाना  हम  इसे  लोक  लेखा
 समिति  के  पास  जाने  देते  ।  लेकिन  पुनः  जंसा  कि  मैंने  कहा  कि  प्रतिपक्ष  ने  नोटिस  देकर  बहस  के
 लिए  दबाव  डाला  |  प्रतिपक्ष  में  जनता  दल  के  प्रो०  मथु  दण्डवते  और  श्री  जयपाल  रेड्डी  जेसे
 नेताओं  ने  नियम  193  के  अधीन  बहस  के  लिए  नोटिस  दिया  वे  दोतरफा  बात  कंसे  कर  सकते

 वे  इस  पर  बहस  चाहते  उन्होंने  अध्यक्ष  से  कहा  कि  इस  पर  बहस  करना  जाहते

 उन्होंने  पहले  कहा  कि  :  यह  सरकार  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  यह  इस  रिपोर्ट  को  पेश

 नहीं  करेगी  क्‍योंकि  उसमें  कुछ  गड़बड़  दुम्यवश  रिपोर्ट  लीक  हो  इन  दिनों  इस  विभाग

 में  इतनी  गोपनीय  रिपोर्ट  लीक  हुई  कि  ध्राइच्य  होने  लगा  कि  रिपोर्ट  के  इस  प्रकटन  को  कहां-कहां
 रोका  जाय  ओर  ऐसा  अब  कहां  तक  कर  इस  रिपोर्ट  पर  26  अप्रैल  को  हस्ताक्षर  इसे
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 27  अप्रेल  को  सरकार  को  दिया  हमारी  संसद  का  अधिवेशन  15  मई  को  समाप्त  हुआ  ।
 नि:संदेह  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  में  केवल  यही  मामला  नहीं  यह
 रिपोर्ट  कई  अन्य  मंत्रालयों  से  मी  संबंधित  क्‍या  इसकी  जांच  उन  शहरी  विकास

 रक्षा  मंत्रालय  मंत्रालयों--आयुघ  और  निर्माण  का  और

 अनुसंघान  और  विकास  आदि  संगठनों  द्वारा  नहीं  की  क्‍या  राष्ट्रपति  के  पार
 भेजने  से  पहले  इसकी  उक्त  विभागों  द्वारा  जांच  नहीं  की  जाती  है  ?  इस  प्रकार  यदि  इसे  तत्काल

 यहां  प्रस्तुत  कर  दिया  जाता  तब  भी  हमें  जवाब  तलब  किया  ने  इसकी  जांच  कंसे

 नहीं  की  ?”  इस  प्रकार  हमने  इसे  राष्ट्रपति  के  पास  भेजा  ।  और  जंसे  ही  राष्ट्रपति  ने  इस  पर

 हस्ताक्षर  किए  हमने  पहले  दिन  ही  इसे  पेश  कर  दिया  ।  यदि  हम  इसे  अन्तिम  दिन  पेश  तो  वे

 ऐसा  कहते  आपने  यह  रिपोर्ट  बन्तिम  दिन  प्रस्तुत  की  है  और  इस  प्रकार  आपने  हमें  इस  पर
 बहस  करने  अथवा  इसका  अध्ययन  करने  का  भी  अवसर  नहीं  यही  उन्होंने  कहा  हमने
 कहा  था  :  हम  इसे  पेश  करेंगे  ।””  यह  यथा  समय  किया  गया  यह  लोक  लेखा
 समिति  को  गया  होता  ।  लेकिन  वे  कहते  हैं  :  हमें  चर्चा  कराने  के  लिए  अवष्य  पूछना  चाहिए  ।'
 जिस  समय  उन्होंने  चर्चा  कराने  के  लिए  पूछा  भ्रौर  आपने  चर्चा  कराना  स्वीकार
 उनकी  चालाकी  पकड़ी  गई  ।  उन्हें  समझ  नहीं  आ  रहा  था  कि  अब  कया  किया

 प्रो०  एन०जो०  रंगा  :  समाचार-पत्रों  को  इसका  रहस्योद्घाटन  कब  हुआ  ?

 भरी  बसंत  साठे  :  यहां  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  से  लगमग  8  दिन  इंडियन  एक्सप्रेस
 और  अन्य  समाचार-पत्रों  ने  पहले  से  ही  समाचार  देना  प्रारम्म  कर  दिया  श्री  मधु  दंडवते  ने
 स्वयं  ही  टिप्पणी  की  थी  :  इसे  कंसे  जानते  उन्होंने  यह  जानकारी  कहां  से  प्राप्त  की  ?”
 लेकिन  युवा  नेता  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  घूबी  भोर  जिस  दूरदर्शिता  के  बारे  में  मैं  जिक्र
 कर  रहा  वह  यह  है  कि  उनका  हृदय  भ्रत्यंत  सरल  और  साफ  उन्होंने  कहा  था

 :  है
 यही  आप  चाहते  क्या  ऐसा  ही  है  ?  मैं  कुछ  नहीं  छिपाऊंगा  ।  क्‍या  आप  संयुक्त  समिति  चाहते

 मैं  संयकत  समिति  गठित  करू  गा  ।  क्‍या  आप  यहां  चर्चा  कराना  चाहते  ठीक  मैं  यहां
 चर्चा  कराना  स्वीकार  कराता  हूं  ।!  इस  बात  की  बे  कल्पना  नहीं  कर  सकते  थे  |  इस  पर  वे  पराजित

 हो  गए  |  जब  वे  पराजित  हो  वे  अपने  ही  जाल  में  फंस  गए  ।  लेकिन  वे  कुछ  नहीं  जानते  थे

 कि  अब  क्‍या  करना  चाहिए  इसलिए  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  के  त्याग-पत्र  की  मांग  लेकर  श्ोर-धाराबा

 मचाना  प्रारम्भ  कर  दिया

 मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  :  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  उनका  व्यवहार  जैसा  मैंने  कहा  कुछ
 इसी  प्रकार  का  जब  शिकारी  कुत्ते  पीछा  कर  रहे  हों  तो  एक  बुद्धिमान  व्यक्ति  क्या  करता  है  ?

 उन  पर  एक  हडडी  फेंक  देता  तब  सब  तुरन्त  ही  उस  हड्डी  पर  रपटा  मारते  और  तत्पढ्चात
 वे  कुछ  समय  तक  इस  पर  लगे  रहते  इससे  आगे  यदि  वे  आते  हैं  तो  एक  और  हड्डी  फेंक  दी  जाती
 है  ।  इस  विपक्ष  के  साथ  यही  घटेत  गत  घार  वर्षों  के  दौरान  वे  बोफोसं  कही  जाने
 वाली  हड्डी  को  चूस  रहे  केवल  एक  ही  उद्देश्य  और  कुछ  नहीं  ।  जब  यह  चर्चा  के  लिए
 आया  है  तो  हमारे  सामने  स्थिति  यह  मैं  श्री  जगन्नाथ  जी  से  सहमत  हूं  कि  हमें  यह
 अवद्य  जानना  चाहिए  कि  हम  क्‍या  चाहते  हम  किस  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ?  जैसा  मैंने

 यह  उसी  तरह  है  जेसे  उच्चतम  न्यायालय  यह  कहे  जिला  न्यायाधीक्ष  ने  हमारे
 निर्णय  को  रहू  कर  दिया  हम  अब  इस  पर  पुनः  विचार
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 [  श्री  बसंत  साठ  ]

 क्या  हम  संसद  को  परिहास  का  विधम  बना  रहे  हैं  ?  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक के  प्रति  पूर्ण
 सम्मान  भें  कहूंगा  कि  वह  अपने  अधिकार  क्षेत्र  से  पूर्णतया  बाहर  चले  गए  हैं

 ब्रो०  एन०जो०  रंगा  :  यही  बात  सभा  में  भय  बक्‍ताओं  द्वारा  मी  कही  गई  थी

 श्री  बसंत  साठे  :  मरने  पर  ही  स्वर्ग  दिखाई  देता  इस  समय  मैं  यह  सिद्ध  करने  के  लिए
 कि  वह  अपने  अधिकार  क्षेत्र  से  बांहर  कंसे  यह  बात  कहूँगा  ।  मेरी  आशंका  है  कि  केवल  मात्र

 अपने  नाम  में  शब्द  होने  के  नियंत्रक-महालिखा  परीक्षक  ने  शायद  यह  सोचा  था  :

 भी  एक  जनरल  जनरल  के  रूप  में  यदि  सुन्दरजी  कुछ  कर  सकते  हैं  तो  मैं  क्‍यों  नहीं  कर

 कता
 ?

 सुर्दरजी  कम  से  कम  अपने  जीवन  में  तोपों  को  चलाने  का  अनुभव  तो  है  और  वह
 जानते  हैं  कि  यह  क्‍या  गॉलाबारी  भाग  निकलना  कया  है  और  किस्फोट  क्‍या  मुझे
 इसके  बारे  में  भी  जानने  की  आवदयवःता  नहीं  मैं  केवल  लेखाओं  के  बारे  में  जानता  हूं  ।

 J  की  बात  को  अस्वीकार  कर  सकता  हूं  और  मैं  निर्णय  दे  सकता  हूं  कि  यह  तोप
 ठीक  है  अथवा  नहीं  है  ।”  यही  उन्होंने  कहा  है  ।

 श्री  बनातवाला  यहां  नहीं  लेकिन  उन्होंने  बताया  आपको  मालूम  है  ।  वह  इसी  निष्कर्ष
 पर  पहुंचे  थे

 कि  इसका  यहां  वर्णन  नहीं  शब्दों  पर  गौर  पंराष्राम  11,3.24  में
 वे  कहते  हैं

 परीक्षा  विभाग  को  उपलब्ध  कराए  गए  रिकार्ड  के  आधार  पर  निम्नलिखित  बाते

 जानकारी  में  आई***

 आप  ध्यान  वह  केवल  रिकार्ड  पर  मरोसा  रख  रहे  हैं  ।

 संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  तोप  विशेषज्ञ  जनरल  सुन्दरजी  का  साक्ष्य  लिया  उन  सभी

 प्रत्यक्षदशियों  की  जांच  की  गई  थी  ।  भ्रब  इन  महोदय  ने  कुछ  नहीं  देखा  स्पष्ट  कहूं  तो

 महा  लेखा  रीक्षक  स्वयं  प्रत्येक  बात  बी  जांच  नहीं  करते  हूँ  ।  ये  तो  उसके  कनिष्ट  अधिकारी  हैं  जो

 जांच-५ड्ताल  करते  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  के  पास  स्वयं  प्रत्येक  लेखे  की  जांच  करने  का

 वक्‍त  कहां  है  ।  मुझे  नहों  मालूम  विः  इस  मामले  में  उन्होने  क्या  किया  उन्होंने  भ्रपने  कनिष्ट

 अधिकारियों  द्वारा  रखे  गए  दस्तावेजों  पर  अवध्य  अपना  अंग्रूठा  लगा  दिया  होगा  अथवा  हस्ताक्षर

 कर  दिए  मैं  कह  चुका  हम  इसे  स्वीकार  करते  ठीक  है  ।

 पृष्ठ  13  यह  निम्न  शब्दों  में  पढ़ा  जाता  है  :

 1980-82  के  दौरान  मार्त  और  विदेष्षों  में  किए  गए  परीक्षणों  के  आधार  पर  सेना

 मुख्यालय  ने  छह  अवसरों  Te

 इन  छह  अवसरों  ने  उन्हें  अत्यधिक  चितित  किया  है  ।  मैं  बताऊंगा  कंसे  हुआ  ।  तत्पदचात्‌  यह  निम्न

 प्रबगर  है  :

 1982,  अगस्त  और  नवम्बर  |984,  सितम्बर  भौर  अक्तूबर  1985)
 बरीयता  के  क्रम  में  यह  दोहराया  है  कि  सोफमा  को  प्रथम  वरीयता  प्राप्त  है  और  बोफोर्स

 बाद  में  मंत्रालय  फरवरी  1989  में  कहा  कि  यह  तथ्यात्मक  रूप  से

 गलत  था  ।
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 उन्होंने  जनरल  सुन्दरजी  के  साक्ष्य
 और  सभी  दस्तावेजों  से बताया  कि  वरीयता  जैसी  कोई  च्रीज  नहीं

 दो  किसमें  दोनों  समान  रूप  से  अच्छी  एक  थोड़ी-बहुत  अच्छी  नहीं  यह  इस  पर
 निर्मर  करता  हैँ  कि  उनका  मूल्यांकन  कैसे  किया  जाता  सेना  ने  बताया  कि  यह  तथ्यात्मक
 रूप  से  गलत  था  ।  उसी  पृष्ठ  13  पर  पुनः  कहा  गया  है  कि  :

 तर्क  दिया  मया  क्षा  कि  झेना  मुस्यालय  ने  इन  अवसरों  पर  केवल  सोफमा  को  प्रथम  श्रेणी
 में  रखा  था  और  बोफोस  को  दूसरी  में

 उसमें  किसी  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई  है  ।  उन्होंने  अन्त  में  यह  निष्कषं  निकलाने  की  कोशिश  की
 थी  ।  इसी  पृष्ठ  13  में  पुनः  निग्नलिखित  कहा  है  :

 पूर्ण  तकनीकी  दृष्टिकोण  से  इसमें  सीमांत  वरीयता  का  आभास  दिया  गया  था  +--+ਂ

 अब  विद्वान  महालेखाकार  ने  यह  निष्कर्ष  निकालने  की  कोशिश  की  पुनः  इसी  पृष्ठ  संरुया  13
 पर  निम्नलिखित  कहा  गया  है  :

 के  उपर्युक्त  तर्क  को  समभना  कठिन  है  क्‍योंकि  सेना  मुख्यालय  की  बरीयता  के  क्रम  में

 स्पष्ट  रूप  से  सोफमा  प्रथम  और  बोफोसं  दूसरे  स्थान  पर  थी  ।  फरवरी  198६  के  नए  मूल्यांकन
 की  न  तो  आवद्यकता  ओर  न  कारण  ही  स्पष्ट  है

 अब  क्‍या  यह  उनका  अधिकार  क्षेत्र  है  ?  यह  निर्णय  करने  बाले  वे  कौन  होते  हैं  कि  क्या  बेहतर  है  ?
 रजी  ने  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  सामने  शपथ  लेकर  स्वयं  यह  कहा  था  बि  यदि  वह

 शाम  तक  राडार  उपलब्ध  होने  जो  कि  तोप  दागने  के  बाद  30  संकंड  के  भीतर  पंदा  होने  वाली

 ऊष्णता  का  पता  उस  तोप  को  प्राथमिकता  न  दे  जो  कि  सँकेंडों  के  भीतर  तोप  दागे  और

 उसका  फिर  पता  न  चले  तो  बह  प्रपना  कत्तेव्य  निभाने  में  असफल  रहेंगे  ।

 राडार  स्वयं  इसे  नहीं  पबड़  सकता  मैं  समभता  हूं  कि  सामान्य  बुद्धि  वाला  फोई  भी

 व्यक्ति  इस  बात  को  समझ  सकता  यदि  सेनाध्यक्ष  ऐसा  कह  रहे  तो  और  कौन  योग्य  है
 '

 केवल  इतना  ही  केवल  वे  ही  मैं  उन्हीं  के  समकक्ष  व्यक्तियों  की  बातें  आपको  बताऊंगा  ।

 पहले  तो  सेनाध्यक्ष  दूसरे  व्यक्ति  तोपखाने  के  महा  निदेशक  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट
 के  पृष्ठ  71  पर  निम्नलिखित  कहा  गया

 के  विशेषज्ञ  के  रूप  से  अपने  व्यक्तिगत  अनुमव  के  प्राधार  पर  बोफो्स  तोप  के

 कार्य-निष्वादन  पर  टिप्पणी  करने  को  कहे  जाने  महानिदेशक  तोपश्ाना  ने  साक्ष्य  में  कहा

 के  अधिकारी  के  रूप  में  मैं  कहूंगा  कि  इस  समय  उपयोग  किए  जा  रहे  तोप

 गए  सबसे  बडा  लाभ  पहाडों  तथा  मंदानों  दोनों  स्थानों  पर  इसका  उपयोग  किए  जाने
 की  क्षमता  इसके  प्रदर्शन  के  दौरान  हमने  इस  तोप  से  ऊंचे  स्थानों  पर  मी  गोले  दागे

 इसमें  विभिस्न  प्रक्षेपणों  पर  गोला  दायने  की  क्षमता  तब  इसमें  घमाके  के  साथ

 गोली  दागने  की  क्षमता  भौर  तीम्तरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  कार्यवाही  के  लिए
 तैयार  होने  तथा  सामान्य  स्थिति  में  आने  के  लिए  इसकी  अपनी  अआक्सीलियरी  पावर

 यूनिट  हैं  जो  पहाड़ों  और  मंदानों  में  विद्लेषरूप  से  महत्वपूर्ण  है  |ਂ
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 [  श्री  वसन्‍्त  साठे  ]

 यह  बात  कही  गई  और  तीसरी  महत्वपूर्ण बात  यह  है  कि  युद्ध  की  कार्यवाही के  लिए  तैयार  होने
 तथा  सामान्य  स्थिति  में  आने  के

 लिए  इसकी  अपनी  आक्सीलियरी  पावर  यूनिट  यह  विधेषरूप  से

 पहाड़ों  और  मंदानों  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है

 प्राधिकारी  कौन  है  ?  तोपखाने  का  जनरल  ?  सेनाध्यक्ष  जनरल  सुन्दरजी  अथवा
 प्राडीटर  जनरल  ?  क्‍योंकि  शब्द  का  उल्लेख  किया  है  ?

 श्री  जगस्ताथ  कोझल  :  मैं  मी  एडवोकेट  जनरल  रहा  हूं  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  ठीक  है  कौशल  जी  ।  ईहवर  का  धन्यवाद  आपने  एडवोकेट  जनरल  को

 अटॉरनी  जन  रलਂ  नहीं  कहा  ।  यदि  समी  जनरल  यह  निर्णय  करने  लग  जाय॑  कि  सेना  के  लिए  कौन  सी
 तोप  बेहतर  मैं  समभता  हूं  तब  इस  देश  में  हमारे  पास  कोई  भी  सेना  नहीं  होगी  |
 आपको  इस  बारे  में  सोचना  किन्तु  प्रिय  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक
 इस  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  है--और  मेरे  मित्र  श्री  बनातवाला  इस  रिपोर्ट  पर  लोक  लेखा  समिति  का

 समय  नष्ट  करना  चाहते  हैं--जहां  तक  संयुक्त  संसदीय  समिति  से  संबंधित  इन  पैराश्रों  का  प्रष्न

 उन्हें  कछ  लोगों  की  कही  गई  बातों  पर  विचार  करने  की  आवध्यकता  नहीं  उसकी  जांच  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  सर्वधानिक  रूप  से  वे  अधिकारहीन  किसी  मी  बात  पर  निर्णय  देना

 उनका  अधिकार  क्षेत्र  नहीं  जैसा  कि  श्री  जगन्नाथ  कौशल  ने  कहा  था  बिना  अधिकार  क्षेत्र  के

 कानून  के  नियम  अस्तित्वहीन  हैं  ।

 मैंने  आपसे  तथ्यों  का  मी  उल्लेख  किया  है  कि  किस  प्रकार  इस  बात  में  कोई  सार  नहीं

 है  ।  नियमों  के  दृष्टिकोण  अधिकार  रक्षेत्र  के  दृष्टिकोण  उनकी  क्षमता  और  किसी  भी

 आधार  पर  आप  विचार  करें  तथ्य  यही  वित्तीय  आघारों  की  जो  बात  उन्होंने  कही  थी  उसे  मैं

 समभ  सकता  हूं  ।  किन्तु  यहां  उनका  कत्तंव्य  क्या  है  ?  क्या  उन्हें  स्वीकृति  मिली  थी  ?  क्‍या

 इसके  लिए  उन  साधनों  के  मीतर  व्यय  किया  गया  था  ?  क्या  व्यय  करने  के  लिए  कोई  प्राधिकारी
 ।?  वे  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  वित्त  मंत्री  ने  इसकी  स्वीकृति  दी  यदि  वे  अभियोग  ही

 ना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  उस  वित्त  मंत्री  पर  अभियोग  लगाना  वे  ऐसा  नहीं  जब

 सब  काय॑  स्वीकृति  से  हुआ  है  तब  उनका  उल्लेख  करने  का  कया  अधिकार  वे  यह  मामला

 उठाते  हैं  और  देश  के  सामने  रखते  वे  जो  बात  कहते  मैं  उससे  इंकार  नहीं  करता

 हैं  ।  यहां  एक  विद्वान  व्यकध्ित  जो  सरकार  में  वरिष्ठ  ओहदे  पर  रहे  ऐसे

 व्यक्ति  के  बारे  में  हम  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  वे  अज्ञानी  अथवा  बिना  जानकारी  के  ही  कार्य  कर

 रहे  अज्ञानी  की  तरह  कार्य  कर  रहे  आप  ऐसा  आरोप  नहीं  लगा  सकते  तब  क्‍या

 246



 2  1911  नियम  193  के  अघीन  चर्चा

 निष्कषं  निकलता  है  ?  इसका  मतलब  है  उस  व्यक्ति  ने  यह  जानबूक  कर  किया  और  यदि  आप
 उस  संसद  की  प्रभुत्ता  का  उपहास  करने  के  लिए  जानबूक  कर  कुछ  ऐसी  बातें  करते  जिसने  आपको

 कुछ  बनने  का  अवसर  दिया  आपसे  जिसकी  सहायता  करने  की  आशा  की  जा  ती  यदि  आप  ऐसा
 ही  करते  तो  मुझे  डर  है  कि  संसदीय  संस्थाएं  अपना  विश्वास  खो  देंगे  ।  प्रतिपक्ष  इस  जाल  में

 फंस  गया  किसी  को  कहीं  से  खबर  मिलती  है  तो  किसी  को  और  कहीं  से
 ।  आजकल  लोग  रिपोर्ट

 आदि  की  खबरों  को  प्रकट  करने  में  बहकावे  में  आ  जाते  ठककर  आयोग  की  रिपोर्ट  पहले  ही
 प्रकट  हो  गई  ।  जब  हमने  कहा  करोਂ  ।

 हमने  कहा  ठीक  है  डिसकस  उन्होंने  कहा  कि  हम  डिसकस  नहीं  करेंगे  ।

 5.28  म०प०

 महोदय  पीढासोन

 क्योंकि  कोई  गुप्त  बात  है  और  आप  उसे  छिपा  रहे  हो  ।

 इन  सब  तकों  के  आधार  पर  प्रतिपक्ष  कुंठित  हो  गया  है  ।  पूरे  मामले  की  दुखत  बात  यही  है  ।
 जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  जब  हम  विपक्ष  में  थे  तो  हम  उस  स्थिति  से  मागे  क्योंकि  हमने  स्वयं
 को  विपक्ष  न  समभकर  शासक  दल  का  विकल्प  माना  ।  हम  जानते  हमें  मालूम  था  कि  हमने
 शासन  चलाया  हम  सत्ता  में  थे  ।  हमने  देश  को  चलाने  का  दायित्व  पंमाला  था  और  हम  पुनः
 सत्ता  में  आएंगे  |  हमें  यह  विश्वास  हमें  ऐसा  विध्वास  था  हमारा  एक  नेता  मे ंही  विश्वास

 था  ।  यही  बात  हमें  ध्यान  में  रखनी  स्वतन्त्रता  आंदोलन  से  कांग्रेस  की  ताकत  इस  बात  में

 रही  कि  इसने  एक  नेता  को  स्वीकार  किया  भौर  यह  पार्टी  एक  ही  नेता  से चलती  आई  ।  सबसे  पहले

 नेता  गांधी  जी  उनके  बाद  पंडित  नेहरूजी  पंडित  जी  के  बाद  कुछ  समय  के  लिए  लाल  बहादुर

 जी  हुए  और  फिर  इंदिराजी  हुईं  ।  इस  पार्टी  की  दूरद्शिता  तथा  विवेक  तो  देखिए  ।

 जब  वेभवशाली  नं०  2  कुछ  अन्य  साथियों  के  साथ  विपक्ष  में  चले  गए  तो  आपको  मालूम  होगा

 कि  केन्द्रीय  कक्ष  में  क्या  फुसफुसाहट  हुई  थी  ।  उन्होंने  यह  कहना  छुरू  कर  आप  प्रतीक्षा
 तो  कीजिए  एक  सौ  व्यक्ति  आयेंगे  क्योंकि  उन  सबको  फलां  फलां  द्वारा  टिकट  दिए  जा

 चुके  एक
 सौ  संक्तद  सदस्य  हमारे  साथ  द्यामिल  दल  छोड़कर  इस  युवा  व्यक्ति  के  साथ  कौन  कौन

 जाएगा  ।  इसका  कोई  आधार  नहीं  प्राप  देखेंगे  कि  प्रत्येक  सदस्य  छोडकर  हमारे  साथ  आएगा  ।
 हमने  उसे  प्रधान  मंत्री  बनाया  था  ।  आप  हमारी  बात  मानिए  ।”  उन्होंने  मारत  के  भूतपूर्व  राष्ट्रपति
 को  अपनी  संख्या  मी  बतानी  शुरू  कर  क्रांति  कैसे  लाई  केन्द्रीय  कक्ष  में  प्रेस  के  एक  सदस्य
 ने  मुझसे  आप  विपक्ष  में  रहे  हो  ।  आप  बया  समभते  हैं  ?  कितने  सदस्य  उनके  साथ
 जायेंगे  ?  आप  जानते  हैं  मैंने  कया

 अरे  मेरे  तुम  काना  कौआ  भी  नहीं  ये  कांग्रेस  वाले  हम  लोग  बड़े

 होशियार  समझदार  जब  तक  यह  नहीं  देखेंगे  कि सचमुच  तुम्हारी  नाव  चल  सकती  है  तो  यह
 अपनी  चलने  वाली  नाव  छोड़कर  कोई  नहीं  कोई  नहीं  देख  लेना  ।
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 [  श्री  वसन्‍्त  साठे  ]

 ओर  यही  सब  कुछ  हुआ  ।  उन  बुरे  दिनों  में  भी  आप  कांग्रेस  के  सदस्यों  कौ  दूरदशिता  देखिए  ।
 हम  सत्ता  से  बाहर  बुरी  तरह  हारे  थे  लेकिन  हम  एक  नेता  के  पीछे  एकत्र  थे  और  वह  नेता
 इंदिरा  जी  और  इस  प्रकार  हम  सत्ता  में  वापस  आएं  |  कांग्रेस  के  वीर  वे  व्यक्ति  जो  बोट  क्लब

 इंदिरा  इज  का  नारा  दिया  करते  कांग्रेस  को  छोड़ने  तथा  इस  प्रकार  इंदिरा  जी  से
 विश्वासघात  करने  वाले  सबसे  पहले  व्यक्ति  ये  ।  वे  आज  कहां  हैं  ?  उनका  क्‍या  हश्र  हआ  ?  बेह  एक

 ऐसी  पार्टी  है  जो  एक  मेता  में  विध्यास  करती  जिसने  लोकतांत्रिक  रूप  से  इसे  स्वीकार
 ओर  इसमें  अपनी  आस्था  रखी  ।  आप  किसी  मी  खेल  में  मुझे  ऐसी  कोई  भी  टीम  बताइये  ।  जब  तक
 उनके  पास  एक  ऐसा  केप्टन  नहीं  होगा  जिसमें  पूरी  टीम  का  विश्वास  नहीं  हो  तो  क्‍या  वह  टीम  अपने

 खेल  में  विजय  हासिल  कर  सकती  है  ?  यही  बात  राजनीति  पंर'भी  लागू  होती  कांग्रेस  की  यही
 एक  ताकत  बन  गई  उसकी  आज  यही  एक  ताकत  इस  पार्टो  ने  स्वंसम्मति  से  एक  व्यक्ति
 को  चुना  एक  नेता  में  विध्वास  रखा  है  भोर  इसी  में  पार्टी  की  ताकत  है  ।  और  यही  प्रतिपक्ष  की

 कमजोरी  भी  है  क्‍योंकि  इसमें  प्रत्येक  व्यक्ति  नेता  कोई  व्यक्ति  एक  व्यक्ति  का  नेत॒त्  :

 विपक्ष  ऐसे  किसी  व्यक्ति  का  नाम  कभी  वह  नटराज  विष्षामित्र  तो  कभी  कोई
 राजा  कमी  कोई  और  कमी  कोई  लाल  तो  कमी  कोई  पीछा  आदि  यह  वया  है  ?  कोई
 किसी  एक  व्यक्ति  का  नेतृत्व  स्वीकार  नहीं  करता  ।  वे  किसी  नकारात्मक  प्रयोजन  के  लिए  एक  हो
 सकते  हैं  ।  वे  आज  इस  तमाशे  के  इस  कलाबाजीं  के  अपना  ही  उपहास  उड़ाने  के  लिए
 एक  हो  सकते  हैं--जिसे  समूचा  देश  हर  गली  का  बच्चा-बच्चा  जानता  है  ।

 जब  पूरी  पार्लिट्री  टर्मं  के  2-3  महीने  बचे  हैं  ।

 नाय  के  मुदिकल  से  2-3  महीने  ही  बचे  आप  क्‍या  बलिदान  करने  का  प्रयास  कर  रहे
 यह  आप  कौन  सी  चाल  चल  रहे  हो  ?  भाप  जनता  के  सामने  क्‍या  सिद्ध  करने  की  कोशिक्षा  4२  रहे

 ?  यह  कि  आपने  चर्चा  में  माग  लेने  से  मना  कर  दिया  है  जिसके  लिए  आपने  ही  कहा  यह  कि
 आप  में  सभा  के  अन्दर  बातचीत  करने  की  हिम्मत  और  साहस  नहीं  यह  कि  आप  में  अपने
 ही  संकल्प  पर  सभा  में  चर्चा  करने  की  हिम्मत  नहीं  यह  कि  आप  इससे  भाग  यह  कि

 पने  तीन  दनों  से  त्याग-पत्र  देने  के  लिए  कहने  का  तमाशा  करना  प्रारम्भ  किया  है  ?  ठीक  यदि
 आप  यह  चाहते  मी  थे  तो  भी  आप  में  अविदवास  प्रस्ताव  रक्षने  की  हिम्मत  नहीं  है  जो  प्रधान
 मंत्री  हटाने  का  केवल  एकमात्र  संसदीय  तरीका  लेकिन  आप  के  मूख  बनाने  का  प्रयास
 कर  रहे  हैं  ?  आप  सोचते  हैं  कि  श्राप  संचार  माध्यम  के  कुछ  लोगों  को  मूर्ख  बना  सकते  हैं  ?

 महोदय  ।  झ्रापका  खेल  जानने  की  बुद्धिमानी  संचार  माध्यम  को  भी  काफी  संचार  माध्यम मे  मेँ

 ऐसे  कुछ  लोग  हैं  जो  हमारे  पक्ष  की  कोई  भी  बुरी  अथवा  साधाश्ण-बात  घटित  होने  पर

 हमेणा  राजीव  गांधी  के  विरुद्ध  प्रचार  वे  आपके  कड़े  रुस  का  भो  महान  बलिदाम  के

 रूप  में  समर्थन  आप  इस  तरीके  से  इस  देश  एर  शासन  नहीं  कर  सकते  |
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 आप  लोगों  का  लोक  समा  में  पूर्णतः  भण्डाफोड़  हो  चुका  इस  बात  को  पूरी  तरह  से
 जानते  हुए  कि  केवल  तीन  महीने  शेष  हैं  भाप  लोगों  ने  त्याग-पतन्र  देने  बा  निर्णय  लिया  है  और  इसे
 एक  बहुत  बड़ा  तूफान  बना  दिया  प्रापको  अधिक  से  अधिक  मह  ने  के  वेतन  का  नुकसान
 होगा  ।  लेकिन  राज्य  सभा  में  आपके  साथियों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  जो  आपके  दल  के  वे  लोग
 त्याग-पत्न  क्‍यों  नहीं  देते  यदि  वे  लोग  यह  महसूस  करते  हैं  कि  वे  इस  प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में

 इस  सरकार  के  साथ  संसदीय  प्रक्रिया  और  संचालन  में  मांग  नहीं  ले  यदि  आप  यही  बात

 दिखाने  का  प्रयास  कर  रहे  तब  तो  इस  दल  का  वही  नेता  दूसरी  सभा  का  भी  नेता  वहां  मी

 वह  सरकार  की  ओर  से  बोलता  तब  आप  लोग  वहां  संसदीय  प्रक्रिया  में  माग  क्‍यों  ले  रहे  हो  ?
 क्या  इसमें  कोई  ओऔचित्य  है  ?  अतः  चरित्रता  आदि  कारणों  के  आधार  पर  विपक्ष

 का  पूरी  तरह  भण्डाफोड़  हो  गया  और  मुझ  संदेह  नहीं  है  कि  यह  ये  आस  लोग  इसमें  कोई
 रुचि  नहीं  रखते  आप  अपने  ग्राम  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  वापिस  जाओ  |  हम  अपने  स्थानों
 पर  हो  पश्राए  कया  वहां  लोग  इस  बात  की  चिन्ता  करते  हैं  कि  बोफोर्स  क्‍या  उनके  लिए
 बोफोस  ओर  धोखेबाज  का  एक  ही  अर्थ  है--वह  है  कुछ  नहीं  ।  उन्हें  अपनी  रोजी-रोटी  कमाने  की
 प्रतिदिन  की  समस्या  की  चिन्ता  वे  नौकरी  पाने  के  लिए  चिन्तित  हैं  ।  परिवार  के  युवा  व्यक्ति
 के  पास  नौकरी  नहीं  है  ।  इस  परिवार  की  सबसे  बड़ी  चिन्ता  यही  है  कि  परिवार  में  कम  से  कम  एक
 व्यक्ति  को  रोजगार  मिलना  चाहिए  ।  उनकी  चिन्ता  कया  है  ?  वे  इस  बारे  में  चिन्तित  हैं  कि  ये

 अपने  ग्रामों  में  समस्याएं  कंसे  सड़कें  कंसे  बिजली  कंसे  प्राप्त  और  उन्हें
 पेय  जल  कंसे  मिलेगा  ।  उनकी  ये  समस्याएं  हैं  ।  और  जब  ऐसे  कार्य  प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  कांग्रेस

 दल  द्वारा  किए  जा  रहे  जब  आप  बोफोसस  के  साथ  अ्यस्त  पूरे  देश  का  दोरा  लगा  रहे
 मरुस्थल  में  जा  रहे  वनों  में  जा  रहे  आदिवासी  ग्रामों  में  उनकी  भुग्गी  और  भोपडियों  में

 उनकी  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  जा  रहे  थे  भौर  अध्ययन  के  दो  वर्ष  पष्चात्‌  सभी  स्तरों
 पर  समी  संबंधित  लोगों  से  चर्चा  करके  वह  इस  निष्कं  पर  पहुंचे  थे  कि  निचले  स्तर  पर  लोगों  की

 समस्याएं  निपटाने  का  केवल  एक  मात्र  यही  तरीका  है  कि  लोगों  को  निचले  स्तर  पर  सत्ता  दी

 जानी  इसकी  वह  घोषणा  करते  यह  भी  आपके  लिए  अशुभ  आप  जनता  को  सत्ता

 नहीं  देना  चाहते  हैं।आप  लोग  इस  चर्चा  तक  में  भाग  नहीं  लेते  हैं  ।  पिछले  साढ़े  चार  वर्षों  के

 दौरान  म॒र्भे  कोई  भी  एक  उदाहरण  बताएं  जहां  विपक्ष  ने  देश  की  मलाई  के  लिए  कोई  भी  एक  ठोस

 सकारात्मक  सभाव  दिया  हो  ?  उनकी  हर  चीज  नकारात्मक  होती  यदि  वे  ऐसा  सोचते  हैं  कि

 विपक्ष  की  ममिका  केवल  विरोध  करने  की  है  तो  वे  बुरी  तरह  गलती  पर  हैं  ।  छाब्द  विरोध  नहीं  है  ।

 लोकतान्‍्त्रिक  शब्द  विकल्प  होना  चाहिए  ।  आप  सामने  बंठ  सकते  लेकिन  वे  सोचते  हैं  कि  सामने

 का  अर्थ  है  अनुमान  लगाना  और  इसलिए  उन्हें  सरकार  को  हरेक  चीज  का  अवष्दय

 विरोघ  करना  इन  भावनाओं  से  उनकी  हालत  वास्तव  में  बहुत  बुरी  हो  गयी  अब  इस

 सरकार  ने  इन  कार्यक्रमों  और  नीतियों  द्वारा  लोगों  की  कश्पनाओं  को  जागृत  किया  पंचायती

 राज  हर  गांव  का  हर  व्यक्ति  जानता  है  कि  अब  इस  देह  की  केन्द्रीय  सरकार  से  उसे  सीधे
 शक्ति  मिल  रही  है  ।  जवाहर  रोजगार  योजना  प्रत्येक  घर  का  हर  युवा  महसूस  करता  है  कि

 पेजगार  मिलेगा  ।  इसके  अलावा  अन्य  कायंतक्रम  हैं  शहरी  क्षेत्रों  में  नगरपालिकाओं  को
 यह  देखना  कि  चुनाव  उचित  ढंग  से  हुए  महिलाओं  को  और  अधिक  प्रतिनिधित्व

 मिला  युवाओं  को  अठा  रह  व  से  ऊपर  मताधिकार  देना  |  कृपया  मुर्भ  बताइये  कि  यदि
 4

 हमारे  जनसाधारण  का  उत्साह  नहीं  बढ़ा  तो  फिर  किन  बातों  से  बढ़ेगा  ?  बोफो्स

 —_—
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 |  श्री  बसन्‍्त  साठे  ]

 मैं  विपक्ष  के  लोगों  की  बुद्धितता  कौ  कल्पना  नहीं  कर  सकता  हूं  जो  समभते  हैं  कि  वे  इस
 हथकंड़ों  से  लोगों  के  पास  जा  सकते  इसके  साथ  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  रिपोर्ट  लोक  लेखा
 समिति  के  पास  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  आपमे  यह  मिर्णव  लिया  है  कि  एक  विशेष  मामले  के  रूप  में
 इस  पर  यहीं  चर्चा  होगी  ।  सामान्य  रूप  से  इसे  लोक  लेखा  समिति  के  पास  जाना  चाहिये  पं
 सभा  से  यह  नहीं  कहूंगा  कि  यह  लोक  लेखा  समिति  के  पाप्त  नहीं  जानी  चाहिये  क्‍योंकि  अनावश्यक
 रूप  से  इससे  लोक  लेखा  समिति  का  समय  नष्ट  होगा  ।  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  यह  पृणंरूप  से
 अधिकार  क्षेत्  के  बाहर  मैं  केवल  इन  दोनों  पैराओं  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  शेष  बातों  के  लिए

 यह  लोक  लेखा  समिति  के  पास  जा  सकती  इस  रिपोर्ट  से  इन  दो  पेराओं  को  हटाया  जाना

 चाहिये  और  किसी  भी  स्थिति  में  लोक  लेखा  समिति  के  पास  नहीं  भेजा  जाना  चाहिस

 निर्णय एक  बार  दिया  गया  यद्यपि  इस  पर  अ'न्तम  निर्णय  दिया  गया  है  फिर  भी

 कहना  चाहिये  कि  हम  इस  पर  अपना  अन्तिम  निर्णय  देते  हैं  ।  चाहे  जो  कुछ  मी  हो
 इसका  कोई

 तात्पयं  नहीं  है  ।

 5.42  घ०प०

 सदस्यों  द्वारा  )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मुझे  समा  को  सूचित  करना  है  कि  दष्यक्ष  महोदय  को  आज  निम्नलिखित

 सदस्यों  के  लोक  सभा  से  त्यागपन्र  प्राप्त  हुए  हैं

 श्री  चरनजीत  सिंह

 2.  श्री  अक्ोक  कुमार  और

 3.  श्री वी०  शोभनाद्रीव्वर  राव

 अध्यक्ष  महोदय  ने  उनके  त्यागपत्र  स्वीकार  कर  लिये  हैं  जो  तुरन्त  प्रभावी  हो  गये  हैं  ।

 श्री  विजय  एन०  :  अब  कुल  कितले  हो  ग्ये  हैं  ?

 अपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  बहत्तर  हो  गये  हैं  ।  ये  गिने  जा  सकते  हैं  ।

 5.43  स०  प०

 नियम  के  प्रधीन

 भारत  के  नियंत्रक-महालेखा  धरीक्षक  के  3]  [988  को  समाप्त  हुए  बल  के

 प्रतियेदन  (1989  का  संख्या  लरकार--रक्षा  सेवाएं  सेना

 और  पश्रायथ  के  पैरा  झौर  12

 श्री  श्रीपति  सिश्॑  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  फौद्वल  जी  ने  साठे  साहब  ने  और

 अन्य  बक्‍ताओं  ने  अपनी  सारी  बातें  और  बोफोस  पर  सारी  हस  रिपोर्ट  पर  सारी  बातें  की  ।
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 आज  यह  विरोधी  दल  की  बेंचें  खाली  हैं  और  इसमें  कोई  ताज्जुब  नहीं  होना  चाहिए  कि  क्‍यों
 खाली  हैं  ।  क्योंकि  मह  बनाव  का  जो  सभय  भ्राया  उसमें  उनको  अपनी  एक  रणनीति  बनानी
 एक  रणनीति  उन्होंने  वह्‌  सही  पड़ी  या  गलत  ग्रह  तो  अलग  बात  है  लेकिन  एक  रास्ता
 उन्होंने  निकाला  ।

 बोफोसं  का  मामला  जौ०पी०सी  की  रिपोर्ट  के  बाद  खत्म  सा  हो  गया  था  और  पब्लिक  के
 माइण्ड  में  इसकी  कोई  जगह  नहीं  रह  गयी  थी  |  बाद  में  देखना  हमको  यह  है  कि  वास्तव  मेँ
 बोफोर्स  का  मामला  सही-सही  क्‍या  इस  बात  का  पता  कौन  लगाना  चाहेगा  ?  कौन

 घाहता  कोन  नहीं  मैं  नहीं  कहना  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बोफोर्स  में  सचाई
 आरोप  सही  हैं  या  आरोप  गलत  इसका  पता  कौन  लगाना  प्रइनन  यह  कानून

 कायदे  की  बातें  जो  भी  आम  जनता  में  तो  सत्य  क्या  वह  यह  जानना  चाहेगी  और  सत्य  की
 जानकारी  के  लिए  दिलचस्पी  किसको  जिसको  लाम  होगा  सही  बात  का  पता  लगाने  से  बह
 सत्ताधारी  दल  को  होगा  ।  अगर  उसके  उपर  आरोप  लग  जाता  है  तो  उसको  उसका  नुकसान  होता
 है  ।  अगर  संदेह  रहता  है  तो  मी  उसको  नुकसान  होता  है  ।  अगर  सत्य  सामने  आ  जाता  है  तो

 नुकसान  नहीं  होता  है  ।  इसमें  दिलचस्पी  सत्ताघारी  दल  की  है  कि  वह  यह  जाने  कि  सही  और  साफ
 बात  क्‍या  वही  उसको  सामने  लाना  चाहता

 विरोधी  दल  ने  लगभग  से  फेअर  बोफोर्स  यह  सब  परेड  करता  हा  इसमें
 कितमे  घंटे  ओर  टाईम  खराब  यह  सब  मैं  नहीं  कहना  चाहदा  हूं  ।  लेकिन  यह  सत्र  होता  रहा
 है  ।  अमी  यही  बात  कही  गयी  लेकिन  चूंकि  उसका  महत्व  है  इसलिए  मैं  थोडा-सा  इंगित  करना
 चाहता  हूं  ।

 जब  शुरू-छश्रू  में  फेअर  फेक्स  का  मामला  उठा  था  तो  ये  लोग  ज्वाएंट  पालियामेंटरी  कमेटी  मांगते
 रहे  ।  लेकिन  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सुप्रीम  कोर्ट  के  एक  सिटिंग  जज  से  जांच  कराने  की  बात  की  ।

 हालांकि  हम  लोगों  ने  यह  राय  जाहिर  की  थी  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज  के  रा।मने  जाने  की  जरूरत  नहीं
 ज्वाएंट  पालियामेंटरी  कमेटी  बन  उसमें  दोनों  हाउसिज  के  लोग  उसकी  रिपोर्ट  बनेगी

 इसलिए  वह  कमेटी  हमारे  लिए  ठीक  लेकिन  उन  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जिनसे  ये  सबूत  मांग  रहे
 हैंने  कहा  कि  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इसका  फंसला  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज  करे  कि  सही  क्‍या  गलत
 कया  उन्होंने  यह  कहा  कि  सत्य  सामने  बेशक  तलवार  सिर  पर  चाहे  गले
 पर  उसका  कोई  गम  नहीं  लेकिन  उसके  बद  दूसरी  बात  आयी  और  उसमें  विरोधी  पक्ष
 की  ओर  से  ज्वाएंट  पालियामैटरी  कमेटी  की  मांग  की  गयी  ।  उस  मामले  में  ज्वाएंट  पालियामेंटरी
 कमेटी  दी  गयी  ।

 जब  ज्वाएंट  पार्लियामेंटरी  कमैटी  की  प्राप  मांग  कर  रहे  थे  तो  क्या  आप  जानते  नहीं  थे  कि
 उसके  बनने  के  कानून  और  कायदे  होते  हैं  ?  आप  यह  सब  जानते  थे  कि  उसमें  मेम्बरों  उुदश्नके
 चेयरमेन  के  बनने  के  नियम  और  कायदे  होते  हैं  और  उसी  से  वे  उसमें  आते  उस  पर  आपने  छह
 कहना  छुरू  कर  दिया  कि  उसका  चेयरमन  अपोजीशन  कहै  होना  ।  आप  इस  एक  कमेटी  के
 लिए  रूल  बदलना  चाहते  थे  ।  आप  जानते  थे  कि  रूल  बदले  नहीं  जा  सकते  थे  ।  लेकिन  उसके  लिए
 भी  आपने  इन्सिस्ट  किया  |  जब  टम्सं  आफ  रेफरेंस  बने  तो  उनमें  भी  आउने  संशोधन  हम
 लोग  यहां  बठे  रहे  और  देखते  रहे  कि  उघर  से  जो  भी  प्रस्तात्र  भ्रा  रहे  हैं  उन्हें  रक्षा  मंत्री  जी  मानते

 जा  रहे  आप  क  हैं  यह  कह  वह  कह  रहे  हैं
 यह  मी  कर  दो  ।  सारे  टम्स  आफ  रिफरेंस
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 जनयियययययययायया  पाभमनपतपिपिख-खण--यण|/७

 [  श्री  श्रीपति  मिश्र  ]

 कहने  से  बदल  गये  ।  उसके  बाद  भी  आपने  उस  कमेटी  में  पारटिसिपेट  नहीं  किया और  यही

 मुद्दा  उठाते  रहे  कि  हमारा  चेअरमेम  होगा  ।  दाबा  भी  आप  दायर  जज  भी  आप  बनें  ओर
 गवाह  भी  आप  आप  इस  तरह  की  बात  चाहते  थे  और  इसलिए  चाहते  थे  कि  आप  जानते  थे
 कि  बोफोसं  में  कोई  तथ्य  नहीं  आपका  मकसद  यही  रहा  है  कि  सब  को  भ्रम  में  डाला

 जितना  भी  हो  सके  देछा  में  उस  भ्रम  को  जो  बात  आप  साबित  नहीं  कर  सकते  उसको

 साबित  करें  ओर  उस  भ्रम  को  बनाए  रखें  ।

 अभी  बनातवाला  जी  ने  भी  कोहल  जी  ने  भी  कहा  कि  इस  रिपोर्ट  पर  यहां  बहस  नहीं

 होनी  चाहिए  इसको  सीधे  पी०ए०सी  में  चला  जाना  चाहिए  मेरा  यह  दृढ़  मत  है  कि  जिन

 प्वाएंट्स  को  जे  ०पी  »सी०  ने  टच्च  कर  दिया  है  उनको  अब  टच  नहीं  किया  जाना  तो  ऐसी
 हालत  में  आवश्यक  हो  गया  कानूनन  भी  और  राजनीतिक  दृष्टि  से  भी  कि  इस  रिपोर्ट  पर  इस

 हाउस  में  बहस  हो  और  मैं  इस  बात  से  इत्तेफाक  करता  हूं  कि  बहस  होने  के  बाद  यह  रिपोर्ट

 पी०ए०सी०  के  पास  नहीं  जानी  कम  से  कम  वे  पेराग्राफ्स  जो  इससे  संबंधित  मैंने  184
 के  तहत  मूृव  किया  था  कि  इस  के  तहत  बहस  होनी  ताकि  वे  वोट  भी  हालांकि  यह
 जानते  हैं  कि  इनके  वोट  कम  लेकिन  वोट  करें  और  बताएं  कि  क्‍यों  किस  प्वाइंट  किस  बात
 पर  डिफरेंस  लेकिन  184  के  बजाए  193  के  तहत  इन्होंने  मृव  किया  ।  इसके  बाद  3  दिन  तक  यह

 हाउस  नहीं  चला  ओर  3  दिन  तक  बराबर  खड़े  होकर  कहते  रहे  कि  प्राइम  मिनिस्टर  इस्तीफा  दें  ।
 जबकि  वास्तविक  रूप  से  ये  समझते  थे  कि  किसी  देश  का  प्रधान  सी०ए०जी०  की  रिपोर्ट

 पी०ए०सी०  के  पास  आमतौर  पर  जाती  उस  रिपोर्ट  में  आमतौर  से  शासन  के  लेक्‌ना  निकाले
 जाते  लेकिन  सी०ए०जी०  की  रिपोर्ट  पर  इस्तीफा  शायद  पहली  बार  इस  बौद्धिक  अपोजीशन  ने
 मांगीग  और  इस  रिपोर्ट  पर  प्राइम-मिनिस्टर  से  इस्तीफा  कभी  नहीं  मांगा  इस  पर  इस्तीफा
 नहीं  दिया  इसके  बावजूद  इस्तीफा  और  यह  बात  सामने  रखकर  इस  बात  को
 करते  रहे  ताकि  इस  रिपोर्ट  पर  बहस  न  बहस  इसलिए  न  5  बातें  जो  मैंने
 वे  इसमें  सामने  आई  और  उन  पांचों  बातों  का  जवाब  जें०पी०सी०  ने  दिया  है  ।  उनको  डर  था  कि
 अगर  यहां  बहस  होगी  तो  सारी  चीजें  फिर  सामने  आ  जाएंगी  और  जो  भ्रम  दा  हो  रहे  हैं  वे  दूर  हो
 जाएंगे  ।

 पहली  बात  जो  इसमें  बह  यह्‌  थी  कि  जी०एस०क्यू०आर०  नहीं  जनरल  स्टाफ
 क्वालीटेटिव  रिक्‍्वायरमेंट  तेंयार  नहीं  किया  गया  ।  इसका  जवाब  जे०पी०सी०  के  सामने  जिरह  के
 बाद  आया  कि  जनरल  स्टाफ  क्वालीटेटिव  रिपोर्ट  तब  तेयार  की  जानी  आवध्यक  नहीं  यह  तब
 तैयार  को  जाती  मैं  हस  बारे  में  कुछ  नहीं  आप  देख  लीजिए  |  हमारे  साथियों
 ने  कुछ  इसके  लिए  मैं  क्षमा  चाहता  क्योंकि  यह  पोलीटिकल  केस  नहीं  मेंटल  केस

 इसलिए  इसके  दारे  में  परेशानी  की  बात  नहीं  सिम्टम्स  से  यही  जाहिर  होता  वास्तविकता

 कुछ  मुझ  पता
 |

 तो  उस  रिपोर्ट  को  चाहते  वह  रिपोर्ट  न  आए  ।  अब  झाप  देखें  कि  जी०एस०क्यू  ०आर०
 के  बारे  में  कहा  उन्होंने  कहा  कि  स्टाफ  की  रिकक्‍वायरमेंट  हैं  इसकी  आवश्यकता  तब  होती  है
 जब  हम  कंदट्री  के  अन्दर  बनाते  तब  इसको  तेयार  करना  पड़ता  लेकिन  जब  हम  कहीं  से
 खरीद  रहे  हैं  तो  इसको  तैयार  नहीं  करते  तब  उसकी  जो  क्वालिटीज  आलरेडी  इसके  हिसाब
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 से  देखते  हैं  कि  हमको  क्या  सूट  करता  है  झौर  क्‍या  नहीं  सूट  करता  इसके  लिए  उन्होंदे  यह
 कि  नेगोशिएटिंग  कमेटी  को  हमने  एक  पूरा  डिसक्रिप्शन  दे  दिया  था  कि  क्या  हमको  क्‍या
 उनको  देखना  चाहिए  |  इसकी  जरूरश  यहीं  तो  कहीं  बानक्षया  ।

 दूसरी  बात  इसको  करने  के  बाद  यह  कहा  गया  कि  पहली  फिर  बोफोर्स  ।  यह  मैं

 नहीं  चाहता  हूं  कि  राडार  सिस्टम  के  डेवलपमेंट  के  बारे  में  उस  जनरल  के  मन  में  यह  बात

 आई  कि  ज्यादा  लाभदायक  बोफोर्स  है  ओर  उसने  यह  फंसला  कर  तीसरी  यह  बात  कही

 गई  कि  जो  उसमें  कुछ  सुधार  करने  के  लिए  कहें  गए  बह  सुधार  नहीं  वेखे  गए  ।  वह  सुधार  जब
 कर  दिए  गए  तो  उसके  बाद  फिर  उनका  ट्रायल  नहीं  लिया  इसके  बाद  जे०पी०सी०  बहुत
 डिटेल  में  गई  और  उसके  सामने  यह  एवीडेंस  आया  कि  यहां  का  डेलीगेशन  उसने  उन  सुघारों
 को  देखा  और  उसने  पाया  कि  सही  ढंग  से  सुधार  किए  गए  उसके  साथ-साथ  उन्होंने  यह  भी  कहा
 कि  अगर  उस  सुभार  के  आधार  पर  हम  छतसका  फिर  ट्रायल  करना  चाहते  तौ  कम  सेਂ  कम  साल  भर
 लगता  और  उसके  बाद  हमको  नये  कास्ट्रेक्ट  करने  पड़ते  ।  ऐसी  हालत  में  उस  सुधार  को  देखा  जा

 चुका  था  और  उसकी  कोई  भ्रावश्यकता  नहीं  थी  |  चोथी  बात  रिपोर्ट  में  यह  कही  गई  कि  जो  मूल्य
 था  वह  मूल्य  कांट्रेक्ट  साइन  होने  के  बाद  बहीं  घढाया  जितना  बोफोसं  ने  पहले  घटा  दिया  था
 और  जब  कांट्रेक्ट  साइन  हो  गया  तो  उसके  पश्चात  फ्रॉँच  कंपनी  ने  अपने  दाम  घटाए  और  वह
 अपनी  जगह  पर  निश्चित  है  कि  जब  एक  जगह  कांट्रेक्ट  हो  गया  तो  फिर  उसको  बदलना  संमव  नहीं
 था  ओर  जो  घटाया  भी  उसका  भी  एक  एडवांटेज  था  जो  जे०पी०सी०  में  आया  कि  उसको  एक
 आदमी  कम  आपरेट  करता  ।  डिटेल  कास्टींग  की  गई  तो  उसमें  पता  चला  कि  बीस  साल  की  लाइफ

 है  और  उसमें  125  करोड़  रुपए  की  बचत  थी  ।  अगर  वह  भी  जोड़ा  जाए  तो  यह  कांट्रेक्ट  उससे  बहुत
 सस्ता  ऐसी  हालत  में  क्‍या  क्वालिटी  थी  और  किस  तरह  की  बात  इन  सब  चीजों  को
 देखते  हुए  एक  फंसला  लिया  गया  सी०ए०जी०  हम  सब  हैं  या  चाहे  कोई  मी  भाग  हम
 सब  संविधान  की  क्रिएशन  हैं  ।  संविधान  ने  हम  सबको  पैदा  किया  है  और  संविधान  के  तहत  ही

 यह  पालियामेंट  है  और  पालियामेंट  को  निदिचत  रूप  से  यह  अख्तियार  दिया  गया  है  कि  वह  यह

 बताए  कि  सी०ए०जी०  का  क्‍या  काम  होगा  और  क्‍या  काम  वह  जो  हुकुम  देगा  कि  यह  काम
 आप  सम्पन्न  कीजिए  तो  करने  वाला  मालिक  हो  जायेगा  या  बताने  वाला  मालिक  हो
 इसका  फंसला  मुश्किल  नहीं  जो  काम  बतायेगा  वही  सुपर  होगा  और  जिसको  बत/येगा  वह
 उसका  मातहत  होगा  ओर  पालियामेंट  के  मातहत  होने  में  डमोक्रेटिक  कट्री  में  पालियामेंट  की
 मातहती  मानना  गौरव  की  बात  कोई  हानि  नहीं  है  ।  जे०पी०सी०  कीं  रिपोर्ट  पालियामेंट  में
 डिसकस  पालियामेंट  में  फाइनेलाइज  पालियामेंट  ने  उसको  मोहर  उसको  एक्सेप्ट
 किया  और  उसको  एक्सेप्ट  करने  के  बाद  कोई  अथारिटी  किसी  किस्म  की  बचती  नहीं  है  कि  उन
 रेफरेंसेज  उन  प्वाइंट्स  को  जिसको  जे०पी०सी०  ने  देखा  उनको  देखते  या  उनको  देखकर

 कुछ  करना  चाहते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते

 न्ननााडफफफककनन-ताम-ाा
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  अध्यक्ष  महोदय  को  आज  एक
 और  संसद  सदस्य  श्री  आनन्द  पाठक  का  लोक  सभा  की  सदस्यता  से  त्यागपत्र  प्राप्त  हुआ  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  ने  उनका  त्यागपत्र  स्वीकार  कर  लिया  है  जो  तुरन्त  प्रभावी  हो  गया  है  ।

 अब  समा  25  के  ग्यारह  बज  म०पू०  पर  समवेत  होने  के  लिए
 स्थगित  होती  है  ।

 6.00  म०प०

 तत्पदणात्‌  लोक  सभा  25  जुलाई  1989/3  1911  के

 ग्यारह  बल्ले  म०पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 in +आथ  inetd
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